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 लोक-सभा  वाद-विवाद का  संक्षिप्त  अनूदित  संस्करण है  और  इसमें

 अंग्रेजी
 में

 गये
 भाषणों  आदि  का  हिन्दी/अंग्रेजी  में  अनुवाद  है

 ।

 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates

 and  contains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi)



 विषय  (0९11९

 आक  2  20  1973/  1  1894

 No.  2  February  20,  1973/Phaluguna  1,  1894  (Saka)

 विषय  Subject

 aa  मंत्रियों  का  परिचय  Intro  tion  of  New  Ministers

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 AIT,  संख्या  पृष्ठ
 Nos.  Page

 1.  विद्युत  उत्पादन  करने  वाले  उपकरणों  Import  of  Power  Gereration

 Equipm  ent Ne 1 का  आयात

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  बारे  Malavis  हि  WVU कि  m

 ९  &  NGC
 ittee  Report  on

 में  मालवीय  समिति  का  प्रतिवेदन

 भीम  कुण्ड  तथा  जंगली  बँध  Bhim  Kund  and  Rengali  Dam

 Projects
 योजनायें

 जापान  के  टोयो  इंजीनियरिंग  Setting  up  Fertilizer  Plants  in
 Collaboration  with पोरेशन  के  सहयोग  से  उर्वरक  संयंत्रों  Toyo
 Engineering  Corporation  of

 की  स्थापना  Japan

 6  भारतीय  संविधान at  अधिकृत  हिन्दी  Preparation  of  the  Authorised
 Text  of  Indian  Constitution पाठ

 पार  करना
 in  Hindi

 ?  फरक्का  ate  के  नीचे  की  ae  Erosion  of  Ganga  in  Murshida-

 बाद  जिले  में  गंगा  द्वारा  भूमि  का  bad  District  Down  Stream
 Farakka  Barrage

 कटाव

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 4  मध्य  प्रदेश  में  बलोरीन  और  कास्टिक  Paid  up  Capital  of  Proposed

 aig  के  प्रस्तावित  ada  की  प्रदत्त
 Chlorine  and  Caustic  Soda

 Plant
 in  Madhva  Pradesh

 q  जी

 8  Exploration  of  Oil  in  Sea  Coast समुद्र  तट
 के  tal में  तेल  की  खोज

 किसी  नाम  पर  अमित  ag  इस  बात  का  द्योतक  कि  को  सभा  में  ख  स  सदस्य  ने

 बस्त्र  में  पुछा  था  ।

 The  sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  question  was
 set  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 संख्या  विषय

 U.S.Q.  No.
 पृष्ठ

 Subject  Pages

 9  त्रिपुरा  में  बारागुपुरा  स्थित  तथा  Accident  at  Baramura  Oil  and
 Natural  Gas  Exploratory

 प्राकृतिक  गस  अन्वेषी  केन्द्र  दुर्घटना  Centre  in  Tripura

 10  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  परियोजना  के  Ore  Irrigation  Project  in  each
 State  as  National  Project रूप  में  एक  सिचाई  परियोजना

 i).  देश  में  बिजली  की  रेलवे  लाईन  की  Length  of  Electrified  Railway

 लम्बाई
 Track  in  the  Country

 12  मध्यप्रदेश  सरकार  द्वारा  जंगलों  से  चारा  M.P.  Government  request  for

 लाने  के  लिए  भाल डिब्बे  देन  का  Wagons  for  movement  of
 Fooder  from  Forest

 अनुरोध

 13  Re-opening  of  Martin  Railway हावड़ा  डिवीजन  में  मार्टिन  रेल्वे  को
 in  Howrah  Division

 फिर  से  चालू  करना

 14,  भानु  प्रदेश  में  हाल  में  आन्दोलन  के  Loss  of  Income  suffered  by  Rail-
 way  during  the  Recent

 कारण  रेलगाड़ियों  का  सामात्य
 Agitation  in  Andhra  Pradesh

 मन  रुक  जाने  के  परिणामस्वरूप  रेलवे  Modto  Stoppage  of  Normal
 vement  of  Railwaysue को  हुई  आय  की  हानि

 15  आसनसोल  डिवीजन  में  रेल  इंजनों  को  Accidents  due  to  Non-Supply  of
 Tools  in

 औजार  सप्लाई  न  किये  जाने  के  कारण
 Locomotives

 Asansol]  Division

 हुई  दुर्घटनाएं

 16  मंसुर  में  अपर  कृष्णा  परियोजना  Fr  Completion  of  Upper  Krishna
 -21 Project  in  Mysore

 पूरा  किया  जाना

 Stopping  of 117.0  27-28  1972  को  माग  में  Bombay-Howrah
 Mail  on  a  small  way  side

 पड़ने  वाले  एक  छोटे  स्टेशन  पर  बम्बई  station  on  27-28th  December
 1972  -21 मेल  को  रोके  रखना

 18  रेलवे  की  अभिरक्षा  में  अ।ने  वाली  Destruction  of  Private  Property

 निजी  सम्पत्ति  का  आँध्र  आन्दोलन  के
 under  Railway  Custody
 during  Andhra  Agitation

 दौरान  ase  किया  जाना  तथा  रेलवे  and  Compensation  paid  by

 द्वारा  दिया  गया  मुआवजा
 Railways

 19  पारादीप  पत्तन  उ्वेरक  कारखाने  की  Setting  up  of  a  Fertilizer  Plant
 at  Paradeep  Port

 स्थापना

 20  बोनस  के  मामले  पर  रेल  कर्मचारियों  Strike  by  Railway  Employees  on

 द्वारा  हड़ताल
 Bonus  Issue

 निसार  संख्या

 No.

 1,  एम०  टी०  पी०  दिल्ली  रेल  Misuse  of  Railway  Passes  in

 MTP  (Railways)  Delhi
 पासों  का  दुरुपयोग

 2.  मंसूर  में  भूमि  की  सिचाई  Irrigation  of  Land  in  Mysore

 (ii)



 संख्या  विषय

 No. U.S.Q.  Subject  Pages

 50  प्रतिशत  साम्य  पु  जी  विदेशी
 .

 Foreign  Drug  and  Pharmaceuti-

 जय
 तिहा  cals  Companies  with  50  per

 ड्रग  तथा  फार्मास्यूटिकल  कम्
 cent  Foreign  Equity

 4.  Use  of  Inspection  carriages  by मुख्य
 लेखा  परीक्षक  द्वारा  निरीक्षण

 Chief  Auditor
 रेल  डिब्बों  का  प्रयोग

 विदेशी  औषध  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  Steps  to  check  remittance  of

 तथा  लाभांश  को  बाहर  भेजने  से  रोके
 Profits  and  Dividends  by
 Foreign  Drug  Companies

 जाने  के  लिये  की  गई  कार्यवाही

 Goods  Traffic  handled  on  South
 दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  ढोया  गया  माल

 Central  Railway

 पूर्वोत्तर  सीमान्त  ९लवे  में  दुर्घटनाएं  Accidents  in  Northeast  Frontier
 Railway

 Rural  Electrification  Schemes ग्रामीण  विद्युतीकरण

 मध्य  गुजरात  कौर  उत्तर  प्रदेश  Setting  up  of  a  Common  Power
 Grid  in  M.P.  Gujarat  and

 में  सामान्य  विद्युत  ग्रिड  की  स्थापना  U.P.

 10  स्वीडेन  के  निरस्त्रीकरण  मंत्री  की  Visit  of  Swedish  Disarmament
 Minister  to  India

 भारत  की  AAT

 12  व्यापक  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यक्रम  Massive  Flood  Control  Pro-
 gramme

 13  पंजाब  सरकार  gl  नंगल  उर्वरक  Demand  by  Punjab  Government

 कारखाने  को  बन्द  किये  जाने  की  मांग  for  Clsoure  of  Nangal  Ferti-
 lizer  Factory

 14  faa  a  उपकरणों  के  आयात  पर  लगे  Relaxation  on  Ban  on  Import
 of  Power  Equipments

 प्रतिबन्ध  में  ढील

 15  बाढ़  सम्बन्धी  पूर्वानुमान  करने  वाली  Flood  Forcasting  Organisations

 संस्थाएं

 16  रेलवे  द्वारा  माल  का  ढोया  जाना  Transportation  of  Goods  by
 Rail  ways

 17  Distribution  of  Power  to किसानों  को  विद्यू/त  का  वितरण

 Farmers

 18  बाँस पाणि  से  जाखापुरा  बरास्ता  पारादीप  Report  of  Study  Group  on  Rail-

 रेलवे  लाईन  के  बारे  A  अध्ययन  दल  way  Line  from  Banspani  to

 Jakhapura  En  Route  to
 का  प्रतिवेदन

 Paradip

 19  कटक  पारादीप  रेल  लाईन  के  काय  को  Time  Schedule  for  completion

 पूरा  करने  की  समय  सीमा
 of  Cuttack  81801]  Rail
 Link

 20  कटक  स्टेशन  के  उत्तरी  छोर  पर  Construction  of  Over  Bridge  at

 North  end  of  Cuttack  Station
 पुल  का  निर्माण

 21  खुर्दा  रोड  डिवीजन  पूर्व  रेलव े)
 Steps  taken  to  Control  Unrecog-

 nised  Railway  Unions  in
 में  गैर  मान्यता  प्राप्त  रेलवे  संघों  को

 Khurda  Road  Division
 नियंत्रित  क  रने  के  लिए  कार्यवाही  (South  Eastern  Railway)

 (  iii)



 संख्या  विषय  पीठ

 U.S.Q.  No.  Subject  Pages

 23.  सिनी  में  जोनल  Travelling  Al  ce  to  Trainees
 of  Zonal  Training  School  at

 प्रशिक्षण  स्कूल  में  प्रशिक्षणार्थियों  को
 Sini  (South  Eastern  Railway)

 यात्रा  भत्ता

 24  पटना  उच्च  न्यायालय  में  अनिर्णीत  पड़
 Cases  pending  in  Patna  High

 Court  and  Disposal  Thereof
 मामले  तथा  उनका  निपटान

 25.  ary  प्रदेश  में  आन्दोलन  के  कारण  Damage  caused  to  Railways  in

 रेलों  को  हुई  क्षति  Andhra  due  to  Agitation  --34

 26.  बाण  सागर  परियोजना  के  बारे  में  Talks  on  Ban  Sagar  Project

 बातचीत

 27.  Loss  suffered  by  Railways  on उत्तर  प्रदेश  में  रेलगाड़ियों  के  xe  होने
 Account  of  Suspension  of

 के  कारण  रेलवे  को  हुई  क्षति  Trains  in  U.P.

 29,  मार्टित  लाइट  रेलवे  पर  गाड़ियों  का  Resumption  of  Trains  on  Martin

 Light  Railway  and  Conver- चलाया  जाना  और  हावड़ा  आमता
 sion  or  Howrah-Amta  Line

 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  into  Broad  Gauge

 30.  कृषि  योग्य  भूमि  की  सिंचाई  Irrigation  of  Cultivable  Land  36

 32.  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  रेलवे  विद्य/तीकरण  Railway  Electrification  Staff  put

 कर्मचारियों  को  नो  वक  नोटिस  के  under  No  Work:  Notices  on

 अंतगर्त  रखना
 South  Eastern  Railway

 33,  कलकत्ता  विद्युतीकरण  परियोजना  द्वारा  C.E.P.  Recruited  staff  to  be

 recognised  by  Eastern  Rail- भर्ती  किए  गए  कमंचारियों  को  पूर्व  way
 रेलवे  द्वारा  मान्यता

 34  बिहार  तथा  अन्य  Early  Marriages  and  Child

 राज्यों
 में

 कम  आयु  में  विवाह  तथा  Marriages  in  Madhya
 Pradesh,  Rajasthan,  Bihar

 बाल  विवाह  and  other  States

 35.  रीवा  में  कुठालिया  में  रेलवे  स्टेशन  का
 Construction  of  Railway  Station

 निर्माण  और  रीवा  को  मिर्जापुर  से  at  Kuthalia  in  Rewa  and

 मिलाना  Connecting  Rewa  with

 Mirzapur

 36  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  बिजली  Supply  of  Electricity  by  U.P.  to
 की  सप्लाई  Madhya  Pradesh

 37.  गांवों  का
 विद्यू/तीकरण  Electrification  of  Villages

 38  नदी  घाटी  परियोजनाओं  पर  व्यय  किया  Expenditure  incurred  on  River

 गया  धन  Valley  Projects

 39  मध्य  प्रदेश  की  हरिजन  बस्तियों  में  Electrification  of  Harijan
 बिजली  का  लगाया  जाना  Colonies  in  Madhya  Pradesh

 (iv )



 ~
 संख्या  विषय

 Subject  Pages U.S.Q.  No.

 40  Railway  Lines  for  Satna  Rewa सतना  रीवा  छतरपुर  हरपाल पुर

 गढ़  झांसी  के  लिए  रेलवे  लाईन
 Chhatarpur  Harpalpur
 Tikamgarh  Jhansi  --41

 41  निर्धनों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  States  where  free  Legal  Aid  has

 देने  वाले  राज्य  been  provided  to  the  poor  --41

 42  adit  से  तिरुवनमियुर  ट्यूब  Tube  Railway  from  Ennore  to

 Trivanmiyur
 रेलवे

 43  आन्ध्र  के  समुद्री  तट  रेखा  पर  उर्वरक  Setting  up  of  a  Fertilizer  Plant

 कारखाने  की  स्थापना
 on  the  Andhra  pastline

 44  आसनसोल  डिवीजन  की  Panicky  situation  in  Railway

 रेलवे  बस्तियों  में  आतंक  की  स्थिति  Colonies  of  Asansol  Division

 (Eastern  Railway)
 45  Construction  of  Foot  Over बाड़ कार  में

 Bridge  at  Barkar  (Asansol पैदल  उपरि  पुछ  का  निर्माण
 Division)

 46  आसनसोल  डिवीजन  के  Issue  of  charge  sheets  and
 Transfer  /suspension  orders

 कर्मचारियों  को  आरोप  स्थानान्तरण
 to  Employees  of  Asansol

 मुअत्तली  आदेशों  का  जारी  किया  Division  (Eastern  Railway)

 जाना

 47  आसनसोल  में  चांदमारी  महुआडंगा  Improving  condition  of  Chand-
 mari  Mahuadanga  Tunnel

 सुरंग  और  रेलपार  सुरंग  की  स्थिति  में
 and  Railpar  Tunnel  in

 सुधार  करना  Asansol

 48  Release  of  Koyna  Water  into महाराष्ट्र  द्वारा  कोयना  नदी  का  जल

 कृष्णा  नदी  में  छोड़ना
 Krishna  by  Maharashtra

 49  चोरी  खोये  गये  और  क्षतिग्रस्त  Claims  received  and  Compen-

 sation:  paid  for  goods  pilfered माल  के  लिए  प्राप्त  दावे  और  उसके
 lost  and  damaged  45

 लिये  दिया  गया  मुआवजा

 50.  उड़ीसा  में  गाँवों  का  विद्य/तीकरण  Electrification  of  Villages  in
 Orissa  --46

 51  उड़ीसा  में  नलकूपों  भर  पंपिंग  सेटों  के  Energisation  of  Tubewells  and

 faa  बिजली  दिया  जाना  Pumping  sets  in  Orissa

 Railway  Line  from  Khurda  Road 52.  उड़ीसा  में  बरास्ता  दास पत् ला  और
 to  Bolangir  District  via

 बनी  खुरदा  रोड  से  बोलीनगी र  तक  रेलवे
 Daspalla  and  Phulbani  in

 लाइन  का  निर्माण  Orissa

 53  Allocation  of  Fund  for  Bara- बड़ा  चौका  जल  निकासी  योजना  के  लिए
 chuka  Drainage  Scheme

 धन  का  नियतन

 Power  crisis  in  the  country 34,  देश  में  बिजली  का  संकट

 55  फरवरी  बांध  की  पोषक  नहर  का  पूरा  Completion  of  Feeder  Canal  of

 किया  जाना  Farakka  Barrage

 (v)



 संख्या  विषय  पीठ

 U.S.Q.  No.  Subject  Pages

 56.  मतदान  की  बीमा  कम  करने  के  बारे  Reduction  in  voting  age

 में  अ  तिम  निर्णय

 Discontent  among  Railway 57  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  पेश  न  किये
 Employees  on  Non-sub-

 जाने  के  कारण  रेलवे  कर्मचारियों  में  mission  of  Pay  Commission

 असन्तोष  Report

 58  दिल्ली  ग्रोवर  मद्रास  के  बीच  राजधानी
 Introduction  of  Rajdhant  Express

 between  Delhi  and  Madras

 एक्सप्रेस  चलाना

 39  Statement  by  the  Former  Chief
 लोक  सभा  के  स्थानों  में  वृद्धि  के  बारे

 Election  Commissioner
 increase  in  the में  भाव  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  का  regarding

 वक्तव्य  number  of  seats  in  Lok  Sabha

 60  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रेड  National  Power  Grid  —5l

 61.  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  बिजली  Supply  of  Electricity  by  U.P.  to

 M.P.
 की  सप्लाई

 62  मध्य  प्रदेश  में  घोड़ा  डोंगरी  और  Rail  Link  between  Ghoradongri

 Hirdagarh/Satpura  in
 गढ़  सतपुड़ा  के  बीच  रेल  सम्पर्क

 Madhya  Pradesh
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 Gujarat  and  U.P.
 के  साथ  बिजली  का  विनिमय

 64  दिल्ली  में  ती  प्रे  मुख्य  रेलवे  स्टेशन  का  Construction  of  Third  Main
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 65.  हरियाणा  और  पंजाब  में  बिजली  की  Effect  of  Power  shortage  in

 Haryana  and  Punjab  on
 कमी  ar  औद्योगिक  उत्पादन  पर  Industrial  Production

 प्रभाव

 66  गंगा  को  कावेरी  से  जोड़ने  सम्बन्धी  Finalisation  of  Plans  regarding
 of  with

 योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना
 linking  Ganga
 Cauveri

 67  सारदा  सहायक  परियोजना  तथा  तापीय  Loans  for  Sarda  Sahayak  Project
 Thermal  Project परियोजना  के  लिये  ऋण

 68  Extension  of  Railway  Line  upto
 जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य  में  ऊधमपुर

 Udhampur  in  Jammu  and
 तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  Kashmir  State

 69  समुद्र तट  से  दूर  तेल के  खोज  कायें  में
 Participation  of  Foreign  Com-

 panies  in  Off  Shore  Explo-
 विदेशी  कंपनियों  का  सहयोग  ration

 70  ब्यास  सतलुज  fan  परियोजना  की  Tunnel  of  Beas  Sutiej  Link

 सुरंग  Project

 71  मंसुर  में  चिक्का होल  परियोजना  में  बाँध  Bursting  of  Dam  in  Chikkahole

 में  दरार  पड़ना  Project
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 क्षण
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 Calcutta,  Delhi  and  Bombay
 भूमिगत  रेलवे

 81.  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  किये  Service  Conditions  of  Engineers
 working  in  DESU

 कर  रहे  इंजीनियरों  की  सेवा  की  दत्त

 82.  पेट्रोल  तथा  उससे  सम्बद्ध  उत्पादों  की  Shortage  of  Petrol  and  allied

 products  64 कमी

 83.  राजस्थान  नहर  परियोजना  की  उठाऊ  Implementation  of  Lift  Irrigation
 Scheme  of  Rajasthan  Canal

 सिचाई  योजना  को  क्रियान्वित  करना
 Project  64

 84,  रेलवे  में  काम  कर  रही  टेलीस्कोप  wos  High  Power  Committee  for

 Telescopic  and  Freight फ्री  स्ट्क्चर्स  के  सम्बन्ध  में  उच्च  शक्ति
 Structure  now  in  operation

 प्राप्त  समिति  on  Railways  64!

 85  Cost  estimates  of  Thein  Dam थीन  बांध  की  लागत  का  अनुमान
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 Birlas  for  setting  of  Power

 के  लिए  टाटा  तथा  बिड़ला  को  लाइसेन्स  Generating  Plants

 देना

 87  देहरी  ata  सोन  गोमोह  Mail  Train  service  on  Dehri  on-
 Sombarawadh  Gomoh  Line

 तथा  गड़वा  रोड़-चोपन  लाइन  के  बीच
 and  Garhwa  Road—Chopan

 डाक  रेलगाड़ी  सेवा  Line  66
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 (  ix  )



 संख्या  विषय  पृष्ठ ८
 U.S.Q.  No.  Subject  Pages

 124.  Electrification  of  Ernakulam एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम  लाइन
 Trivandrm  Line  (Southern

 रेलवे  का  विद्युतीकरण  Railway)

 125.  गुरुवायुर  तक  रेलवे  लाइन  Rail  Link  with  Guravayoor

 (Kerala)
 126.  रेलवे  अस्पतालों  में  महिला  सफाई  Supply  of  Uniforms  to  Female

 चोरियों  को  वर्दी  की  सप्लाई  Sweepers  of  Railway  Hospi-
 tals

 ]  27.  अहमदाबाद  से  दिल्ली  तक  ब्राड  गेज  Broad  Gauge  Line  from  Ahmed-

 लाइन  abad  to  Delhi

 128.  New  Railway  Lines  in  Rajasthan अकाल  राहत  उपाय  के  रूप  में  राजस्थान

 में  नई  रेलवे  लाइनें
 as  Famine  Relief  Measure  -85

 130.  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  पश्चिम  Supply  of  Irrigation  Water  by
 DVC  in  Hooghly  District  in

 बंगाल  के  हुगली  जिले  में  सिचाई  के
 West  Bengal

 लिये  पानी  की  सप्लाई

 Decision  on  Equity  Participation 131.  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  समान
 with  Foeign  Oil  Companies  86

 पूजी  लगाने  पर  निर्णय

 132  एम  पानी  के  स्रोतों  और  चश्मों  से  Generation  of  Electricity  from
 Thermal  Springs  and  Geysers

 बिजली  का  उत्पादन

 133.  कृषि  तथा  उद्योगों  के  लिये  बिजली  Supply  of  Power  to  Agriculture
 and  Industry

 सप्लाई

 134.  थीन  बांध  के  कारण  विस्थापित  व्यक्तियों  Rehabilitation  of  people  effected

 by  Thein  Dam का  पुनर्वास

 135.  दिल्ली  fae त  प्रदाय  संस्थान  को  राष्ट्रीय  Supply  of  Coal  to  DESU  by
 कोयला  विकास  निगम  तथा  भारत  National  Coal  Develo  »ment

 Corporation  and  Bharat
 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  की

 Coking  Coal  Ltd.  88
 सप्लाई

 16.  बिना  टिकट  mar  और  टिकटों  की  Steps  proposed  to  Eliminate

 चोर  बाजारी  समाप्त  करने  के  लिये  Ticketless  Travelling  and

 Blackmarketing  of  Tickets
 उपाय

 137.  जाली  रसीदों  के  माध्यम  से  रेल  द्वारा  Misappropiration  of  Railway
 Goods  in  Transit  through भेजे  जा  रहे  माल  का  गीत
 Forged  Receipts  -91

 138.  दिल्ली  मेਂ  और  नई  दिल्ली  रेलवे  ta-  Cases  of  Theft  at  Delhi  Main

 and  New  Delhi  Railway रनों  पर  चोरी  के  मामले
 Stations

 139.  ag  1973  में  पंजाब  और  देश  के  शेष  Settingup  of  Fertilizer  Factories

 भागों  में  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  during  1973  in  Punjab  and
 rest  of  the  country

 140.  बिजली  उत्पादन  के  लिये  पंजाब  में  Installation  of  Additional  Diesel
 Sets  for  Generating  Power

 अतिरिक्त  डीजल  सेटों  की  स्थापना  in  Punjab

 (x)



 संख्या  विषय  पृष्ठ
 U.S.Q.  No.  Subject  Pages

 Implementation  of  Recommenda- 141.  केन्द्रीय  जल  तथा  faa  आयोग  द्वारा
 tions  of  Irrigation  Commiss-

 सिचाई  आयोग  को  सिफारिशों  को  लागू  ion  by  Central  water  and

 करना  Power  Commission

 142  रियायती  शर्तों  के  अन्तगंत  पिछड़े  क्षेत्रों  Financial  Assistance  to  State

 Electricity  Boards  by  Rural
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 Electrification  of  Railway  Sta-

 tions  in  Rajasthan
 करण

 150.  दिल्ली  में  कोयले  की  कमी  Shortage  of  Coal  in  Delhi

 151.  मध्य  प्रदेश  में  औद्योगिक  कार्यों  के  लिये  Consumption  of  Po  wer  in  Mad-
 hya  Pradesh  for  Industrial

 बिजली  ar  उपयोग
 Purposes

 152.  Collection  of  Demurrage  and सरकारी  उपक्रमों  से  विलम्ब  You  तथा
 Wharfage  Charges  from  Pub-

 स्थान  You  की  वसूली  lic  Sector  Undertz  kings

 अकालग्रस्त  लोगों  को  राजस्थान  नहर  Scheme  for  Providing  jobs  to
 Famine  Stricken  People  on

 पर  रोजगार  देने  की  योजना
 Rajasthhn  Canal

 154.  न  उठाये  गये  माल  की  नीलामी  से  पहले  Issue  of  Notices  to  Parties  be-

 सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  नोटिस  देना
 fore  Auction  of  uncollected
 Goods

 155.  स्वयं  सेवी  संगठनों  द्वारा  बिना  टिकट  Help  of  Voluntary  Organisations

 में  सरायत
 for  checking  Ticketless

 यात्रा  रोकने  ba  NiQis  ता  Travel

 (  xi)



 अता प्र  संख्या  विषय  पृष्ठ
 US.Q.  No.  Subject  Pages

 156.  Loss  of  Lives  of  Railways  Empl- आधार  आन्दोलन  के  दौरान  रेलवे
 wees  सडक  A 0  #  ed  curing  A  ndhra  Agita-

 कर्मचारियों  का  निधन  tion

 158.  रार क़ारी  तथा  TL  खानों  द्वारा  Railways  to  pay  more  far  coal

 supplied  by  Private  and  Pub-
 सप्लाई  किये  गये  कोयले  का  रेलवे  द्वारा

 lic  Sector  Mines
 अधिक  मूल्य  देना

 159,  Representation  of  Growing  Popu- लोक  सभा  में  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  का
 Jation  in  Lok  Sabha

 प्रतिनिधित्व

 10.
 Electrification  of  Villages  in

 उत्तर  प्रदेश  में  गांवों  का  विद्युतीकरण  103

 161  ama  सतलुज  लिक  पौँगडेम  का  लागत  Cost  Estimates  of  Beas  Sutlej
 Link  and  Pong  Dam

 अनुमान

 162.  विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  भारी  माता  Heavy  Remittances  being  made

 में  धन  राशि  का  स्वदेश  भेजा  जाना  by  Foroign  Oil  Companies  104

 163  दुर्गापुर  उवंरक  संयंत्र  के  चालू  हाने  में  Delay  in  Commissioning  Durga-

 विलम्ब  pur  Fertilize  Plant

 164  भारतीय  संहिता  खण्डों  के  अनुपूरक
 Issue  of  Supplements  to  India

 Code  Volumes
 अक  जारी  करना

 166  तमिलनाडू  में  fara  संयंत्रों  को  Construction  of  Power  Plants  in
 Tamil  Nadu

 निर्माण

 167  राज्यों  के  विद्युत  मंत्रियों  को  समिति  का  Report  of  Committee  of  State

 प्रतिवेदन  Power  Ministers  105

 168.  ईराक  और  गिनी  द्वारा  भारतीय  रेलवे  Technical  Assistance  sought  by

 से  तकनीकी  सहायता  की  मांग
 Irat  and  Guinea  from  Indian

 Railways
 169.  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  सीतामढ़ी  से  Broad  Gauge  Railway  line  from

 Sitamarhi  to  Narkatiaganj टियागंज  के  लिये  ब्रॉडगेज  लाइन
 on  North  Eastern  Raiiway

 170.  बिहार  में  बागमती  विद्यू/त्त  परियोजना  Land  for  construction  of  Bag-

 के  निर्माण  के  लिए  भूमि
 mati  Power  Project

 in
 Bihar

 171.  मंसूर  के  लिए  सूखा  राहत  उपाय  के  रूप  Rail  Prejects  as  Drought  Relief
 Measure  for  Mysore में  रेल  परियोजना  नायें

 172.  वित्तीय  साधनों  के  कारण  विद्युत  विकास  Loss  to  Power  Development

 कार्यक्रम  में  हानि  Programmes  due  to  Finan-
 cial  Resources

 173.  मंसूर  में  अपर  माला प्रभा  और  Assistance  for  Completion  of

 Upper  Krishna,  Malaprabha घाट प्रभा  परियोजनाओं  को  पुरा  करने

 के  लिए  सहायता
 and  Ghata,  Prabha  Projects
 in  Mysore

 174.  पुरानी  हरिद्वार  सड़क  पर  सर्पारि  पुल  Construction  of  an  Over-Bridge
 109 का  निर्माण  on  Purkatri

 Haridwar
 Road

 (  xii



 संख्या  विषय  पीठ
 No. US.Q.  Subject  Pages

 475.  Construction  of  an  Over-bridge लंढौरा  रेलवे  स्टेशन  पर
 at  Landhaura  Railway  Stat-

 ऊपरि  पुल  का  निर्माण  ion  (Saharanpur)
 176.  गणतन्त्र  दिवस  मनाने  के  लिये  Republic  Day  Celebrations  at

 पुर  से  दिल्ली  तक  के  स्टेशनों  पर  किया  Railway  Stations  from  Saha-

 raopur  to  Delhi
 गया  व्यय

 77  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  विस्  Expansion  of  Haldia  Refinery
 and  setting  up  Petro  Chemi- तार  और  वहां  पर  पेट्रो  रसायन  उद्योग

 समूह  की  स्थापना
 cal  Complex

 178.  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  fara  Utilisation  of  Generating  Capa-

 उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  city  by  DVC

 179.  उत्तर  प्रदेश  में  इंजीनियरों  द्वारा  हड़ਂ  -111 Strike  by  Engineers  in  U.
 ताल

 180.  रेलगाड़ियों  में  डक  तियों  की  घटनाओं  में
 Increase  in  Dacoities  in  Trains  -111

 वृद्धि

 181.  हरियाणा  में  गोहाना  पानीपत  रेलवे  Restoration  of  Gohana  Panipat

 लाइन  को  पुनः  चालू  किया  जाना  Railway  Line  in  Haryana

 182.  पेट्रोलियम  शोधन  क्षमता  Petroleum  Refining  Capacity

 183.  बड़ी  शरीर  मझली  सिंचाई  परियोजनाओं  Land  under  Major  and  Medium

 Irrigation के  अंतगर्त  भूमि

 184.  मतदान  की  आयु  कम  करने  की  मांग  Demand  for  Lowering  of  Voting
 Age

 185.  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में
 Representation  to  Government

 गर  मान्यता  प्राप्त  संघों  द्वारा  सरकार  by  un-recognised  Unions  on
 Staff  Grievances

 को  अभ्यावेदन

 186.  दक्षिण  रेलवे  और  दक्षिण  मध्य  ह  Strength  of  Personnel  Branch  on

 की  कार्मिक शाखा  के  कर्मचारियों  की  Southern  Railway  and  South
 Central  Railways

 संख्या

 187.  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  कामिक  संवर्ग  का  Creation  of  Personnel  Cadre

 बनाया  जाना  (South  Cenlral  Railway)

 188.  बिहार  में  कटिहार  नामक  स्थान  पर  एक  Demand  made  by  Leaders  of

 Various  Parties  of  Bihar  Leg-
 faa  कारखाने  स्थापना  करने  के

 islative  Assembly  regarding
 बारे  में  विधान  सभा  के  विभिनन  दलों  setting  up  of  a  Power  project

 के  नेताओं  की  मांग  at  Katihar  in  Bihar

 189.  हिण्डालकों  at  अधिक  बिजली  की
 Supply  of  More  Power  to  Hind.

 alco सप्लाई

 Withdrawal  of  two  Boxes  from 190.  खगोल  में  रेलवे  सेवा  आयोग
 the  Office  of  Railway  Service

 के  कार्यालय  से  पेटियों  का  हटाया  जाना  Commission  at  Khagaul

 (Danapur)  -117

 ( xili  )



 संख्या  विषय  पीठ

 Subject U.S.Q.  No.  Pages

 191.  Breaking  into  the  President’s नई  दिल्ली  स्टेशन  उर  खड़े  राष्ट्रपति
 ked  a Saloon  par  NWS  t  New  Delhi

 के  सैलून  को  तोड़कर  उसमें  घुसना  Station

 192.  पांचवीं  योजना  में  बिहार  में  विद्युत  Funds  for  Implementation  of
 Power  Development  Schemes प्रजनन  योजनाओं  को  काय  रूप  देने  के
 in  Bihar  for  Fifth  Plan

 लिये  धन

 193.  उड़ीसा  में  नलकूपों  ate  पम्प र्स टों  को  Energisation  of  Tube  wells  and

 Pump  sets  in  Orissa
 चलाने  के  लिये  बिजली  की  सप्लाई

 194,  Report  of  the  Bureau  of  Indus-
 कुछ  बल्क  औषधियों  के  बारे  में

 trial  Costs  and  Prices  on
 शिक  लागत  और  मुल्य  ब्यौरों  का  some  Bulk  Drugs
 वेदन

 195  औषध  निर्माण  करने  वाली  विदेशी  Amount  remitted  by  Foreign
 Companies  dealing  in  the

 कम्पनियों  द्वारा  धन  बाहर  जाना  manufacture  of  Drugs

 196.  Manufacturing  of  CRT  Wagon  in सरकारी  तथा  गर  सरकारी  क्षेत्र  में

 सी०  कौर  cto  FITTo  माल  डिब्बों  का
 Public  and  Private  Sectors

 निर्माण

 1097,  ag  1971-72  att  1972-73  केदौरान
 Amount  for  Railways  Welfare

 Plans  during  1971-72  and
 रेलवे  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  धन  1972-73  --120

 Demand  for  increase  in  Crude
 199,  विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कच्चे  तेल

 Price  by  Foreign  Oil  Comp-

 के  मृत्य में  वृद्धि  anies

 200.  पेट्रोलियम  के  aa  के  बारे  में  गोष्ठी  Seminar  on,  Petroteum  Refining
 (January,  1973)

 1973)
 Re.  Motion  for  Adjournment

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  )  (Procedure)

 Calling  Attention  to  Matter  of अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  भोर

 ध्यान  दिलाना
 Urgent  010  Importance

 वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  Delay  -  | है |  submission  of  Pay
 Commission’s  Report विलम्ब

 श्री  एस०  एम  बनर्जी  Shri  5.  M.  Banrejee

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण
 Shri  Yeshwantrao  Chavan

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न  Papers  Laid  on  the  Table

 राज्य  सभा  से  संदेश  Message  from  Rajya  Sabha  135

 विधेयकों  पर  Assent  to  Bills

 प्राक्कलन  समिति  Estimates  Committee

 Twenty-fifth  and  Twenty-sixth 25at  और  26at  प्रतिवेदन
 Reports  —  136

 लोक  लेखा  समिति  Public  Accounts  Committee
 62at  प्रतिवेदन  Sixty-second  Report  136

 (  xiv



 विषय  पृष्ठ

 Subject  Pages

 aa  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य  Statment  Re.  Drought  Situation

 Shri  F.  A.  Ahmed श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद

 Untouchability(Offences)  Amend-
 अस्पृश्यता  अधिनियम  कौर  प्रवीण

 ment  and  Miscellaneous
 उपबन्ध  विधेयक

 provision  Bill

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  Extension  of  times  for  presenta-

 की  अवधि  का  बढ़ाया  जाना  tion  of  Report  of  Joint
 Committee

 रेल  बजट  1973-74  प्रस्तुत  किया  गया  Railway  Budget  1973-74  prese-
 nted

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  Shri  L.  N.  Mishra  —  139

 Seaward  Artillery  Practice  (Ame-
 समुद्री  तोपखाना  अभ्यास  विधेयक

 विचार  करने  का  राज्य  सभा  द्वारा
 ndment)  Bill

 Motion  to  consider  as  Passed  by
 पार्टी  रूप  में  Rajya  Sabha

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  Shri  J.  B.  Patnaik

 श्री  माघय्य  हालदार  Shri  Madhuryya  Haldar  164
 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  --164 Shri  M.  Banerjee

 को  मोहन  राज  कलि गारा यर  Shri  Mohanraj  Kalingarayar
 श्री  भारत  fag  चौहान  Shri  Bharat  Singh  Chowhan  165

 श्री  पी०  के ०  देव  Shri  P.  K.  Deo

 श्री  बी०  वी०  नापक  Shri  B.  V.  Naik

 खंड  2,3  और  Clauses  2,  3  and  1

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  संशोधित  रूप  में  Motion  to  pass,  as  amended  —  168

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  Shri  Jyotirmoy  Bosu

 श्री  जी०  बी०  पटनायक  Shri  J.  B.  Patnaik

 राजनयिक  और  कौंसलीय  आफिसर
 Diplomatic  and  Consular  Officers

 (Oaths  and  Fees)  (Extension  to भौर  काश्मीर

 विधेयक
 Jammu  and  Kashmir)  Bill

 विचार  करने  का  राज्य  सभा  द्वारा  Motion  to  consider,  as  passed  by

 पारित  में  Rajya  Sabha

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  fag
 Shri  Surendra  Pal  Singh

 -  170 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  Shri  Somchand  Chatterjee

 Shri  J.  Matha  Gowder श्री  जे०  माता  गौडर

 Shri  1२,  V.  Bade  -171 श्री  भार०  वी०  बड़े

 171 श्री  मूलचन्द  डागा  Shri  M.  (5.  Daga

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  -171 Shri  Inder  J.  Malhotra

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  Shri  M.  Banerjee

 Clauses  2,  3  and  1

 पारित  करने  का  संशोधित  रूप  में  Motion  to  pass,  as  amended
 LsA

 चलचित्र  )  विधेयक  Cinematogra  ph  (a  mendment)  Bill

 (  ह ३  )
 ह



 विषय  पृष्ठ

 Pages Subject

 Motion  to  Consider,  as  Passed विचार  करने  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  में  by  Rajya  Sabha

 haram
 श्री  धंमंवीर  fag  Shri  D  Matalis  Bir  Singh

 श्री  आर०  पी०  दास  51.1  R.  P.  Das

 श्री  एम०  कतामुतु  Shri  M.  Kathamuthu

 S  nok
 श्री  रुद्र  प्रताप  fag  Shri  Rudra  Pratap  eingn

 Shri  C.  T.  Dhandapani  -177.0 श्री  सी  «टो  ०  दंड पाणि

 कायें  मंत्रणा  समिति  Business  Advisory  Committee

 2307  प्रतिवेदन  Twenty-third  Repport.

 (  vi)



 वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लाक-सभा

 LOK  SABHA

 20  1973/  1  1894

 Tuesday,  20  February,  1973|Phalguna  1,  1894  aaa

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हए  |

 l  Mr.  Speaker  in  the  Chair  J

 नये  मंत्रियों  का  परिचय

 INTRODUCTION  OF  NEW  MINISTERS

 ग्रध्यक्ष  महोदय  मुक्त  आप प्रधान  मंत्री  और  सदन  को  नेता  इन्दिरा  गांघी )

 से  और  आप  के  माध्यम  से  इस  सदन  से  अपने  इन  नये  सहयोगियों  का  परिचय  कराने  में  प्रसन्नता

 हो  रही  श्री  भोला  पासवान  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  ;  श्री  Fo  संसदीय

 कार्य  मंत्री ;  श्री  देव कान्त  पेटोलिय्रम  और  रसायन  श्री  एल०  एन०  रेल  मंत्री ;

 विदेश श्री  एम०  बी०  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ;  श्री  सुरेन्द्रपाल  सि

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्नी  ;  श्री  हरविन्द  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति

 विभाग  में  श्री  जे०  वी०  रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ;  श्री  प्रणव  कुमार

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्नी  श्री  सुखदेव  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में

 उप-मंत्री  ;  श्री  कोंडा जी  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  श्री

 जियाउरहेंमान  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  तथा  श्री  सुबोध  सदा  इस्पात

 और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  सब  के  लिए  मेरी  मंगल  कामनाएं  हैं  ।

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 विद्या त  उत्पादन  करने  वाले  उपकरणों  का  आयात

 ्  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता

 att  एम०  एस०  संजो वी राव

 क्या  सिचाई  और  विजय  त मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 रान
 प्  के  लिये  सरकार  का  विचार क्या  विद्युत  संयंत्रों  का  निर्माण  शीघ्र  सुनिश्चित  क

 विद्युत  उत्पादन  करने  वाले  उपकरणों  का  रायात  करने  का

 यदि  तो  कुल  frat  मूल्य  के  उपकरणों  का  आयात  किया  भौर

 az  आयात  किस  देश  से  किया  जायेगा  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  से  (77)

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  के  पांचवी  योजना  के  प्रस्तावों  में  पांचवीं  योजना

 के  दौरान  21.8  मिलियन  किलोवाट  विद्युत-जनन  संयंत्र  के  प्रतिष्ठापन  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 ये  आकड़  अभी  अन्तिम  नहीं  देशी  निर्माणकर्ता  संयंत्रों  द्वारा  अपेक्षित  संयंत्र  के  बहन  भाग  निर्मित

 किये  जाने  की  संभावना  है  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  को  पुरा  करने  के  लिये  कुछ  संयंत्रों  को

 बाहर  से  मंगवाना  पड़  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  पम्प-संचय  बृहदाकार  डीजल-उत्पादन

 सेटों  जैसे  विशेष  जिसका  at  तक  देश  में  निर्माण  नहीं  का  भी  arara

 करना  पड़ेगा  |  श्री  नारायणदत्त  विद्युत  तथा  वित्त  उत्तर  प्रदेश  की  अध्यक्षता  में

 यह  निर्धारित  करने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  कि  देशी  निर्माता  आवश्यकताओं  को

 कहां  तक  पूरा  कर  सकते  हैं  भर  किस  सीमा  तक  आयात  करना  आवश्यक  होगा  |

 भाषा  किये  जाने  वाले  उपस्कर  की  मात्रा  का  पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  अन्तिम

 रूप  दिये  जाने  और  समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किये  ava  के  बाद  पता  चलेगा  |

 किस  देश  से  उपस्कर  का  आयात  किया  जायेगा  इस  से  सम्बन्धित  फैसला  इन  विभिन्न

 बातों  पर  निभंर  करेगा  :  डिलिवरी  उपस्कर  की  सप्लाई  के  लिये  संभरक  द्वारा  बताई  गई

 वित्तीय  प्रबन्ध  तथा  सहायता  के  लिये  तकनी की  ज्ञान  इत्यादि  ।

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  देशी  निर्माताओं

 द्वारा  उपकरणों  की  विलम्ब  से  सप्लाई  किए  जाने  के  कारण  अनेक  बिजली  परियोजनाएं  चालू  नहीं

 हो  भर  यदि  तो  गया  सरकार  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करेगी  जिनके  कारण  उपकरणों

 विलम्ब  से  सप्लाई  हुई  है  ।

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  के०एल०  :  जी  श्रीमान  कुछ  मामलों  में

 उपकरणों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  हुआ  है  शौर  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भरसक  कदम  gar

 रहे  है  जिससे  इस  प्रकार  का  विलम्ब  भागे  न  हो  ।

 श्री  पी०एम०  मेहता  :  क्या  इस  विलम्ब  से  सरकार  को  अपनी  आयात  नीति  में  परिवर्तित

 करना  पड़ा  है  और  इन  आयातों  से  वर्तमान  बिजली  संकट  कहां  तक  दूर  होगा  और  इससे  अब  तक

 कितनी  सहायता  मिली  है  ?

 डा०  के०एल०  राव  :  माननीय  सदस्यों  को  पता  होगा  कि  एक  बिजली  घर  पांच  वर्ष  में

 चाल  होता  चाहे  हम  मशीनों  का  आयात  करे  अथवा  देश  में  ही  भावी  परियोजनाओं

 में  समय  लगेगा  ।  कमी  की  इस  वर्तमान  अवधि  में  हम  केवल  पहले  से  मन्जूर  किए  गए  एककों  को

 शीघ्रता  से  चाल  कर  सकते  है  और  हम  यही  कर  रहे  हैं
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 श्री  एस०आर०  दामाणी  :  कुछ  दिन  ga  उद्योग  मंत्री  महोदय  ने  सदन  में  बताया  था  कि

 हैवी  इलैक्ट्रिक  प्लांट्स  बिजली  तयार  करने  के  लिए  अपेक्षित  संयंत्र  और  मशीनों  का  निर्माण  कर

 सकती  हैं  जबकि  उत्तर  प्रदेश  के  बिजली  और  वित्त  जो  इस  समस्या  की  जांच  करने  के  लिए

 राज्यों  के  मंत्रियों  की  afata  के  अध्यक्ष  ने  कहा  है  कि  अनेक  कठिनाई  से  उपलब्ध

 3
 वस्तुओं  का  aaa  किया  जायेगा  ।  मंत्री  महोदय  का  इस  सम्बन्ध  में  मत  &  ?  gat,  देशी

 निर्माताश्रों  को  कितने  क्रयादेश  दिए  गए  है  और  कितने  आयात  करने  का  विचार  है  जिससे  पाँचवीं

 योजना  के  बिजली  विस्तार  कार्यक्रम  की  हानि  न  हो  ?

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  पहले  ही  विवरण  में  दिया  दुआ  है  |

 डा०  के०एल०  राव  :  इस  प्रशन  का  निर्धारण  करने  के  लिए  हम  किस  सीमा  तक  देशी

 निर्माण  कर  सकते  हैं  कौर  किस  सीमा  तक  हम  आयात  कर  सकते  गठित  की  गई  समिति  ने

 सभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।  इस  कार्य  के  लिए  अभी  दो  या  तीन  महीने  ate  लग  जायेंगे  |

 जब  तक  रिपोर्ट  नहीं  आयेगी  तब  तक  हम  किसी  मंत्री  विशेष  के  वक्तव्य  समिति  का  मत  नहीं

 मान  सकते  ।  जहां  तक  पांचवीं  योजना  के  लिए  adara  आयोजन  का  सम्बन्ध  हमने  अब  तक

 1  करोड़  किलोवाट  बिजली  की  मंजूरी  दी  है  जिसमें  से  85  लाख  किलोवाट  बिजली  देश  में  बनाई

 जायेगी  ।  जहां  तक  सम्भव  है  हम  देशी  निर्माताओं  को  दे  रहे  हैं  ।  यह  बात  कि  क्या  हमें

 आयात  करना  चाहिए  अथवा  नहीं  समिति  की  सिफारिशों  पर  निर्भर  करेगा  जिसकी  रिपोर्ट  हमें

 अगल  दो  या  तीन  महीनों  में  मिलने  को  सम्भावना  है  ।

 श्री  भान  fag  भीरा  :  क्या  यह  सच  है  कि  5  जेनेरेटर आयात  किए  गए  थे  ate  ये  सब

 पंजाब  में  बेकार  पड़े  हुए  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  आपने  समाचार  पत्तों  में  भी  पढ़  लिया  होगा  ।  क्या

 सरकार  यह्  पता  लगाने  के  लिए  कि  इसके  लिए  कौन  दोषी  जांच  करायेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  से  सम्बन्धित  अनुपूरक  पुछ  |

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  पांचवीं  योजना  में  2.18  करोड़  किलोवाट  बिजली  तैयार  करने

 का  निर्णय  किया  गया  है  ।  किन्तु  उन्होंने  यह  निर्धारण  नहीं  किया  है  कि  विदेशों  से  कितने  उपस्करों

 का  आयात  किया  जायेगा  ।  जबकि  हमने  हैवी  भोपाल  पर  अत्यधिक  धन  खच  किया

 है  तो  हम  इस  कारखाने  से  कौन  से  देशी  उपस्कर  प्राप्त  करेंगे  जिससे  हम  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 कर  सके ं?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  में  भोपाल  कसे  gt  गया  ?

 डा०  के०  एल ०  राव  :  2.18  करोड़  किलोवाट  का  लक्ष्य  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय

 द्वारा  निर्धारित  किया  गया  है  ।  वास्तविक  मात्रा  अभी  तक  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  यह  योजना

 आय  ग  पर  निर्भर  करता  है  कि  वह  कितना  निर्धारित  करेगा  ।  किन्तु  हमारा  यह  भरसक  प्रयास

 रहेगा  कि  अधिक  से  अधिक  क्रयादेश  देशी  निर्माताओं  को  दिये  जायें  ।  किन्तु  फिर  भी  यदि  हमें  यह

 पता  लगा  कि  हम  सम्पूर्ण  उपकरणों  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  तो  हमें  कुछ  उपकरणों  का  आयात

 करना  पड़  सकता  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  In  reply  tu  a  question  the  hon.  Minister  has  stated
 that  there  has  been  some  delay  in  the  delivery  of  goods.  I  want  to  know  the  extent  of
 loss  as  a  result  of  this  delay  ?  How  much  time  it  will  take  in  generating  the  required
 quantum  of  power  and  in  becoming  self-sufficient  in  this  regard  ?
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 The  hon.  Minister  has  also  stated  that  they  would  equipments  if  neces-

 Sary.  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  what  difficulties  they  are  experiencing  in

 manufacturing  these  equipments  ?

 डा०  Fo  एल ०  राव  :  देशी  निर्माताओं  द्वारा  विलम्ब  से  उपकरण  सप्लाई  किये  जाने  के

 कारण  कुछ  परियोजनाओं  को  चालू  करने  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  जैसा  कि  गुजरात  में  उकाई

 परियोजना  के  मामले  में  हुआ  है  ।  कुछ  परियोजनाओं  में  काय  आरम्भ  न  होने  के  कारण  बिजली

 के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ।  हम  इन  में  यथासम्भव  शीघ्रता  से  काय  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 यदि  पांचवीं  योजना  के  लक्ष्य  पूरा  करने  के  लिये  देशी  स्रोतों  से  सब  आवश्यक  उपकरण  प्राप्त  नहीं

 हो  सके  तो  हमें  इन  ग्रावश्यक  उपकरणों  का  आयात  करना  पड़  जायेगा  हम  बिजली  की

 कमी  को  भौर  नहीं  बढ़ने  दे  इससे  देश  के  औद्योगिक  और  कृषि  क्षेत्रों  के  विकास  में  रुकावटें

 पड़ेंगी  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Mr.  speaker,  Sir,  reply  to  my  question  has  not  been

 given.  The  hon.  Minister  has  admitted  that  there  has  been  delay.  I  have  asked  as  to

 how  much  loss  has  suffered  as  a  result  of  this  delay.  I  have  also  asked  that  in  order  to
 the become  self-sufficient  how  much  time  it  will  take  in  manufacturing  the  equipments  in

 country  and  what  difficulties  Government  is  experiencing  in  this  regard.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वितरण  में  दिया  हुआ  है  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Mr.  Speaker,  Sir,  have  you  seen  ths  statement  ?

 Mr.  Speaker  Yes  I  have  seen  that.

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  बारे  में  मालवीया  समिति

 का  प्रतिवेदन

 #  “2.  श्री  के०  लकप्पा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  च  कि

 क्या  सरकार  ने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कार्यकरण  के  बारे  में  मालवीय

 समिति  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  सरकार  ने  किन  किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  fara  कब  तक  लिये  जाने  की  आशा  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकान्त  :  से  जसा  कि

 14-11-1972  को  लोक  सभा  में  पूछे  गए  तारांकित  प्रदान  सख्या  29  के  उत्तर  में  बताया  गया

 कि  मालवीय  समिति  रिपोर्ट  में  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  पर  सरकार '  अन्तिम  fang  के

 उपक्रमों  की  समिति  द्वारा  इन  सिफारिशों  पर  किये  जाने  वाले  विचारों  उक्त  समिति

 की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  इस  उद्देश्य  के  सरकार  को  उक्त  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  किये  जाने

 के  बाद  तत्काल  ही  इस  रिपोर्ट  की  प्रतियां  सरकारी  उपक्रमों  की  समिति  को  भेजी  गई  थीं  ।  इस

 बीच  में  सरकारी  उपक्रमों  की  समिति  को  इस  रिपोर्ट  के  विभिन्न  अध्यायों  पर  की  गई

 सिफारिशों  पर  अपने  विचार  बताने  की  तैयारी  कर  रही  है  ।

 मैं  मूल  उत्तर  में  यह  और  जोड़ना  चाहता  हूँ  कि  इसके  साथ  पेट्रोलियम  और  रसायन
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 मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  भी  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  के०  लक प्पा  :  श्री  मान  पेट्रोलियम  और  मत्रालय  के  पद  पर  इन  नये  मंत्री

 महोदय  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  मुरे  आशा  और  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गस  आर्ग  के  कार्यकरण  के  बारे  में  प्रतिवेदन  को  अभी  तक  क्रियान्वित  न  किए  जाने  के  ठोस  कारण

 बतायेंगे  |  मालवीय  समिति  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के

 लिए  कुछ  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  करने  का  सूझाव  दिया  है  ।  यह  कार्यालय  आलोचना  का  विषय

 रहा  है  दौर  तेल  और  प्राकृतिक  Ta  आयोग  के  कार्यकरण  के  विरूद्ध  आरोप  लगाये  गये  हैं  ।  मैं  तेल

 और  प्राकृतिक  ta  आयोग  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिए  ऐसी
 विशेषज्ञ

 स्मिति  करने
 का  उद्देश्य  जानना  चाहता  हूं  जबकि  सरकार  ने  इस  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए

 प्रतिवेदन  को
 क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  लाग

 करने  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठाने  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  विलम्ब  के  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  :  जैसाकि  मैंने  मूल  उत्तर  में  बताया  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  इ  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।  मैंने  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  स्मिति  के  अध्यक्षਂ  के

 साथ  बात  चीत  की  थी  और  उन्होंने  है  कि  वेਂ  अपना  प्रतिवेदन  यथाशीघ्र  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 डस  अवधि  में  संगठन  के  मामले  केਂ  सब  विषयों  पर  अपनी  सिफारिशें  भेज  दी  हैं
 ~

 जो  सक्रिय  रूप  से  हमारे  विचाराधीन  gt

 श्री  के०  लकप्पा :  प्रथम  इस  प्रतिवे  दैन
 को

 स्वीकार
 क करने  और  इस  में  की  गई  विभिन्न

 सिफारिशों  को  लागू  करने  में  ग्र त्या धिक  विलम्ब  हुआ है है  और  के  प्रस्तुत  किए  जाने

 के  पश्चात  भी  अशोधित  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।"  प्रतिवेदन  को  इतनी  देरी  से  स्वीकार  करने

 से  विदेशी
 तेल  कम्पनियाँ  लाभ  मुल्यों  मामले

 ८में
 अपनी  शर्तें  मनवाने  के  लिए

 तेल  और  प्राकृतिक  गस  Ala  पर  अनावश्यक  प्रभाव  डाल  रही  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस

 प्रतिवेदन  को  विभिन्न  समितियों  के  पास  भेजन ेके  क्या  कारण हैं  जबकि  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने

 इस  विषय  पर  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  इस  प्रतिवेदन  को  लाग  करने  में  सरकार  कीਂ  कौर  से  '  इतना

 अधिक  विलम्ब  क्यों  हो
 रहा

 ?

 श्री  देवकान्त  बरुआ :  दस  मामले  की  वास्तविकता  यह  ह ैकि  जिस  समय  यह  समिति  गठित

 की  गई  उस  समय  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  भी  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  की

 समस्याओं  का  अध्ययन  और  उन  पर  विचार  कर  रही  थी  ।  सरकारी  सम्बन्धी  समिति

 इस  सदन  की
 समिति  है  इस  समिति  ने

 कहा  है  कि
 वह  at  इस  बारे  अपने  बिघार  .  देना

 चाहती  है  ।  सरकार  ने  इस  सदन  की  समिति  को  उचित  सम्मान  देना  उचित  स्रष्टा  सरकार

 तो  इस  सदन  की  परिचारिका  मात्र है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  मालवीय  समिति  को  गठित  हुए

 लगभग  तीन  वर्ष  व्यतीत  हो  गये
 हैं  और  मेरे  faa,  श्री

 लक प्पा
 द्वारा व्यक्त  किए  गए  विचारों  कें

 भी  दुष्टि  में  रखते  हुए  कि  इस  अन्तराल  में  अशोधित  के
 मूल्यों

 में  वृद्धि  हो  गई  आपे

 समाचार  पतों  में  पढ़ा  होगा  कि  डालर  का  10  प्रतिशत  अवमूल्यन  होने  के  कारण  यह  सम्भावना

 है  कि  अशोधित  तेल  के  विदेशी  सप्लायर  मूल्यों  में  कौर  अधिक  वृद्धि  की  माँग  कर  सकते  जो

 बैरल  तीन  डालर  तक  हो  सकती  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं
 मन्त्री  महोदय

 से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करना  वास्तव  में
 अहरिहारये

 *
 समझती  दै
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 कि  इस  समिति  की  विशेषकर  तेल  अन्वेषण  एक  पृथक  मन्त्रालय  की  स्थापना  के  बारे

 विभिन्न  समितियों  के  जंजाल  में  न  खो  जाए  और  ऐसी  कोई  तत्काल  कार्यवाही  की  जाए  ताकि

 हमें  शोधित  तेल  के  इन  सप्लायरों  की  दया  पर  निर्भर  न  रहना  पड़े  ।

 st  देवकान्त  बारूद  यह  इस  सदन  की  एक  समिति  है  और  इस  समिति  की  सलाह  से  ही

 हमें  इस  सिफारिश  पर  अपना  निर्णय  देने  में  विलम्ब  करना  पड़ता  है  ।  इस  समिति  ने  हमें  लिखा  है

 कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहती  है--क्योंकि  यह  इस  सदन  की  समिति  है--प्रो

 हमने  उन्हें  यह  सुझाव  दिया  है  कि  वह  अपनी  समीक्षा  शीघ्रता शीघ्र  पूरी  करें  ।  यह

 बात  मेरे  अकेले  के  हाथों  में  नहीं  अपितु  हम  सबके  हाथों  में  है  ।  जैसाकि  मैंने  कहा  है  कि  हमने

 उनसे  कहा  है  कि  वे  इस  प्रतिवेदन  पर  अपनी  समीक्षा  शीघ्र  ही  पुरी  करेंगे  तभी  हम  अपना  निर्णय

 दे  पायेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपको  पता  होगा  कि  गत  सत्र  के  अन्त  में  मैंने  यहां  विशेषाधिकार  का

 एक  प्रश्न  उठाया  था  कि  क्या  इस  सदन  द्वारा  बनाई  गई  आर  इस  सदन  की  एक  सरकारी

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  इस  प्रतिवेदन  पर  अपनी  समीक्षा  से  मंत्रालय  को  प्रतिवेदन  पर  विचार
 नत करने  और  इस  पर  निणंय  लेने  से  रोक  सकती  है  ।  जब  तक  यह  मामला  विशेषाधिकार NS  रक  मामले

 के  रूप  में  नहीं  उठाया  गया  था  इस  समिति  ने  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखने  से  भी

 इंकार  कर  दिया  था  ।  सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की  कौर  उसने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  थी  ।  क्या

 इस  पर  भी  कायंवाही  रोकी  जा  सकती  है  क्योंकि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट  का

 अध्ययन  करना  होता  है  और  तब  अपना  मत  देना  होता  है  ?  इस  बात  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में

 रखते  क्या  सरकार  को  किसी  अन्य  प्रक्रिया  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  :  प्रक्रिया  तो  पहले  ही  थी  ।  किन्तु  मेरे  पास  प्रक्रिया  में  परिवर्तित  करने

 के  लिए  समय  नहीं  था  ।  मैं  केवल  समिति  के  अध्यक्ष  से  यही  अनुरोध  कर  सकता  हूँ  सकी  वहू  अपने

 विचार  शीघ्र  दें  शौर  उन्होंने  इसकी  सहमति  भी  दी  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  हम  शीघ्र  ही  कुछ

 निश्चित  निष्कर्षों  पर  पहुंच  जायेंगे  ।

 श्री  अमृत  नाहाटा  :  मंत्नी  महोदय  अपना  भार  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  को  सौंपने

 की  चेष्टा  कर  >
 ्  ।  जहां  तक  मुझे  पता  है  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  मालवीय  समिति

 के  प्रतिवेदन  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  विभिन्न  उपक्रमों  के

 बारे  में  अध्ययन  करती  है  ।  यह  इस  बारे  में  Alo  एन०  जी०  ato  की  रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही

 का  अध्ययन  भी  करती  है  और  वहां  तक  ही  मालवीय  समिति  की  रिपोर्ट  संगत  भी  और  उसका

 अध्ययन  कर  सकती  है  ।  इस  पर  भी  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  चार  बार  रिपोर्ट  पर

 सरकार  को  टिप्पणी  माँगी  है  भौर  सरकार  टिप्पणी  देने  में  विफल  रही  है  और  बार-बार  समय  की

 मांग  करती  है  ।  इसका  as  यह  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  इस  बारे  में  न्याय  नहीं

 कर  सकती  है  ।  यह  कहना  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति मालवीय  समिति  की  रिपोर्ट  को  लेकर

 बैठी  हुई  है  ठीक  नहीं  है  और  इससे  सरकार  रिपोर्ट  पर  निर्णय  लेने  के  कारण  अपने  उत्तरदायित्व

 से  नहीं  बच  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  आपको  वास्तविकता  है  मैं

 चेयरमन  से  पुरी  जानकारी  लेकर  आपको  दु  ग्रा  |
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 sit  पी०  बेक्टासुब्बेया  :  यह  विचित्र  स्थिति है
 ।  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  मालवीय

 समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  नहीं  कर  सकती  ?  इस  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  सरकार  से  कहा  है  कि  जब  तक  वे  रिपोर्ट  पर  ध्यान  नहीं  देते

 तब  तक  उसे  क्रियान्वित  न  करे  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  चेयरमैन  से  परामर्श  करने  के  पश्चात  अपको  बताऊ  गा  |

 श्री  पी०  बेंकटासुब्बेया  :  श्राप  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।

 शी  कें ०  लक प्पा  खडे  हुए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  लकप्पा  से  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  qs  यह  सभा  का

 पहला  दिन  है  ।  ,  उन्हें  स्थिति  की  पूरी  जानकारी  नहीं  हो  सकती  ।  जैसा  कि  हमने

 पहले  भी  कई  बार  किया  मैं  समिति  के  चेयरमन  से  परामर्श  करके  आपको  सुचित

 करूगा  ।  पिछले  सत्र  में  भी  यह  महत्वपूर्ण  विषय  रहा  है  और  अब  यह  पु  आ  गया  मैं

 समझता  हूं  कि  हमें  कुछ  समय  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  स्थिति  की  जानकारी  के  लिए  मैं  चेयरमैन

 को  बुलाऊंगा  |

 डा०  :  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  बार  बार  मालवीय  समिति  पर

 सरकार  के  विचार  मांगे  हैं  ।  अतएव  मंत्नी  महोदय  का  यह  कहना  ठीक  है  कि  सरकारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिति  सरकार  से  रिपोर्ट  तथा  उसके  निर्णय  लेना  चाहती  है  ।  सरकारी  sama  समिति

 की  इच्छा  थी  कि  तब  तक  मंत्नालय  को  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  करनी  इसी  कारण

 इस  प्रक्रिया  में  विलम्ब  gar  है  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  मंत्रालय  की  पर।मशंदात्री  समिति  की  बैठक  22  तारीख  को  हो

 रही  है  और  उसके  पहचान  इसे  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  को  भेज  fear  जायेगा  ।  इस

 पर  केवल  एक  सप्ताह  लगेगा  |  हम  इस  पर  22  तारीख  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  तथा  परामशंदाक्षी  समिति  के  क्या

 अधिकार  हैं  ?  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  सभा  द्वारा  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यों  की  जाँच

 करने  के  लिए  बनाई  गई  है  ।  यह  सरकार  द्वारा  स्थापित  किसी  समिति  की  रिपोर्ट  का  अध्ययन

 नहीं  कर  सकती  ।  यह  विचित्र  प्रक्रिया  है  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हैँ  कि  यह  एक  असाधारण  प्रक्रिया  है  ।  परन्तु  पहले  इसके

 कि  मैं  कुछ  कहूं  मैं  वर्तमान  स्थिति  जानना  चाहता  gi  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  इस

 रिपोर्ट  पर  विचार  करने  को  उत्सुक  ate  यह  रिपोर्ट  उन्हें  भेजी  गयी  थी  .

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  क्यों

 डा०  तलाश  सरकारी  उपायों  सम्बन्धी  समिति  की  अवहेलना  करते  हुए  मालवीय

 समिति  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  स्वभावत  पी०  यू०  सी०  उस  पर  विचार  करना  चाहेगी  ।

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  मेरा एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  हम  अगला  प्रश्न लेते  हैं  ।

 भी  के०  एस०  लाव डा  :  मेरा  निवेदन  है  कि  किसी  प्रदान  को  दस  मिनट  से  अधिक  समय

 न  दिया  जाये  ।

 थ्री ए०  पी०  शर्मा  इस  बारे  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  ।  क्या  इस  सदन  की  समिति

 सरकार  से  कह  सकती  है  कि  किसी  दूसरी  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  न  किया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  1  फाल्गुन  1894

 भीम  कुण्ड  तथा  जंगली  बांध  परियोजना

 श्री  शाज़  न  सेठों  :

 श्री  देवेन्द्र  सत्पथी  :

 क
 क्या  सिंचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  faa  आयोग  द्वारा  भीम  कुण्ड  तथा  जंगली  जैसी  विशाल

 बाँध  परियोजनाओं  के  परियोजना  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  मु

 यदि  तो  उन  पर  शीघ्लातशी किं  कबर  तक  स्वीकृति  दे  दी  और

 इन  दो  परियोजनाओं  पर  प्रारम्भिक  कार्य  शीघ्र  शुरू  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार

 को  कितनी  अग्रिम  राशि  दी  गई

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  से  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  से  रंगाली  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत

 आयोग  में  1972  में  प्राप्त हुई
 थी  बाढ़  नियंत्रण  तथा  बिजली  उत्पादन  के  पहलुओं  से

 सम्बन्धित  एक  अनुपूरक  फ्लोट  भी  1972  में  प्राप्त  हो  गयी  थी  ।  इस  रिपोर्ट  की  केन्द्रीय

 जल  और  fara  आयोग  में  जांच  की  गई  तथा  4  1973  को  तकनीकी  सलाहकार  समिति

 को  कर  दी  गई  ।  स्मिति  रिपोर्ट  में  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  के  भाग  के  रूप

 बांध  के  अनुप्रवाह  में  निर्माण  किए  जानेवाले  तटबंधों  से  सम्बन्धित  प्राक्कलन  शामिल  नहीं  है  तथ्

 योजना  की  जांच
 करने

 से  दूद |  उनका  होना  आवश्यक  है  ।  तटबंधों  की  लागत  संबंधी  सुचना  23

 1973  को  प्राप्त  हुई  थी  तथा  अब  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 1971  भीम  कुण्ड  बहुद्देशीय  परियोजना  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  के  रूप  में  हाथ  में

 लेने  के  सम्बन्ध  में  एक  सुझाव  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  की

 टिप्पणियों  के  उत्तर  1972  में  भेजे  थे  ।  कुछ  और  सुचना  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा

 रही  है  ।

 परियोजना  के  स्वीकृत  होने  के  तुरन्त  पहचान  प्रारम्भिक  कार्यों  के  लिए  धन-राशियों  को

 अद्भुत  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  aaa  सेठी  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  पास  इन  सिंचाई

 यॉजनाश्रों  पर  पूरी  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  के०  एल०  :  यह  सभी  रिपोर्ट  बहुत शीय  हो  सकती

 ag  बाढ़  पर  नियंत्रण  कर  सकती  यह  सिचाई  के  लिए  उपयोगी  हो  सकती  हैं  ate  बिजली

 के  उत्पादन  के
 भी  .  उपयोगी  हो  सकती हैं

 ।  जब  भी  कोई  राज्य  सरकार  हमें  age  aa

 रिपोर्ट  भेजती  है  तब  हम  राज्य  सरकार  से  प्रथमतः  अपने  को  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रमों  तक  सीमित

 रख़ने  को  कहते  और  सरकार  के  इस  बारे  में  विचारों  की  हमें  प्रतीक्षा  है  ।

 श्री  aga  सेठी :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  पास  भीम  कुण्ड  परियोजना  कीं
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 प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  आई  है  और  क्या  इस  क्षेत्र  की  नदियों  में  वैतरणी  नदी  मे  बाढ़  fax  ण

 में  शीघ्रता  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 डा०  के ०  एल०  राव  यही  तो  मैं  पहने  बता  चुका  हूं  भारत  सरकार  इस  क्षेत्र  में  बाढ़

 नियंत्रण  कार्य  को  प्राथमिकता  दे  रही  है  ।  इसी  लिए  हमने  सुचना  मांगी  हैं  जिसकी  हम  प्रतीक्षा

 कर  रहे  हैं

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  इस  उत्तर  को  सपझना  हमारे  लिए  कठिन  है  ।  यह  1973  है

 और  यह  कार्य  कई  वर्षों  से  चल  रहा  है  मुझ  आश्चर्य  है  कि  परियोजना  रिपोर्ट  भी  अभी  तक

 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिए  प्राप्त  नहीं  हुई  मैं मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं

 अथवा कि  क्या  रंगाली  परियोजना  की  तकनीकी  सपोर्ट  सरकार  के  अनुमोदनायथें  प्राप्त  हो  गई  ध

 नहीं  ।  भीम  कुण्ड  के  लिए  तकनीकी  स्वीकृति  कब्र  तक  दी  जा  सकेगी  ?

 डा०  Fo  एल०  राव  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूँ  कि  यह  परियोजनाएं  तीन  प्रकार के  लाभ  दे

 सकती  हैं  ।  बाढ़  दूसरा  बिजली  का  उत्पादन  गौर  तीसरा  सिचाई  ।  रंगीली

 योजना  की  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  116  करोड़  रुपये  की  थी  ।  यह  बड़ी  परियोजना  हम  चाहते  थे

 कि  पहले  बाढ़  नियंत्रण  कायें  fear  जाये  ।  हमारी  यही  चेप्टा  है  ।  इस  पर  50  करोड़  रुपये  लगेंगे  ।

 प्राथमिक  काग  करते  के  पहचान  हम  बाद  के  कार्य  ले  पायेंगे  ।  रंगीली  के  बारे  में
 पूरा

 विवरण  हमें  प्राप्त  हो  गया  है  और  इसे  आगे  की  कार्यवाही  के  लिए  परामर्श  समिति  को  भेजा

 जाएगा  ।  भीम  कुण्ड  के  बारे  में  रिपार्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 श्री  प्रिय  रजन  दास  भु  मंत्री  के  वक्तव्य  में  कुछ  इसी  प्रकार  कहा  गया  है  ।  वास्तव  में

 यह  बड़ी  विचित्र  स्थिति  है  कि  पहले  भी  ऐसा  कहा  गया  है  ।  क्योंकि  समिति  ने  बांध  की  लागत  पर

 अपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  अतएव  सरकार  निर्णय  नहीं  ले  सकी  है  ।  इस  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  एक  जनवरी  को  प्रस्तुत  की  थी  ।  यह  बांध  की  वास्तविक  लागत  के  बारे

 में  हमें  बताया  गया  है  कि  इस  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  पर

 कम  से  कम  कितना  समय  लगेगा  |

 डा०  के०  एल०  इस  पर  लगभग  2-3  महीने  लगेंगे  ।  इसे  अगली
 परामशंदातू  समिति

 के  समक्ष  रखा  जायेगा  ।  वह  समिति  महीने  में  अथवा  दो  महीने  में  एक  बार  बैठती  है  ।

 जापान  के  टोयो  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  सहयोग  से

 न उचबरक  संयत्रों  को  स्थापना

 *  थो  सरोज
 मुखर्जी

 थ्री  के०  बालदान्डायुतम  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  की  टोयो  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  सहयोग  से  पांच  नए  was

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या हैं  और  इस  संबंध  में  सरकार  ने

 क्या  fasta  किया  कौर

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  सहयोग  के  बिना  उवेरक  संयंत्र  लगाने  की  सम्भावना  पर

 विचार  किया  है  ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देव कान्त  :  से  :  जापान  की  टोयो

 इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  सहयोग  से  5  उवंरक  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  इस  मंत्रालय  के

 नियंत्रणाधीन  एक  सरकारी  इंजीनियरिंग  इंडिया  fo  से  एक  पेशकश  प्राप्त  हुई  है  ।  यद

 पेशकश  जापान  से  प्राप्त  ऋण  सहायता  पर  झ्राधारित  है  ।  इस  जिसका  मूल्यांकन  किया

 जा  रहा  में  5  उकेरा  संयंत्रों  की  स्थापना  निहित  है  ।  इन  पांच  संयंत्रों  में  से  देश  के  अंदर

 होंगे  तथा  अमोनिया  के  900  eto  पी०  डी०  पर  आधारित  होंगे  और  दो  संयंत्र  अमोनिया  के  1300

 टी०  पी०  डी०  पर  आधारित  नाइट्रोजन  एवं  सीमित  उर्वरकों  के  उत्पादन  के  लिए  बन्दरगाह  स्थलों

 पर  होंगे  ।  इन  5  परियोजनाओं  की  रुपया  मुद्रा  में  लागत  491  करोड़  रुपये  होगी  और  इसमें  विदेशी

 मुद्रा  अंश  156  करोड़  रुपया  होगा  ।  ये  परियोजनाएं  भी  अन्य  परियोजनाओं  की  भांति  भारत  के

 अन्दर  उपलब्ध  सेवाओं  एवं  प्रदायों  के  अधिकतम  संभाव्य  प्रयोगों  के  साथ  निष्पादित  की  जायेंगी  ।

 इसका  तात्या  यह  होगा  कि  डिजायन  एवं  इंजीनियरिंग  क्षेत्रों  जिनमें  अधिकतम  आत्म  निभे रता

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्नों  वो  जारी  रखा  जा  रहा  पाये  जाने  वाले  अन्तराल  को  पूरा  करने  के

 लिए  अपेक्षित  मात्रा  तक  ही  विदेशी  सहायता  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  बात  के  होते  हुए  कि

 इंजीनियर्स  इन्डिया  लिमिटेड  ने  इस  बोत  के  होते  हुए  कि  देश  की  जानकारी  में  कोई  कमी  नहीं

 अपना  प्रस्ताव  दिया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  होते  हुए  विदेशी  कम्पनियों  के  सहयोग

 के  साथ  sata  संयंत्रों  के  लगाने  का  प्रस्ताव  जसे  जापानी  कम्पनी  के  साथ  |

 श्री  डी०  के०  बुरा  :  निश्चय  ही  जहां  तक  उर्वरकों  सम्बन्ध  है  हमारी  टेक्नोलोजी

 समुन्नत  है  परन्तु  इस  मामले  में  विशेष  प्रकार  की  टेक्नॉलोजी  की  आवश्यकता  है  जिसके  लिये  हम

 विदेशी  सहयोग  मांग  रहे  हैं  ।  निश्चय  ही  हमारा  seer  है  कि  भारतीय  इंजीनियरों  और

 रनों  का  इसमें  अधिकतम  योगदान  हो  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  मुझे  संतोष  नहीं  है  क्योंकि  आत्म-निभे

 अर्थव्यवस्था  चाहते  हुए  भी  हम  विदेशी  सहयोग  पर  निसार  कर  रहे  हैं  ।

 इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  को  मुख्य  रूप  से  पेट्रो-रसायन  और  पेट्रो  शोधन  शालाओं  का

 कार्य  दिया  गया  है  ।  परन्तु  इसके  स्थान  पर  वह  महाशालाओं  आदि  का  ata  भी  दिया

 जा  रहा  है  ।  वह  मुख्य  काय  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  कोई  मद्यशाला  स्थापित  नहीं  की  है  ।

 श्री  डी०  के०  बरुआ  उकेरा  भी  उनका  एक  काय  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  कार्य  के  लिये  मांगे  गये
 प्लेन  ऋण

 के  लिये  स्वीकृति  मिल  गई  है  अथवा  उस  पर  वार्ता  चल  रही  है  भर  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि
 कितना  ऋण  मांगा  गया  है  ।

 श्री  डी०  के०  बरुआ  हमने  किसी  बात  की  स्वीकृति  नहीं  दी  इस  पर  सभी  विचार  हो

 रहा  है  ।  अभी  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 at  भागवत  आजाद  :  हमारी  स्वीकृति  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  मैं  येन  ऋण  के  बारे

 पूछ  रहा हूं
 ।  यह  तो  हमें  माँगना  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  उन्होंने  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 पिलाए
 को  डी०  के०  बरुआ  उन्होंने  प्रस्ताव  रखा

 है
 जिस  बच्  पय  ना  हो  रहा  है  तथा  ब्यौरा

 एकत्र  किया  जा  रहा  है  |
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 श्री  समर  गुह  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  जापान  से  वार्ता  के  सम्बन्ध  में  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  जापान  से  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  मिलेगी  ate  हमारे

 टैक्नोलिजिस्टों  की  जानकारी  का  कितना  उपयोग  किया  जायेगा  |  क्या  इस  att  में  निर्णय  किया

 गया  है  और  क्या  इसके  पूरे  पहलू  पर  विचार  किया  गया  ।

 श्री  डा०  Bo  बरुआ  इस  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा है  ।  हमारा  सुझाव  है  कि

 इ  जीनियरों  को  उतना  उत्तरदायित्व  जाये  जितना  वह  उठा  सकते  है  ।

 श्री  समर  गह  :  इसे  कब  तक  अंतिम  रूप  दिया
 ?

 at  डी०  के ०  बरुआ  :  मुझे  यह  बताना  कठिन  है  ।  परन्तु  इस  पर  विचार  हो  रहा  है  |

 श्री  समर  गृह  :  उचक्कों  का  उत्पादन  आवश्यक  मामला  है  ।  कब  तक  बात  चीत  चलती

 रहेगी
 ?

 श्री  डो०  के ०  बदला  हमें  उर्वरकों  के  उत्पादन  तथा  अपनी  टेक्नॉलॉजी  के  विकास  में

 समायोजन  रखना  है  ताकि  हम  आत्म  निर्भर  बन  सकें  ।

 को  पी०  बेकटासुब्बया  टोपी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  am  जापान  के  सहयोग  से

 कारखाने  स्थापित  करते  समय  भारत  सरकार  ने  पर्याप्त  बरती  है  जिससे  विदेशी  कच्चे  माल

 पर  निसार  रहने  के  स्थान  पर  कोयले  जैसे  स्वदेशी  कच्चे  माल  का  अधिकतम  उपयोग  किया

 जा  सके  ।

 तो  डी०  के०  बरुआ  यह  शोधनशाला  कोयले  पर  काय  नहीं  करती  हैं  ।  हमारे  पास

 तीन  अन्य  gate  संयंत्र  है  जिनमें  कोयले  से  कार्य  चलता  है  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  है

 अत एव  हमें  इस  पर  और  आगे  कायंवाही  करनी  है  ग्रन्थ  आवश्यकता  गौर  उत्पादन  में  बहुत  अंतर

 रह  जायेगा  ।

 थ्री  राजा  कुलकर्णी  :  जापानी  सहयोग  में  सरकार  ने  इन  पाँच  संयंत्रों  का  प्रबन्ध

 जापानी  कम्पनी  को  सौंपा  है  ?

 थ्री  डी०के०  बरूआ  :  नहीं  जी  ।

 श्री  area  देव  :  क्या  यह  सच  है  कि  करार  किन  शर्तों  के  अनुसार  टोयो  इंजीनियरिंग

 कार्पोरेशन  को  जापान  से  कच्चा  माल  मंगाने  की  स्वतंत्रता  रहेगी  यदि  भारत  से  कच्चे  माल  की
 ्  ५8  प  डे

 पूर्ति  में  देरी  लगती  है  और  श्रमिक  सकट  की  दिशा  में  जपान  से  श्र  सके  ह |  wl  1१  गी  ।  यदि  at,

 तो  क्या  यह  भारत  के  श्रमिक  at  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 श्री  डी०के०  बरूआ  :  नहीं  ।

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  .  इन  नये  उकेरा  संयंत्रों  पर  कुल  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 श्री  डी०के०बरुआ  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  कुल  करोड़  रुपये  की  होगी

 जिसमें  से  156  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  होगी  ।

 श्री  बी०वी०  नायक  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  पांच  परियोजनाओं  में  से  दो  तट  पर

 होंगी  और  तीन  अन्तर्देशीय  उवंरक  संयंत्र  होंगें  ।  क्या  उनके  स्थानों  के  बारे  मे  निर्णय

 नियम  इण्डिया  लिमिटेड  अथवा  टोयो  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  अथवा  भारत  सरकार  द्वारा  लिया

 गया है  ?
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 पा  दाਂ श्री  मौके  बस्ता  :  कोई  निर्णय  नहीं  i141  र  या  है  ।  निश्चिय  ही  निर्णय  टोयो

 हियरिंग  कार्पोरेशन  द्वारा  नही  अपितु  इन्जनियसं  इण्डिया  लिमिटेड  भार  सरकार  द्वारा  लिया

 जो  कि  एक  ही  बात  है  ।

 Shri  Panna  Lal  Barupal  :  Is  it  a  fact  that  a  committee  was  fermed  for  setting  up
 fertilizers  prefect  in  Bikaner  Division  of  Rajasthan  and  according  to  it’s  recommenda-
 tion  fertilizer  factory  was  to  be  set  up  in  Ganganagar.

 Mr.  Speeker  :  It  may  be  taken  of  latter.

 Shri  Panna  Lal  Barupal  :  Mr.  Spceker,  thousands  of  acres  of  land  acquired  from

 peasants  is  lying  idle  there,  water  and  other  things  are  also  available  but  our  district  is

 being  ignored,  Is  the  Guvernment  considering  to  set  up  some  fectory  in  Ganga-

 nagar.

 अध्यक्ष  महोदय  :  WH  खेद  है  कि  यह  ada  असंगत  है  ।

 Preparation  of  the  Authorised  Text  of  Indian

 Constitution  in  Hindi

 *6.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  authorised  version  of  the  Indian  Constitution  in  Hindi  is  being  pre-
 pared;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  in  its  publication  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri

 Nitiraj  Singh  Choudhary)  :  (a)  and  (b).  An  up-to-date  translation  in  Hindi  of  the
 Constitution  of  India  has  been  prepared.  Parliamentary  legislation  will  have  to  be  enac-
 ted  to  provide  for  the  publication  of  an  authorised  translation  of  the  Constitution  in
 Hindi.  The  question  of  enacting  the  necessary  legislation  is  under  constitution.  An
 authorised  trenslation  of  the  Constitution  in  Hindi  can  be  published  only  after  the  ne-

 cessary  legislation  has  been  enacted.

 Shri  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Previously  also  there  had  been  authorised  translation
 of  the  Constitution  into  Hindi.  Hindi  translation  of  the  Constitution  duly  signed  by  all
 the  Members  of  Constituent  Assembly  was  published  in  the  Government  of  India  Gazetie

 trans- dated  26th  January,  1950.  What  circumstances,  thereafter,  necessitated  to  have  its
 lation  again.

 Nitiraj  Singh  Chaudhary  :  The  question  is  not  that  the  said  translation  is  not  recog-
 1560  Fact  is  that  the  present  translation  of  the  Constitution  of  India  was  published

 according  to  the  following  resolution  of  the  Constituent  Assembly  with  the  authority  of
 the  Speaker

 ‘It  is  resolved  that  the  Speaker  may  be  authorised  to  prepare  and  publish  the  trans-
 lation  of:  the  Constitution  in  Hindi  and  such  other  regional  languages  as  he  deems  proper
 before  26th  January,  1950.”

 According  to  this  resolution  Hindi  translation  of  the  Constitution  was  placed  before
 the  Assembly  on  24th  January,  1950,  which  was  The  question  whether  this
 translation  was  authorised  or  not  is  under  consideration.  was The  Attorney  General!

 consulted  but  the  Hindi  Advisory  Committee  was  not  satisfied  with  it  and  it  was  decided

 that  two  more  persons  should  be  consulted  in  this  regard.  Shri  Sitalvad  and  Shri  K.  L

 Mishra  of  Allahabad  were  consulted.  One  of  them  has  given  his  opinion  whereas  the

 opinion  of  other  person  is  stil]  awaited.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  This  is  a  matter  of  pleasure  that  the  hon.  Minister  gave
 a  detailed  .zplv-un"  the  reply  has  confused  the  question.  The  question  is  as  to  why  the
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 authorised  Hindi  translation  as  adopted  by  the  Constituent  Assembly  is  not  recognised  as

 authorised  ?  Secondly  whether  Hindi-Engtish  translation  is  bzing  considered  in  view  of

 the  opinion  sought  from  these  persons  ?  Thirdly,  whether  the  Government  will  prescribe
 a  date  when  Hindi  translation  will  be  placed  before  this  House  for  approval  ?  I  want

 replies  to  these  points.

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary  :  The  translation  is  ready.  The  question  of  its  trans.
 lation  is  not  the  problem  but  the  problem  is  that  what  type  of  translation  is  it ?  Is  it
 authorised  or  merely  a  translation  ?  The  Hindi  Advisary  Committee  is  considering  this
 matter.  It  has  sought  the  opinion  of  Shri  Sitalvad  and  Shri  K.  L.  Mishra.  Shri  Sitalvad
 has  given  his  opinion  whereas  the  opinion  of  other  person  has  not  so  far  been  received.
 After  that  it  will  be  referred  to  the  Hindi  Committee  ({nterruptions).

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Why  the  opinion  is  being  sought  if  that  is  a  authorised
 1181151811011.0  Have  you  any  objections  to  the  signatures  of  the  members.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Our  Constitution  was  prepared  in  Hindi  which  was

 Question  is  as signed  by  the  members  and  Speaker  of  the  Constituent  Assembly.  to  why
 the  same  is  not  being  recognised  as  authorised  ?  Has  the  Law  Ministry  formed  its  own

 opinion  before  seeking  the  opinion  of  the  Lawyers  ?  Is  it  not  fact  that  different  Lawyers
 can  give  their  opinion  in  the  matter  ?  Has  not  the  Law  Ministry  taken  a  decision  that
 this  is  a  authorised  translation  and  no  opinion  from  anybody  is  necessary  and  that  trans-
 lation  will  be  accepted  as  authorised.  What  is  the  difficulty  in  arriving  at  this  decision  ?

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary  :  The  Constitution  was  prepared  not  in  Hindi  but  in

 Erglish.  It  was  decided  on  17th  December  that  there  should  be  a  Hindi  translation
 is which  came  on  24th  January.  Had  the  Constituent  Assembly  resolved  that  this  a

 authorised  translation,  no  such  question  could  arise  but  unfortunately  the  Constituent

 The  translation  came  and  The  matter  that Assenibly  could  not  do  so.  it  was  signed.
 whether  it  is  authorised  or  not,  is  under  discussion  and  efforts  are  being  made  to  take  a

 decision  as  soon  as  possible.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  What  is  the  opinion  of  the  Law  Ministry  in  this  regard ?
 ...CInterruptions)...1  have  not  received  reply  to  my  question.

 Is  there  any  difference  of  opinion  in  the  Law  Ministry  over  this  matter  with  the
 result  that  opinion  from  outside  15  being  sought  ?  Where  does  the  Law  Ministry  stand
 in  this  regard  ?

 Shri  Niriraj  Singh  Chaudhary :  Opinion  of  the  Attorney  General  was  sought
 who  opinioned  that  this  is  not  authorised.  We  did  not  agree  to  that  and  that  is  why
 opinion  of  two  persons  is  being  sought...(/nterruptions)...

 Shri  D.  N.  Tiwary  :  whether  the  then  Speaker  ever  said  that  the  Hindi  translation
 is  not  in  order  and  that  it  should  be  translated  again  ?  If  that  is  not  so  and  the  transla-
 tion  was  not  authorised,  then  how  did  the  members  signed  the  same  ?  What  is  the  diffi-

 culty  in  recognising  it  as  authorised  if  the  same  has  been  signed  ?

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary  :  have  not  stated  that  Hindi  translation  is  authorised
 Or  unauthorised  .  .  .  nobody  said  it  .  .  .

 Mr.  Speaker  This  is  a  very  controversial  matter.

 Shri  Shyamnandan  Mishra  My  supplementary  question  is  that  the  Iaw  experts  of
 the  law  making  council  who  also  signed,  were  no  less  than  those  who  have  been  consulted
 recently.  I  could  not  understand  as  to  how  is  it  proper  to  recognise  it  as  authorised  bv
 consulting  two  persons  and  not  to  recognise  as  authorised  when  there  are  signatures  of
 members  on  it.  The  hon.  Minister  may  clarify  the  same.

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच ०  आर०  संविधान  सभा  के

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  अनुवाद  जिसे  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  के  बारे  में  जो  विचार

 प्रकट  उसे  मैं  पूरी  तरह  से  समझता हूं  ।  प्रदान  दो  प्रकार  से  उठता  यह  दो  रूप  में
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 सामने  आया  है  ।  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  इस  अनुवाद  को  एक  निकाय  के  रूप  संविधान

 सभा  ने  अधिकारिक  अनुवाद  नहीं  माना  लेकिन  इस  पर  सभी  सदस्यों  ने  हस्ताक्षर  किये  को

 संविधान  का  अधिकारिक  पाठ  माना  जा  सकता  है  ।  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  यह  है
 >  । fe  इसे  संविधान  का  अधिकारिक  अनुवाद  सकता  २  अधिकारिक

 पाठ  माने  जाने  से  जो  इसका  प्रभाव  उसे  स्पष्ट  करना  मेरे  जरूरी

 यदि  ag  अधिकारिक  पाठ  बन  जाता  है  तो  यह  स्वभाविक  है  कि  न्यायालय  इसे

 अग्रेजी  के  मूल  की  तरह  मूल  संविधान  की  दृष्टि  से  इससे  अनेक  संदेह  पैदा  हुए  और

 निश्चय  ही  यह  प्रश्न  कठिनाइयों  से  मुक्त  नहीं  है  जबकि  अनेक  सदस्यों  द्वारा  यह  विचार  प्रकट

 किये  गये  हैं  कि  इस  पर  संविधान  सभा  के  सभी  सदस्यों  के  हस्ताक्षर  हुये  इस  लिए  इसे  न  केबल

 अधिकारिक  अनुवाद  माना  जाये  बल्कि  अधिकारिक  पाठ  भी  माना  जाये  ।  चू  कि  इस  मामले  क

 कानूनी  पहलू  के  बारे  में  मतभेद  इसलिये  सरकार  ने  काफी  समय  पहले  महान्यायवादी  को  भेजा  ।

 सदन  के  बहुत  से  सदस्यों  के  बीच  भी  इस  बारे  में  मतभेद  बहुत  से  मुझसे  मिले  भी  हैं  ।  इस

 में  बारे  हिन्दी  सलाहकार  समिति  में  चर्चा  हुई  और  हमने  उनकी  राय  भी  ली  ।  उन्होंने

 रिश  की  है  कि  महान्यायवादी  की  राय  लेना  ही  पर्याप्त  नहीं  हमने  एक  अन्य

 प्राप्त  सदस्य  की  राय  भी  ली  और  एक  तीसरे  व्यक्ति  की  राय  की  इस  हम  प्रतीक्षा

 ह् ष बारे  में  कर  रहे  हमारे  कोई  भी  विपरीत  विचार  नहीं  ।
 लेकिन  प्रश्न  य

 है  कि  क्या  हम  उस  अनुवाद  को  अधिकारिक  अधिकारिक  अनुवाद  मानें  अथवा

 नहीं  ।  हम  अपने  को  उस  असंगत  स्थिति  में  नहीं  डाल  सकते  जहाँ  न्यायलय  ag  कहे

 कि  यह  पाठ  नहीं  हैं  और  हम  इस  पर  विचार  नहीं  करेंगे  ।  हम  इस  बारे  में  निश्चित

 होना  चाहते  हैं  ।  इस  बारे  में  कोई  भी  विपरीत  बिचार  नहीं  है  और  उस  पर  भी  विचार  करने

 में  कोई  संकोच  नहीं  है  ।

 श्री  इयाम  नन्दन  मिश्र  :  आपने  22  ag  लिये  ।

 फरक्का  बाँध  के  नीचे  को  भोर  मुद्दा दि बाद
 जिले  में  गंगा  द्वारा  भूमि  का  कटाव

 नप  ott  त्रिदिव  चौधरी  :

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :

 कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  के  सिचाई  और  जल माग  मंत्री

 श्री  बिके  गनी  चौधरी  द्वारा  27  जनवरी  1973  को  प्रेस  को  दिये  गये  इस  आशय  के

 जो  28  1973  को  कलकत्ता  के  सभी  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  की  ओर

 के
 x

 दिलाया  गया  है  कि  फरक्का  बांध  नीचे  की  तरफ  मुर्शिदाबाद  जिले  में  गंगा  द्वारा  भूमि  के

 कटाव  की  समस्या  के  प्रति  लम्बे  समय  से  उपेक्षा  बरतने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  और  फरक्का

 बांध  के  अधिकारी  उत्त  रदायी

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सिचाई  मंत्रालय  से  एक  करोड़  25  लाख

 रुपये  की  सहायता  तत्काल  देने  की  मांग  की  और

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  अयोग  और  गंगा  बाढ़  आयोग  ने  विशेषज्ञों  द्वारा

 उस  क्षेत्र  में  भूमि  के  कटाव  की  समस्या  की  कोई  जांच  कराई

 14



 20  February  1973
 _Oral

 Answers  to  Questions

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  से  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 श्री  गनी  सिचाई  ate  जलमार्ग  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  दिये  गये  श्र  28-1-73

 को  कलकत्ता  के  समाचार-पत्रों  म  प्रकाशित  रिपोर्टिग  वक्तव्य  को  ओर  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया  है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कौर  फरक्का  बराज  प्राधिकारी

 फरक्का  बराज  के  अनुप्रवाह  में  मुशिदाबाद  जिले  में  गंगा  द्वारा  भू-कटाव  की  समस्या  की  उपेक्षा

 कर  रहे  हैं  ।  गंगा  द्वारा  भू-कटाव  बहुत  वर्षों  यहां  तक  कि  1949  फरक्का  दराज
 परियों  जना

 के  निर्माण  कार्य  शुरू  होने  से  बहुत  पहले  से  ही  होता  आ  रहा  है  ।  1969  में  मैंने  औरंगाबाद

 में  भू-कटाव  का  निरीक्षण  किया  था  और  किये  जाने  वाले  उपचारी  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सुभाव

 fear  था
 ।

 उसके  बाद  कुछ  सुरक्षा  कार्य  किये  गये
 थे

 ।  केन्द्रीय  जल  और  विद्य/त

 केन्द्रीय  जल  और  faa  अनुसंधान  पूना  और  नदी  अनुसंधान  पश्चिम  बंगाल

 के  विशेषज्ञों  ने  1971  में  इस  समस्या  की  विस्तृत  रूप  से  जांच  भी  की  और  स्तरों  तथा

 पारगम्य  wt  के  निर्माण  के  लिए  सुझाव  दिये  थे  ।

 फरक्का  बराज  परियोजना  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  भी  1972  में  स्थल

 का  निरीक्षण  किया  था  ate  सुझाव  दिया  था  कि  किए  जाने  वाले  सुरक्षा  कार्यों  के  प्रकार  को

 मुख्य  सिचाई  ate  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  पुना  भ्रनुसंघान  संस्था  न  केन्द्र

 के  साथ  विचार  विमर्श  करके  aaa  रूप  जाना  चाहिए  ।  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण

 आयोग  ने  भी  1972  में  स्थल  का  निरीक्षण  किया  ।  किये  जाने  वाले  सुरक्षा  कार्यों  के

 लिए  प्राक्कलन  तैयार  नहीं  किये  गये  है  और  वे  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षित  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  लागत  प्राक्कलनों  को  शीघ्र  तैयार  करने  के  लिए  अनुरोध  गया  है  ।

 लगभग  3  सप्ताह  परिचित  बंगाल  सरकार  ने  एक  करोड़  और  पच्चीस  लाख  रुपये  के  लिए

 अनुरोध  किया  है  ।

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  फरक्का  के  नीचे  की  तरफ  गंगा  के  बांये  किनारे  के  भूमि  कटाव  का

 seq  मुशिदाबाद  जिले  के  सारे  सब  डिवीजन  के  लोगों  के  लिए  जीवन  और  मृत्यु  का  प्रश्न  कल

 ही  फरक्का  बांध  के  एक  भूतपूर्व  महाप्रबंधक  श्री  देवेश  मुखर्जी  ने  अपनी  राय  दी  है  कि  इस  कटाव

 के  बाक  लूपलाईन  की  मार्ग  नेशनल  हाईवे  तथा  प्रस्तावित  जोगीपुर  बांध  को  खतरा

 तीन  बड़े  औरंगाबाद  और  जंजीपुर  के  पूरी  तरह  से  नष्ट  होने  का  खतरा  है  ।  इन

 सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कभी  हाल  में  फरक्का  में  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्यमंत्री  के  सुभाव

 पर  3  फरवरी  को  विशषज्ञों  की  एक  बैठक  हुई  थी  और  उन्होंने  राय  दी  है  कि  इस  कटाव  को  रोकने

 के  लिए  62  करोड़  रुपये  की  अ्रावश्यकता  होगी  लेकिन  कुछ  दिनों  से  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  केन्द्रीय

 तथा  परिश्रमी  बंगाल  सरकार  एक  दूसरे  पर  बला  टालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  पश्चिमी  बंगाल

 के  मुख्यमंत्री  तथा  सिंचाई  मंत्री  यह  कहते  आये  हैं  कि  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  को  राशि  के  लिए

 कहा  है प्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  इस  हेतु  राशि  स्वीकार  करने  में  अनिच्छा  प्रकट  अर  रही  है  ।  विवरण

 में  कहा  गया  है  oe

 जाने  वाले  सुरक्षा  कार्यों  के  लिए  प्राक्कलन  तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  और  वे  राज्य

 सरकार  से  प्रतीक्षित  हैं  ी

 क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  इस  हेतु  किस  आधार  पर  1.25

 करोड़  रुपये  की  मांग  की  है  और  इस  अनुरोध  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अब  तक  क्यों  उत्तर  नहीं
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 wat  के
 मौखिक

 उत्तर  1  फाल्गुन  1894  (<r)

 आया  है  ?  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  क्या  कोई  उचित  लागत  अनुमान  प्राप्त  हुये  हैं  अथवा  नहीं

 और  यदि  प्राप्त  हुए  हैं  तो  उन  पर  क्यों  विचार  नहीं  किया  गया  है  और  केन्द्रीय  सरकार  से  क्यों

 उत्तर  नहीं  श्राया  है  ?

 सिंचाई  और  विश त
 मंत्री  के  एल०  गंगा  के  ara  किनारे  पर  जो  भूमि

 कटाव  हो  रहा  है  उसका  बांध  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  कटाव  949  से  हो  रहा  है  ate  रेलवे

 लाइनों  का  स्थानांतरण  1960  में  हम्ना  है  जबकि  फरक्का  बांध  निर्माण  काय  1964  में  शु  हुआ  था  ।  मै

 इस  बात  को  मानता  हूँ  कि  ag  घनी  आबादी  वाला  क्षेत्र  है और  जहाँ  तक  सम्भव  हो  हमें  इसकी

 रक्षा  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  मैं  1969  में  वहां  गया  था  और  इस  क्षेत्र  की  रमा  करने  के

 लिए  मैंन  कुछ  निदेश  दिये  थे  ।  उस  समय  कुछ  काम  हुआ  था  और  काम  का  अब  ate  विस्तार

 किया  जाता  है  ।  नदियों  से  कटाव  होना  सामान्य  बात  है  और  इस  प्रकार  के  कई  कटाव  हुये  ।

 मोकामेह  पुल  के  नीचे  भारी  कटाव  हुआ  दै  ।  हमारी  सामान्य  नीति  के  अनुसार  इन  सभी  कटाक्षों

 के  लिए  धन  राज्य  सरकार  को  देना  पड़ता  है  ।  इस  मामल  में  भी  मैंने  मुख्य  मन्त्री  को  सुझाव  टिया

 था  कि  कृपया  अनुमान  बतायें  तथा  काम  शुरु  करें  ।  यदि  किसी  अतिरिक्त  सहायता  की  आवश्यकता

 है  तो  भारत  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ।  अब  तक  कोई  भी  अनुमान  नहों  बताया  गया  है  ।

 अनुमान
 के  बिना  यह  कहने  का  ami  लाभ  हैं  कि  इतना  धन  दिया  ?  पहले  अनुमान  जाने

 चाहिएं  |  हमने  सब  प्रकार  की  तानना ती  सहायता  भेजी  है  ।  वे  गये मामले  पर  विचार  किया  और

 मान  बनाने  के  निदेश  दिये  जब  अनुमान  बन  जाता  है  और  यदि  राज्य  सरकार  स्वयं  धन  नहीं  लगा

 सकती  तो  यह  योजना  आयोग  को  भेजी  जायेगी  और  तभी  तय  होगा  कि  कितनी  सहायता  दी  जा

 सकती  है  यह  विचार  करना  उनका  काम  है  ।  बिता  अनुमान  के  राशि  कौवे  स्वीकार  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  ब्रिटिश  चौधरी  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रत  को  गढ़ छत  सभा  है  ।  फरक्का  बांध  के

 कारण  कटाव  हुआ  ऐसा  कहना  मेरे  प्रश्न  का  उद्देश्य  नहीं  है  ।  मेरा  मुख्य  ge  तय  केन्द्रीय  सरकार  से

 यह  जानना  है  कि  इस  कट  को  बन्द  करने  के  लिये  किये  जाने  वाले  सुरक्षा  कार्यों  के  कम  से  कम

 एक  भाग  के  लिए  क्या  केन्द्रीय  स्कोर  धन  देती  att  क्या  इस  दिशा  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 इस  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  कोई  भी  अनुमान  प्रप्त  नहीं  हुए  ।

 फरक्का  बांध  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  तरह  एक  केन्द्रीय  उपक्रम  है  और  चू  कि  फरक्का  बांध

 के  एक  भाग  के  कटाव  से  खतरा  है  तो  फरक्का  बांध  परियोजना  तथा  केन्द्रीय  सरकार  सुरक्षा  कार्यों

 के  लिए  आवश्यक  लागत  के  एक  भाग  को  क्यों  नहीं  सहन  करती  ?  जहां  तक  इसके  केन्द्रीय  भाग

 का  सम्बन्ध  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुमान  बना  दिये  हैं  ।

 डा०  के०एल०  राव  :  फरक्का  बाँध  के  क्सी  भी  भाग  को  खतरा  नहीं  लेकन  साथ

 साथ  राज्य  सरकार  को  अनुमान  बनाने  हैं  और  हमें  भेजने  हैं  ।  यदि  राज्य  अपने  साधनों  से  राशि

 नहीं  दे  सकता  तो  योजना  आयोग  इस  पर  विचार  करके  सहायता  देगा  ।

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार
 :

 मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या

 मैं  जान  सकता  हूँ  कि  भूतपूर्व  चीफ  इंजीनियरों  स्वेदी  आर०बी
 ०  चक्रवर्ती  तथा  देवेश  मुखर्जी  ने

 क्या  इस  प्रकार  के  खतरे  की  आशंका  व्यक्त  की  थी  और  डा०  के०एल०  राव  को  इस  बारे  में

 बताया  गया  था  जिन्होंने  इसे  टाला  कौर  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  ऐसा

 दावा  नहीं  करना  चाहिये  कि  कटाव  बंद  करने  सम्बन्धी  सपरा  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  को  देना

 चाहिये  |
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 डा०  के०एल०  राव  कटाव  फरक्का  बांध  के  कारण  नहीं  है  ।  श्री  मिश्र  की  अध्यक्षता

 में  एक  तकनीकी  समिति  बनी  हुई  उनका  मत  है  कि  इसका  फरक्का  बांध  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  ।

 श्रीमती  माया  राय  :  मंत्री  महोदय  ने  सन्  1969  में  पश्चिम  बंगाल  का  दौरा  किया  था  ।

 स्थिति  का  अध्ययन  करने  तथा  सम्बन्धित  अधिकारियों  से  फरवका  बांध  के  बारे  में  पर्ण  चर्चा

 करने  के  लिये  मैं  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  का  दूसरा  दौरा  करने  के  लिये  निमंत्रण  दे  सकती  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  के  लिये  एक  सुझाव  है  ।

 डा०  के०एल०  मैं  शुरू  में  कह  चुका हूं
 कि  यह  एक  बहुत  ही  घनाक्ष त्र  इसकी

 रक्षा  होनी  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  को  स्वयं  स्वीकार  करता  हूँ  ।

 श्री  समर  रह  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  कटाव  का  फरवका  बांध  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  तो  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  गंगा  और  पदमा  के  लिक  से  फरक्का  बाँध  को  खतरा  होने

 की  कोई  सम्भावना  है  ?  उन्होंने  कहा  है  कि  तीन  सप्ताह  पहले  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1.25

 करोड़  रुपये  का  अनुरोध  किया  है  ।  क्या  यह  एक  तदर्थ  अनुरोध  है  अथवा  एक  अनुमान  पर  आधारित

 डा०  के०एल०  राव  :  यह  एक  तद  अनुरोध  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मैं  मंत्री  महोदय  जानना  चाहता  g  कि
 सन

 1973  में  डा०

 के०एल०  wa  का  अवैज्ञानिक  और  अनुचित  उच्च  स्तरीय  तकनीकी  सलाहकार  समिति

 कौर  दो  भूतपूर्व  इन्ही  जिनमें  से  श्री  कारबी  चक्रवर्ती  ने  डा०  के०  एल०  राज  से  मतभेद

 होने  पर  त्याग  पत्न  दिया  सहित  फरवरी  बांध  के  विशेषज्ञ  इंजीनियरों  के  परामर्श  को  टालने  के

 फलस्वरूप  ही  मुशिदाबाद  कौर  मालदा  जिलों  में  भूमि  कटाव  हुआ  है  और  क्या  सिंचाई  मंत्री  इस

 गड़बड़ी  को  ठीक  कर  रहे  हैं  और  इस  कटाव  को  रोकने  के  लिये  25  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  दे

 रहे  हैं  और  यदि  नहीं  तो  उन्हें  पद  त्यागना  चाहिये  ।

 डा०  के०एल०  राव  :  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कह  चुका  हूँ  कि
 कटाव  का  फरक्का  बांध  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  तकनीकी  सलाहकार  समिति  के  परामशं  के  बिना  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  हर

 अवस्था  पर  तकनीकी  सलाहकार  समिति  का  परामर्श  लिया  गया  कौर  हर  काम  समिति  के  परामर्श

 से  किया  गया  ।  ta  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हू  उस  क्षेत्र  में  कटाव  सन्  1949  में  शुरू  हुआ  ।  बाँध

 का  निर्माण  1964  में  हुसना  ।  भूमि  कटाव  जो  हुआ हैं  उसका  फरक्का  बांध  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  काल  समाप्त  हुआ  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 समय  प्रदेश  में  बोसोन  ate  कास्टिक  सोडे  के  प्रस्तावित  संयंत्र

 की  प्रदत्त  पूंजी

 *  4.  शो  दिनेश  जोरदार :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  क्लोरीन  और  कास्टिक  सोडे  के  प्रस्तावित

 संयंत्र  की  कुल  प्रदत्त  पूजी  कितनी

 कुल  पूजी  में  ding  परिवार  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  शेयरों  की

 शक्ति  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  संयंत्र  के  प्रबन्ध  का  पूर्ण  नियंत्रण  बांगड़  परिवार  के  हाथ  में  देने  का

 वायदा  किया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देव कान्त  से  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक

 विकास  निगम  द्वारा  कास्टिक  सोडा  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  स्थापित  की  जाने  वाली

 प्रस्तावित  कम्पनी  की  अधिकृत  दायर  पूजी  5  करोड़  रुपये  होगी  जो  साम्य  शेयरों  और  संचयी

 मौर्य  अधिमान  शेयरों  के  बीच  विभक्त  होगी  i  प्रस्तावित  परियोजना  में  बांगड़-हाऊस  द्वारा  शयर

 पूजी  में  साझेदारी  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ  है  ।

 Exploration
 of  Oil  in  Sea  Coast

 छू  Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Shri  Nanjibhai  Ravjibhai  Vekaria

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state

 (a)  whether  exploration  of  oil  reserves  is  being  made  in  the  sea  coast  areas;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  in  this  regards  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  D.  K.  Barooah)  :  (a)  &  (b)  Seismic

 surveys  have  been  conducted  in  many  areas  off  the  Western  and  the  Eastern  coasts.  Based
 the  Aliabet  West on  the  data  thus  obtained  one  exploration  well  has  also  been  drilled  in

 area,  in  shallow  waters  but  the  oil  find  encountered  there  was  not  found  to  be  of  com-
 mercial  interest.

 Locations  for  drilling  exploratory  wells  in  deeper  waters  in  the  southern  part  of

 the  Gulf  of  Combay,  and  the  adjoining  area  of  the  Arabian  Sea  have  been  released,  and

 drilling  will  commence  as  soon  as  a  self-propelled,  self-elevating  mobile  off  shore  drilling

 platform,  which  has  been  constructed  in  Japan  for  ONGC,  is  delivered  and  reaches  the

 country.  It  is  also  proposed  to  continue  ए :51101 6  seismic  surveys  in  such  parts  of  the

 Continental  shelf  as  have  not  been  covered  till  now.

 त्रिपुरा  स्थित  बारामुरा  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  अन्वयी  केन्द्र  में  दुर्घटना

 न्  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1972  मास  के  दौरान  त्रिपुरा  स्थित  बारामूला  तेज  तथा  प्राकृतिक

 गस  अन्वेषी  केन्द्र  में  हुई  दुर्घटना  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 वहां  किस  प्रकार  की  क्षति  हुई  और

 क्या  दुर्घटना  के  करणों  का  पता  लगाने  और  इसके  लिए  उत्तरदायित्व  निश्चित

 करने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  देव कान्त  :  जी  हां  ।

 बारामुरा  कुआं  सं०
 1

 में  व्यसन  के  1500  मीटर  की  गहराई  तक  पहुंचने  के  बाद

 19.12.72  को  केसिंग  लाइन  क्राउन  ब्लाक  शिव  पर  डेड-एण्ड  से  अ्रलग  हो  गई  थी  जिसके  परिणाम
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 2  |  1973  को  इस  बाधा  (rome  aq)  को  सफ  ल स्वरूप  ब्यान  रस्सी  अटक  ग  व  2O0.]),.  ह  +  पि  व  अप दि  & लता  पूर्वक  दूर

 किया  गया  ।  मुख्य  उपकरण  को  हानि  नहीं  पहुंची  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  ta  आयोग  के  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  इस  दुर्घटना  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  एक  सिचाई  परियोजना

 *10.  श्री  रण  बहादुर  fag  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  में  एक  बड़ी  सिचाई  परियोजना  को  राष्ट्रीय

 परियोजना  का  रूप  देने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  fatty

 की  रूपरेखा  क्या  ्
 s

 सिचाई  और  faa  मंत्री  के०  एल०
 :

 और  ऐसा  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 Length  of  Electrified  Railway  Track  in  the  Country

 *11.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  length,  in  term  of  kilometers  of  narrow-gauge,  metre  gauge  and  broad

 gauge  Railway  lines  in  the  country  separately,  at  present;  and

 (b)  the  tota]  length  of  Railway  lines  on  which  electric  trains  are  running  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)
 The  route  kilometers  as  on  3151  March  1972,  on  Broad,  Metre  and  Narrow  Gauges  were

 30041,  25550  and  4683  respectively.

 (b)  3952  route  kilometres.

 M.P.  Government  request  for  Wagons  for  movement  of
 Fodder  from  Forest

 *12.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  demand  for  Railway  wagons  has  been  made  by  the  Madhya  Pradesh
 Government  for  facilitating  the  supply  of  fodder  etc.  from  the  forests  of  Madh  नें ह  a  Pradesh;
 and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Reilway  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  e

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 However,  the  demands  for  wagons  for  the  movement  of  fodder  etc.  receive  due
 consideration  consistent  with  their  priority  vis-a-vis  other  demands.

 हावड़ा  डिवीजन  में  मार्टिन  रेलवे  को  फिर  से  चालू  करना

 *  13.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुशी  :

 श्री  भार०  एन०  :

 क्या  रेल  Hal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हावड़ा  डिवीजन  में  बन्द  हुई  मार्टिन  रेलवे  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  क्या

 प्रभावकारी  उपाय  किये  गये  हैं  ;

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इसके  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  से  :  जिस  ta  में  पहले

 लाइट  रेलवे  चलती  थी  उसमें  बड़ी  लाइन  बिछाने  की  व्यावहारिकता  के  सम्बन्ध  में  जांच  कराने

 at  विनिमय  किया  गया  है  ।  इस  रद्द  दय  के  लिये  इंजीनियरी-एवम्-यातायात  सर्वेक्षण  प्रगति  पर

 है ंया  शुरु  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  स्थिति  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  को  भी  स्पष्ट  कर  दी

 गई  है  ।

 air  प्रदेश  में  हाल  में  हुए  आन्दोलन  के  कारण  रेलगाड़ियों  का

 सामान्य  ब्राह्मन  रुक  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  रेलवे  को

 हुई  श्राप  की  हानि

 #  14.  श्री  पी०  सा मिना थन  :

 श्री  एस  Yo  मुख्गनन्तम  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  हाल  के  आन्दोलनों  के  कारण  रेलगाड़ियों  का  आवागमन  रुक  जाने

 के  परिणामस्वरूप  आय  की  कुल  कितनी  हानि  हुई

 उपरोक्त  राज्य  में  रेल  सेवाओं  में  fea  हद  तक  बाघा  पड़ी  और

 रेलगाड़ियों  का  नियमित  रूप  से  चलाया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 वाही  की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  ast  :  1972  के  अन्तिम

 सप्ताह  मे  15-2-1973  तक  आंध्र  प्रदेश  में  आंदोलन  के  फलस्वरूप  सवारी  गाड़ियां  रद  किये  जाने

 और  माल  यातायात  में  गड़बड़ी  पदा  होने  के  कारण  आय  में  लगभग  18  करोड़  रुपए  की  हानि  का

 अनुमान  है  ।

 अनेक  सवारी  गाड़ियां  जिनमें  मद्रास  और  कलकत्ता  से  चलने  वालीं

 और  आंध्र  प्रदेश  से  गुजरने  वाली  सीधी  गाड़ियाँ  भी  शामिल  रह  करनी  पड़ीं  ।  16-2-1973  तक

 33  डाक-एक्सईन स  गाड़ियाँ  और  356  सवारी  गाड़ियां  ग्र  या  पूर्णतः  रह  की  गई  ।  माल  गाड़ियों

 के  परिचालन  पर  मी  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  और  हजारों  लदे  हुए  माल  डिब्बे  रोक  दिये  गये  हैं

 जिसके  फलस्वरूप  लदान  में  गिरावट  आई  है  ।

 रेल  परिचालन  यथा  सम्भव  चालू  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रादेशिक  सेना  के  यूनिटों  की  सेवाओं  का  भी  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 आसनसोल  डिवीजन  में  रेल  इंजनों  को  श्रौजार  सप्लाई  न  किये

 जाने  के  कारण  हुई  दुर्घटनाएं

 *  15.  श्री  रोबिन  सन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बोत  की  जानकारी  है  कि  रेलवे  इंजनों  में  उचित  औजार  सप्लाई

 न  किये  जाने  के  कारण  पूर्वे  रेलवे  के  आसनसोल  डिवीजन  में  अध
 ये  दिन  दुर्घटनाएं  होती  रहती

 यदि  तो  स्थानीय  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  इस  प्रकार  की  गलतियां  किये  जाने  के

 क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  सुरक्षात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  पत्र  रेलवे  के  आसनसोल

 मंडल  में  ६  जनों  पर  उपयुक्त  औजारों  की  सप्लाई  न  होने  के  कारण  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई  ।

 (@)  ate  :  प्रश्न  नहीं  उठता

 मंसुर  में  अपर  कृष्णा  परियोजना  का  पुरा  किया  जाना

 #  16  थी  धर्म राव  अफजलपुरकर  :  क्या  सिचाई  और  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मंसूर  में  अल्माटी  बांध  पर  अपर  कृष्णा  परियोजना  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई

 ग्रोवर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  से  कहा  है  कि  वह  अपर  कृष्णा  परियोजना  के  कायें

 को  निर्धारित  अवधि  के  भ्रन्दर  पुरा  करे  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  के०  एल०  :  और  ऊपर  कृष्णा

 योजना  चरण-एक  नारायणपुर  बाँध  इस  बांध  से  सिचाई  प्रणाली  ओर  भावी  म्रलामट्टी  ata  के

 लिए  नींव  कार्य  का  जो  स्थल  नारायणपुर  जलाशय  में  समय-समय  पर  जलमग्न  हो  सकता  का

 निर्माण  परिकल्पित  है  ।  मैसुर  सरकार  के  अधीन  बहुत  सी  वृहद  परियोजनाएं  चल  रही  हैं  कौर  उन

 अन्य  जो  कि  निर्माण  की  प्रौढ़ावस्था  में  हैं  कौर  विकास  के  अन्य  क्षेत्रों  की

 तानों  के  संदर्भ  में  ग्राम  कृष्णा  परियोजना  चरण-एक  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  भी  कर  रही

 परियोजना  निर्माण  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  है  और  इसके  छठी  योजना  के  दौरान  पूर्ण  होने  की

 सम्भावना  है  |

 27-28  1972,  को  माग  में  पड़ने  वाले  एक  छोटे  स्टेशन  पर

 बम्बई-हावड़ा  मेल  को  रोके  रखना

 श्री  चन्द्रशेखर  सिमट  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Far  27-28  को  बम्बई-हावड़ा  मेल  रेलगाड़ी  को  एक  छोटे  रेलवे

 स्टेशन  पर  लगभग  दो  घन्टे  तक  रोके  रखा  गया

 क्या  उक्त  मेल  गाड़ी  इस  स्टेशन  पर  नहीं  रुकती  और

 यदि  at,  तो  वहां  इसे  दो  घंटे  तक  रोके  रखने  के  क्या  कारण  थे  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  (*)  से  (7):  जी  ats

 28-12-1972  को  इलाहाबाद  होकर  हावड़ा  पहुंचने  वाली  4  डाउन  बम्बई-हावड़ा  डाक  मध्य

 रेलवे  के  कल्याण-इगतपुरी  खण्ड  के  |S,  कसारा  ओर  केबिन  न०  3  ब्लाक  स्टेशनों  पर  कुल  मिला
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 कर  एक  घंटा  21  मिनट  तक  रुकी  रही  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  कसारा  और  केबिन  नं
 ०2  ब्लाक

 के  बीच  एक  मालगाड़ी  के  विभाजन  के  कारण  मार्ग  सम्बन्धी  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गयी  थी  ।  4

 डाउन  बम्बई-हावड़ा  डाक  इन  मार्गदर्शी  स्टेशनों  पर  नहीं  सिवाय  कसारा

 जहाँ  तरह  गाड़ी  एक  बेकिंग  इंजन  जोड़े  जाने  के  लिए  ठहरती है  ।

 रेलवे  की  अभिरक्षा  में  आने  वाली  नीरो  सम्पत्ति  का  आंध्र  आन्दोलन  के

 दौरान  नष्ट  किया  जाना  तथा  रेलवे  द्वारा  दिया  गया  मुआवजा

 *18.  श्री  राज  राज़  fag  देव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आंध्र  प्रदेश  के

 विभिन्न  भागों  ने  विरोधी  भर  मुल्की  समेत  हाल  के  आन्दोलनों  के  दौरान  नष्ट  war

 क्षतिग्रस्त  हुई  रेलवे  की  अभिरक्षा  में  आने  वाली  निजी  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  तथा  उसका  मूल्य  क्या

 है  और  रेलवे  ने  उसके  लिए  कितना  मुआवजा  दिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  fat  मोहम्मद  शफी  :  रेलवे  afar  के  अधीन  रखी

 गई  जो  निजी  सम्पत्ति  मुल्की  नियमों  से  सम्बन्धित  आन्दोलनों  में  नष्ट  हुई  अथवा  क्षतिग्रस्त  हुई

 उसकी  कीमत  पता  लगाना  अभी  सम्भव  नहीं  है  ।  इसकी  कीमत  का  केवल  तभी  पता  लग  सकेगा

 जब  प्रस्तुत  किये  गए  दावों  के  निपटारे  के  सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  की  जायेगी  ।  अनुमान  है

 कि  इस  झ्रांदोलन  के  दौरान  अब  तक  तीन  लाख  रुपये  की  कीमत  की  निजी  सम्पत्ति  नष्ट  या

 ग्रस्त  हुई  है
 ।

 पारादीप  पत्तन  में  उर्वरक  कारखाने  की  स्थापना

 *
 19.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्री  डी०के०  पंडा  :

 कया  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पारादीप  पत्तन  में  एक  उधर  कारखाना  स्थापित  करने  का

 रिम  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 ag  परियोजना  कब  तक  आरम्भ  कर  दी  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  श्री  देव कान्त  से  भारतीय  उर्वरक  निगम  ने
 पारादीप  में  एक  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  पहले  एक  संभाव्य  रिपोर्ट  तैयार  की  थी  ।
 इस  रिपोर्ट  में  आयातित  अमोनिया  पर  अधारित  विभिन्न  विकल्पों  का  उल्लेख  था  ।  पांचवी  योजना

 अवधि  के  लिए  परिकल्पित  बड़े  कार्यक्रम  तथा  अमोनिया  के  आयात  में  अनियमितता  होने  के  संदर्भ
 में  निगम  एक  संशोधित  रिपोर्ट  बना  रहा  है  जिसमें  नाइट्रोजन  का  पर्याप्त  उत्पादन  किया  जाना
 शामिल  है  ।

 बोनस  मामले  पर
 रेल

 कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 *20;  श्री  समर  गुह

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ta  कर्मचारी  बोनस  के  मामले  पर  भाम  हड़ताल  करने

 की  तैयारी  कर  रहे
 हैं

 ;

 सरकार  ने  रेल  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  इस  मामले  पर  विचार  करने

 के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  चर्चा  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  काफी  रेलों  के  दोनों

 मान्यता  प्राप्त  संघों  ने  रेलों  पर  अपने  सम्बद्ध  संगठनों  से  कहा  था  कि  बोनस  की  मांग  के  सम्बन्ध
 x

 में  आम  हड़ताल  के  लिए  गुप्त  मतदान  करें  ।  मालूम  हुआ है  कि  मतदान  प्रायः  फण  हो

 चुके  हालाँकि  दोनों  संघों  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आधिकारिक  सुचना  नहीं  मिली

 और  सरकार  और  श्रम  संघों  के  बीच  विचार  विनिमय  हुए  हैं  और  हो  भी

 रहे  हैं  ।

 एम०टी०पी०  दिल्ली  में  रेल  पासों  का  दुरूपयोग

 1.  श्री  आर०वी०  बड़े  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  ब्रितानी  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FAT  एम  o@)  ०पी  ०  )  facet  में  पासों  के  धोखे  से  प्रयोग  किये  जाने  के  मामले

 रेलवे  बोर्ड  के  सतकंता  निदेशालय  के  ध्यान  में  आये  हैं  ;  और

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  dat  मोहम्मद  शफी  :  सतर्कता  निदेशालय  में

 महानगर  परिवहन  परियोजना  दिल्ली  में  रेलवे  पास  के  तथाकथित  दुरुपयोग  के  सम्बन्ध  में

 एक  शिकायत  मिली  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  जाँच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 मंसुर  में  कमी  की  सिचाई

 2.  श्री  ato  वाई०  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  सिचित  भूमि  की  तुलना  में  मैसूर  में  सीमित  भूमि  की  प्रतिशतता

 बया है  ;

 पाँचवी  पंचवर्षीय  में  सम्मिलित  किये  जाने  के  लिए  सरकार  के  पास

 लम्बित  पड़ी  मैसूर  राज्य  की  सिचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ;

 मंसूर  राज्य  की  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  कावेरी  जल-विवाद  के  कारण

 लम्बित  पड़ी  हैं  ?

 सिचाई  और  बिद्य,/त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  मंसूर  में

 मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  स्त्रियों  से  1973-74  तक  सिंचाई  शब तय बता  के  शस्य  गत  क्षेत्र  का

 16.6%  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  इसके  सम्बद्ध  अखिल  भारतीय  आंकड़े  27.8%  होने  की

 सम्भावना  है  ।
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 अभी  तक  पांचवी  योजना  के  कार्यक्रम  को  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 कावेरी  जल  पर  मन्तरज्यीय  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हरेगी

 कहानी  )  कावेरी  जलाशय  तथा  स्वर्ण वती  स्कीमें  अभी  तक  स्वीकृत  नहीं  हुई  हैं  ।

 50  प्रतिशत  साम्य  पु  जी
 वालो  विदेशी  ड्रग्ज  तथा  फार्मास्युटिकल  कम्पनियां

 3.  श्री  Fo  सुर्य नारायण  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  50  प्रतिशत  साम्य  पूजा

 वाली  विदेशी  ड्रग  फार्मास्यूटिकल  कम्पनियों  के  बारे  में  14  1972  के  अतारांकित

 प्रदान  सं०  208  के  उत्तर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  बया  इसको  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इसको  कब  सभा  पटल  पर  रखा

 जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  से  गत

 वषों  (1969,  1970  तथा  1971)  के  दौरान  50%  और  इससे  अधिक  साम्य  पू  जी  वाली  उन

 विदेशी  ड्रग  तथा  फार्मास्यूटिकल  जिन्होंने  वैध  औद्योगिक  लाइसेंस  अथवा  इसके  बिना

 नई  वस्तुओं  भेषज  के  निर्माण  से  अपने  उत्पादन  में  विभिन्नता  बरती  के  नाम  नीचे

 दिये  गये  हैं  :--

 क्रम  सं०  फर्म  का  नाम  मद  का  नाम  वेध  औद्योगिक  की  गई

 लाइसेंस  के  का्यवाट्टी

 अन्तर्गत  ्

 अथवा  नहीं

 aaa  स्मिथ  एण्ड  नेफ्यू  नीचा  विजिटिंग  क्रीम  नहीं  विचाराधीन  है  ।

 मैसेज  वानर  हिन्दुस्तान  लि
 ०  चिकलेटस/च्युइंगम  नहीं  किसी  औद्योगिक

 लाइसंस  की

 आवश्यकता  नहीं

 wad  एंगलों  थाई  कार्पोरेशन  वर्ल्ड  बेबी  पाउडर  नहीं  विचाराधीन  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  फर्मों  ने  अपनी  वस्तुओं  भेषज  के  उत्पादन

 में  विभिन्नता  नहीं  बरती है

 मेस  एबोर्ट  लैबोरेटरीज  लि ०

 मैसेज  अली  एण्ड  कैमिकल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 एंगलों  फ्रैंच  ड्रग  Fo

 4.  मैसेज  बीचम  ली

 wae  बेयर  इंडिया  लि०

 मसले  बरोत  denn  एण्ड  क०  लि
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 wad  वीरेंदर  ate  लि

 8,  मैक्स  सा इना मिड  लि०

 9  मैसेज  ई०  मां  लि०

 10  aaa  जमन  रेशिडीज  fro

 11.0  मैसेज  ग्लैक्सो  लेबोरेटोरीज  foo

 12  मैसेज  मे  एण्ड  बेकर  लि०

 13  मैसेज  पाक  डेविस  लि०

 14  मैसर्स  as  शॉप  एण्ड  डोह  में  लि०

 मैसर्स  फाइनल  लि०

 16  मैसेज  रोश  प्रोडक्टस  लि०

 wag  वेथथ  लैबोरेटरीज  लि० 17

 18  मैसेज  सी०  डब्ल्यू  का रन रिक

 19.  मेसी  कपूर  लैबोरेटरीज

 20.  मेसी  डेन्टल  प्रोडक्टस  आफ  इंडिया  लि०

 21.  मेसी  ईथनौर  लि०

 22.  मसला  इंडियन  सारंग  fro
 a

 मुख्य  लखा  परीक्षक  द्वारा  निरीक्षण-रेल  1
 श
 soggy  दि sa +  | भ  प्रयोग

 4  थी  के ०  सुर्य नारायण  क्या  रेल  मंत्री  मुख्य  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  रेलों  में  निरीक्षण

 रेल-डिब्बों  के  प्रयोग  के  बारे  में  28  1972  के  अतारांकित  संख्या  2006  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  बोड़े  द्वारा  जारी  की  गई  किसी  संहिता  अथवा  आदेश  में  इस  बात  को

 निर्धारित  किया  गया  है  कि  निरीक्षण-रेल  डिब्बों  का  कार्यकरण  प्रयोजनों  पूंजी  हेतु
 किस  सीमा  तक  प्रयोग  किया  जा  सकता

 यदि  at,  तो  क्या  इसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 क्या  उक्त  प्रश्न  के  भाग  में  मांगी  गयी  जानकारी  इस  बीच  समय  पर  एकत्र

 कर  ली  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  इसे  सभा  पटल  पर  रखा

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  wat  कुरेशी )  ae  जी  हां ।  रेल
 प्रशासनों  को  जारी  किये  गये  रेल  मंत्रालय  के  दिनांक  8-6-70  के  पत्र  संख्या  ठी  1४/34  में  ।

 उसकी  एक  प्रतिलिपि  संग्लन  है  ।  में  रखी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  4780/  75.0

 ate  तीन  मुख्य  लेखा-परीक्षकों  में  केवल  एक  ने  अ्रपने  कार्यकाल

 में  अपने  मैटल  पास  पर  एक  1972  रेलगाड़ी  से  यात्रा  की  थी  |
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 विदेशी  जोधा  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  तथा  लाभांश  को  बाहर  भेजने  से  रोके  खाने

 के  लिए  की  गई  कार्यवाही

 5.  st  के०
 सुर्य  नारायण  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  14  1972  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  30  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1970  में  लगभग  चार  करोड़  रुपये  के  पूजी  निवेश  की  तुलना  में  मैसेज  फाइजर्स

 हारा  5  करोड़  रुपये  का  तुलनात्मक  लाभांश  बाहर  भेजे  जाने  के  क्या  कारण  है  कौर  भारत  में

 विदेशी  औषध  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  तथा  लाभांश  को  बाहर  भेजने  पर  सरकार  ने  किस

 हद  तक  रोक  लगाई  और

 विदेशी  श्रौषध  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  अपने  अ  तथा  मुख्य  कार्यालयों  को

 इतने  अधिक  धन  को  भेजे  जाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने

 are ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  मैसर्स  फीचर

 लि०  कम्पनी  1960  से  भारत  में  अपने  विमान  रुप  में  ary  कर  रही  है  ।  1960  से  कम्पनी

 मैसेज  डुमस  प्राइवेट  foo  के  नाम  विख्यात  थी
 ।

 1959
 से

 1971  तक  विदेश  में

 भेजी  गई  रकम  482.87  लाख  रुपये  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  इन  रकमों

 को  भेजने  की  अनुमति  दी  थी  ।

 औषधि  नियन्त्रण  )  1970  के  वाद  कम्पनी  का  लाभ  निम्न  प्रकार

 लाख  रूपयों  में समाप्त  होने  वाला  ag  बिक्री  पर  लाभ  की
 प्रतिशतता

 30-11-1970  324.00  18.33

 30-11-1971  367.00  16.87
 -

 बिक्री  पर  लाभप्रदत्ता  की  प्रतिशतता  में  गिरावट  का  मुख्य  कारण  औषधि

 1970  है  ।  1970  में  1768  लाख  रुपये  की  सकल  बिक्री  से  1972  में  2  76  लाख  रुपये  की

 सकल  बिक्री  की  वृद्धि  के  बावजूद  लाभ  की  प्रतिशतता  में  गिरावट  आई  है  ।

 मैसेज  फ़िजर  लि  द्वारा  विनियोजित  पू  जी  1118.74  लाख  रुपये  30-11-1971  को

 समाप्त  हुए  वह  लिये  शुद्ध  लाभ  173.48  लाख  रुपया  जो  विनियोजित  पूजी  का  15.5

 प्रतिशत  है  ।  इसके  अतिरिक्त  ay  1962,  1967  भर  1971  में  विनियोजित  पु  जी  पर  और

 विनियोजित  पूजी  पर  भेजे  गए  लाभांश  की  राशि  निम्न प्रकार  है  :
 बाधा

 ay  विनियोजित  पू  जी  शुद्ध  लाभ  विनियोजित  भेजा  गया

 पूजी  पर  लाभांश  पूजी  पर

 विदेशों  में  भेजे प्रतिशतता

 गए  लाभांश

 की  प्रतिशतता

 लाख  रुपयों  में  लाख  रुपयों  में  लाख  रुपयों  में

 1962  161.  97  60  41.86  28

 1967  21  39.66  5.53 716  152

 1971  1119  173  15.5  68.28  6.1
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 वर्ष  1970  में  399  लाख  रुपये  की  पूजी  निवेश  और  1147  लाख  रुपये  की  विनियोजित

 पूजी  की  तुलना  मे  उसी  ag  में  घोषित  लाभांश  71.76  लाख  रुपये  और  विदेशों  में  भेजी  गई  रकम

 63.12  लाख  रुपये  थे  ।

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  लाभों  एवं  लाभाशों  पर  भारतीय  करों  की

 अदायगी  के  बाद  उन्हें  विदेशों  में  भेजने  at  अनुमति  है  ।  किन्तु  शतप्रतिशत  विदेशी

 स्वामित्व  वाली  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  यदि  लाभांशों  की  घोषणा  में  रिजर्व  से  रकमों  का

 निकालना  शामिल  तो  विदेशों  में  रकम  भेजने  की  सुविधा  इस  शर्तें  के  अंतगर्त  होगी  कि  यदि

 रिजवी  बैंक  इण्डिया  को  निम्न  बरातों  में  सन्तोष  हो  जाता  है  :

 (i)  कि  गत  5  वर्षों  की  औसत  पर  waar  प्रदत्त  पूजी  के  10  प्रतिशत  इन  दोनों  में

 से  जो  भी  अधिक  लाभांश  की  मात्रा  को  बनाए  रखने  के  लिए  रिजवें  निकाला

 गया

 (ii)  कि  fort  का  प्रदत्त  पु  जी  और  वर्ष  के  शुरू  में  कम्पनी  के  अबोध्य  रिजर्वों

 के  योग  के  10  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  और

 (iii)  कि  रकम  को  निकालने  के  बाद  अबाध्य  रिजवी  का  उपयुक्त  (ii)  में  कथित

 प्रदत्त  पु  जी  कौर  रिजर्वों  के  योग  के  15  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होता  है  ।

 Goods  Traffic  Handled  on  South  Central  Railway

 6.  Shri  Hukam  Chand  kachwai  Will  the  Minister  of  be  pleased  to Railway

 State  $

 (a)  the  value  of  goods  traffic  handled  on  the  South  Central  Railway  during  the  last

 5  months;  and

 (b)  the  revenue  earned  thereby  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shah  Qureshi)  :  (a)  No

 such  statistics  are  maintained.

 (b)  Rs.  25.  24  croses  approximately  during  the  five  month  period  from  September,

 1972  to  January,  1973.

 Accidents  in  Northeast  Frontier  Railway

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 State;

 (a)  the  number  of  Railway  accidents  on  the  Northeast  Frontier  Railway  during
 the  last  five  months;

 (b)  the  number  of  accidents  that  occurred  due  to  sabotage;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  check  the  increasing  accidents  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)

 During  the  period  1.9.72  to  31.1.73  there  were  49  train  accidents  in  the  categories  of

 collisions,  drailments,  level  crossing  accidents  and  fires  in  the  trains  on  the  Northeast

 Frontier  Railway.

 (b)  One.
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 (c)  The  number  of  accidents  during  the  current  year  is  less  than  in  the  corres-

 the  have ponding  period  of  the  previous  year.  Safety  organisations  set  up  on  railways
 been  engaged  in  inculcating  safety  consciousness  amongst  staff  connected  with  the  running
 of  trains  and  in  ensuring  that  they  have  a  proper  understanding  of  the  prescribed  safety
 rules,  Further,  spot  checks  are  made  to  see  that  staff  do  not  violate  the  safety  rules  and

 indulge  in  short-cut  methods.  Inquiries  are  held  into  all  accidents  and  those  held  respon-
 sible  are  dealt  with  appropriately.  In  addition,  if  an  inquiry  reveals  any  other  short-

 comings  or  lapses,  action  is  taken  to  see  that  they  do  not  recur,  Technological  improves
 ments  in  the  shape  of  improved  signalling  and  interlocking,  track  circuiting,  etc.  have  also

 been  made  to  the  extent  feasible  to  improve  safety.

 Rural  Electrification  Schemes

 8.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai
 Shri  R.  V.  Bade:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  rural  electrifications  schemes  in  the  States  are  self-sustaining;  and

 (b)  if  not,  whether  the  Central  Government  propose  to  give  grants  and  interest

 free  10815  to  expedite  these  programmes  in  States  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma)  :  None  of  the  rural  electrification  schemes  are  self-sustaining  in  the  initial  years.

 Generally,  in  advanced  areas,  the  scheme  become  self-sustaining  in  a  shorter  period,  as

 compared  to  those  in  backward  areas.

 to  States  for  rural (b)  There  is  no  proposal  to  give  grants  or  interest-free  loans

 electrification  schemes.  However,  the  Rural  Electrification  Corporation  categorieses  the

 schemes  sanctioned  by  it  taking  into  account  the  gestation  period  required  for  advanced

 and  backward  areas.  The  loans  for  schemes  in  backward  areas  carry  softer  terms  of

 interest  and  repayment.

 Setting  up  of  a  Common  Power  Grid  in  M.P.  Gujarat  and  U.P.

 9  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  set  up  a  common  power  grid  in  Madhya  Pradesh,

 Gujarat  and  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  delay  in  approving  and  implementing  the  said  proposal  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma)  :  (a)  &  (b)  The  concept  of  inter-connecting  State  Power  systems  to  form  regional
 grids  has  already  been  recognised  and  several  inter  state/inter  regional  transmission  lines

 have  been  constructed,  The  power  systems  of  Madhya  Pradesh  and  Gujarat  along  with

 Maharashtra  have  been  included  in  the  Western  regional  grid.  The  Power  system  of

 Uttar  Pradesh  has  been  included  in  the  Northern  Regional  Grid  comprising  the  power
 systems  of  Rajasthan,  Haryana,  Punjab,  Jammu  &  Kashmir,  Himachal  Pradesh  and  Delhi.

 The  power  systems  of  Uttar  Pradesh  and  Madhya  Pradesh  are  inter-connected

 through  a  132  kV  line  from  Rihand  in  Uttar  Pradesh  to  Morwa  in  Madhya  Pradesh.  The

 Gujarat  power  system  will  be  connected  with  the  Uttar  Pradesh  system  through  the  Rajas-
 than  State  Grid  on  the  completion  of  the  construction  of  Naroda-Udaipur  220  kv  inter-

 State  line  and  the  Bharatpur-Mathura  132  kv  inter-State  line  now  in  progress.

 स्वीडेन  के  शस्त्रीकरण  मंत्री  को  भारत  की  यात्रा

 10.  ६ |  एम०  एस०  संजीवी  राव
 :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  स्वीडेन  के  निरस्त्रीकरण  मंत्री  ने  जनवरी  1973  में  भारत  की  यात्रा  की

 थी  और  कई  सिचाई  परियोजनाओं  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 व्यापक  बाढ़-नियन्त्रण  कार्यक्रम

 12.  श्री  एम०  एस०  संजीवी  राब  :

 श्री  राशि  भूषण  :

 कया  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1981  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  50  प्रतिशत  क्षेत्र  को  बाढ़  से

 बचाने  के  लिए  सरकार  का  frat  एक  व्यापक  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  का  हैं  ?

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  की  अनुमानित  लागत  कितनी  होगी  तथा  इसमें

 किन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  सम्भवतः  कब  तक  अ्रत्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ?

 सिचाई  ओर  विद् यत मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  से

 केन्द्रीय  बाढ़  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  1970  में  हुई  अपनी  बैठक  ऊमेश  सिफारिश  की  थी  कि

 बाढ़  प्रवाह  क्षेत्रों  के  कम  से  कम  50%  भाग  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  1981  तक

 कार्यान्वित  किये  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  का  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यक्रम  बनाया  जाय  तथा  बाढ़

 नियन्त्रण  की  विस्तृत  योजनाओं  को  तयार  क्रिया  जाए  ।  राज्यों  को  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रियों  के

 1972  में  हुए  छठे  सम्मेलन  में  भी  ag  सिफारिश  की  गई  थी  कि  बाढ़  नियंत्रण  संबंधी

 व्यापक  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  यथाशीघ्र  तयार  की  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में

 हाथ  में  लिए  जाने  वाली  प्राथमिकता  प्राप्त  स्कीमों  का  अनुसंधान  किया  जाय  और  fant  कार्यों  के

 कार्यान्वयन  तथा  रख  रखाव  के  लिए  संगठनों  को  मजबूत  किया  जाय  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  भी

 सिफारिश  की  गई  कि  1981  तक  बाढ़-प्रवण  क्षेत्रों  के
 कम  से  कम  50%,  भाग  को  सुरक्षा  प्रदान

 करने  के  उद्देश्य  से  पांचवी  योजना  के  दौरान  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिए

 क्रमबद्ध  कार्यवाही  की  जाय  ।  ये  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  को  मेज  दी  गई  हें  जिन्होंने  व्यापक

 योजनाएं  तैयार  करनी  हैं  और  पांचवी  पं  त्रिवर्षीय  में  किये  जाने  वाले  कार्यों  at  प्राथमिकता

 निर्धारित  करनी  है  ।

 विस्तृत  योजनाओं  के  तयार  हो  जाने  पर  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  आपेक्षिक  प्राथमिकताएं

 निर्धारित  करने  के  पश्चात  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  को  अन्तिम  रूप  दिया  ज  ना  है  ।  उपलब्ध  आंकड़ों  के

 आधार  पर  केन्द्रीय  जल  भौर  विद्यू/त  झ्रायोग  ने  एक  मोटा  सा  अनुमान  लगाया  है  कि  बाढ़  प्रवण

 क्षत्रों
 के  50%  भाग  को  उचित  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  कार्यक्रम  पर

 1971-81  के  बीच  को  अब्धि  में  लगभग  540  करोड़  रुपये  खच  होंगे  ।
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 पंजाब  सरक  TIFT
 Gist  नंगल  उर्वरक  कारखाने  को

 बंद  किये  जाने  को  मांग

 13  श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :

 थ्री  भान  सिह

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिजली  की  जिससे  राज्य  के  उद्योगों  तथा  कृषि  को  बहुत  नुकसान  gar

 को  पूरा  करने  के  लिए  पंजाब  सरकार  नंगल  उवंरक  कारखाने  को  बंद  करने  की  केन्द्रीय  सरकार  से

 मांग  की  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  अनुरोध  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  ste  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  इस  बारे  में

 पंजाब  सरकार  से  एक  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हुआ  था

 सभी  पहलुओं  पर  पूरी  तरह  से  विचार  करने  के  पश्चात  यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि  नंगल  का  संयन्त्र  बन्द  न  किया  जाय  और  इसकी  जगह  10-2  1973  से  दो  महीनों  को  अवधि

 के  लिए  बिजली  बी  सप्लाई  भौर  घटा  कर  60  एम०  डब्ल्यू०  कर  दी  जाये  ।

 विजय  त-उपकरणों  के  आयात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  में  ढील

 14.  श्री  के०  लक प्पा :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 कया  सिंचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  faa  उपकरणों  के  आयात  पर  लगे  तीन  वह  पुराने  प्रतिबन्ध  में

 ढील  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;  फिर

 उक्त  निर्णय  वर्तमान  विद्युत-संकट  को  दूर  करने  में  किस  सीमा  तक  सहायक

 सिद्ध  होगा  ।

 सिचाई  और  faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  श्री  बाल  गोविन्द  :

 कौर  जी  adi  विद्युत  संयन्त्र  उपस्कर  की  आवश्यकताओं  को  काफी  हद  तक

 देशी  संयन्त्र  निर्माण  द्वारा  पुरा  किया  जा  रहा  भायात  के  हर  मामले  पर  उसकी

 उपयोगिता  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  और  उन्ही  मामलों  में  आयात  किया  जाता  है  ।

 जहां  देशी  निर्माताओं  द्वारा  बतायी  गयी  डिलीवरी  अनुसूची  परियोजनाओं  का  प्रचालन  अनुसूचियों

 के
 अनुकूल  नही  होती  अथवा  देशी  संयन्त्र  की  अपेक्षित  किस्म  को  बनाने  में  असमर्थ  होते

 हैं  ।

 कुछ  विद्युत  संयन्त्र  उपस्कर  के  आयात  करने  के  निर्णय  व्तंमान  विद्युत  कमी

 को  हल  करने  में  कोई  खास  मदद  नही  मिलेगी  किन्तु  आगामी  वर्षों  में  इस  कमी  को  कम  करने  में

 कुछ  हद  तक  सहायता  मिलेगी  ।
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 arg  सम्बन्धी  पुर्वा  करने  बाली  cag

 15.  श्री  के०  लक प्पा :

 थी  सुरेन्द्र  महती  :

 बया  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  वर्तमान  मौसम  सम्बन्धी  पूर्वानुमान  करने  वाली  संस्थाओं  के

 अनुरूप  एक  कार्यकुशल  बढ़  पूर्वानुमान  करने  वाली  संस्था  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  बाढ़  पूर्वानुमान  संस्था  कब  तक  काम  करना  शुरू  कर  और

 देश  के  किन-किन  स्थानों  पर  बाढ़  पूर्वानुमान  कार्यालय  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 सिचाई  और  विजय त
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  से

 केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  कुछ  अत्यन्त  बाढ़  प्रवण  रत्नों  में  बाढ़ों  के  सम्बन्ध  में  पूर्व  सुचना  देने  के

 लिए  एक  बाढ़  पूर्व  सुचना  संगठन  पहले  से  ही  स्थापित  किया  हुमा  प्रथम  यूनिट  1958  में  तथा

 6  att  यूनिटों  1969  में  स्थापित  को  गई  थीं  ।  केन्द्रों  तथा  नियंत्रण  कक्षों  के  स्थानों  तथा  ऐसी

 नदियों  के  जिन  पर  बाढ़  पव  सुचना  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी  का  वितरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4781/73]

 पांचवीं  योजना  में  और  केन्द्रों  की  स्थापना  करना  प्रस्तावित  है  जिनके  इस

 तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 रेल  द्वारा  माल  का  ढोया  जाना

 16.  श्री  के०  लक प्पा  :

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  द्वारा  वर्ष  1972  में  अधिक  माल  ढोया  गया  भीर

 यदि  तो  उन  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  रेलवे  ने  अधिक  मात्ना  में  ढोया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  हाँ  ।

 यह  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  इस्पात  कारखानों  को  भेजे  जाने  वाले  कच्चे  सामान

 और  वहां  से  भेजे  जाने  वाले  तैयार  अनाज  कौर  उकेरा  में  हुई  है  ।

 किसानों  को  विद्युत  का  वितरण

 17,  थ्री  के०  लकप्पा :

 at  पी०  गंगादेव  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  से  कहा  है  कि  वे  किसानों  को  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  विद्युत  का  वितरण  करने  के  लिए  कार्यवाही  भर

 क्या  राज्यों  ने  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?
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 सिचाई  और  faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  :  हां  ।

 अधिकतर  राज्यों  ने  किसानों  को  कृषि  उद्देश्यों  के  लिए  बिजली  सप्लाई  में

 प्राथमिकता  दी  है  ।  देश  में  वर्तमान  विद्या  संकट  के  होते  हुए  भी  कृषि  उपभोक्ताओं  को  बिजली

 की  सप्लाई  में  कोई  खास  कटौतियाँ  नहीं  की  गई  है  ।

 बांसपाणि  से  जा खारा  बरास्ता  पारादीप  रेलवे  लाइन  के  बारे  में

 श्रव्य यन  दल  का  प्रतिवेदन

 18.  श्री  जून  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हल्दिया  और  पारादीप  पन्नों  की  सुविधाओं  के  सर्वाग  विकास  के  पहलू  तथा

 बांसपाणि
 से  जाखापुरा  बरास्ता  पारादीप  रेलवे  लाइन  के  प्रयोग  करने  की  सार्थकता  पर  विशेष

 विकल्प  के  संदर्भ  में  विचार  करने  के  लिये  जो  अध्ययन  दल  गठित  किया  गया  था  उसका  प्रतिवेदन

 कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  और

 उक्त  प्रतिवेदन  को  शीघ्र  पेश  कर  देने  में  क्या  कठिनाईयां  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ( att  मोहम्मद  शफी  :  और  उप

 दल  की  पहली  बैठक  में  यह  विनिश्चय  किया  गया  था  कि  रेल  खान  कलकत्ता

 पारादीप  पतन  ate  खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  में  से  प्रत्येक  संवेदी  क्रियाकलाप  पर

 अपने  पत्नी  तयार  करें  जिन  पर  आगामी  बैठक  में  विचार-विर्दे  हो  ।  खान-मंत्रालय  ate  खनिज

 व  धातु  व्यापार  निगम  के  पत्रक  अभी  तैयार  किये  जा  रहे  है  ।  आशा  है  कि  इनके  तैयार  होते  ही

 उप  अध्ययन  दल  अपनी  राय  कायम  कर  लेगा  और  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगा  ।

 कटक-पारादीप  रेल  लाइन  के  कार्य  को  पूरा  करने

 की  समय-सीमा

 19  श्री  जून  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कटक-पारादीप  रेल  लाइन  बिछाने  का  कितने  प्रतिशत  कार्य  29  1973  तक

 पूरा  कर  लिया  गया  और

 क्या  उक्त  काय  1973  तक  की  निर्धारित  समय-सीमा  तक  पूरा  कर  लिया

 जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  दो  :  और  1972

 तक  की  नवीनतम  प्रगति  रिपोर्टे  के  अनुसार  कुछ  मिलाकर  वास्तविक  प्रगति  73  प्रतिशत  हुई  है  ।

 रेल-सम्पंन  का  निर्माण-कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  हो  रहा  है  और  आशा  है  कि  इसे

 1973  तक  माल-यातायात  के  लिए  खोल  दिया  जायेगा  |

 कडक  स्टेशन  के  उत्तरी  छोर  पर  ऊपरिपुल  का  निर्माण

 20.  श्री  जून  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कटक  याद
 हे  sos  लगा  2fa उपजा  Ga  ate  TFT  IDS  ं  के  लैवल  क्रासिंग  के  स्थान  पर  कटक
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 स्टेशन  के  उत्तरी  छोर  पर  एक  सड़क  ऊपरिपुल  के  निर्माण  के  लिए  जो  वर्ष  1972-73  के  रेलवे

 निर्माण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  सरकार  ने  कया  प्रारम्भिक  कार्यवाही  की  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  ae  :  राज्य  सरकार  के  परामर्श

 से  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  के  लिए  स्थान  का  निर्धारण  किया  जा  चुका  है  और  उसे  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  गया  है  |  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  अभी  पहुंच  मार्गो  के  नक्शे  तयार  करने  हैं  ।  पुल  के  मुख्य

 भाग  का  अभिकल्प  att  प्राक्कलन  भी  अभी  तक  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुए  ।  इस  मामले  में

 राज्य  सरकार  से  आगे  लिखा-पढ़ी  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 खुर्दा  रोड  डिवीजन  पु  में  गेर  मान्यता  प्राप्त  रेलवे  संघों  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  कां  वाही

 21.  श्री  qa  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  ऐसे  गैर  मान्यता  प्राप्त  रेलवे  संघों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  जो  कि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  खुर्दा  रोड  डिवीजन  में  अव्यवस्था  फलाने  में  निरन्तर  सहयोग

 देते  रह ेहैं  ;  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  और  गर-मान्यता

 संबंधित  रेल  प्राप्त  यूनियनों  को  प्रशासनों  से  औपचारिक  बातचीत  करने  की  अनुमति  नहीं  अलग

 अलग  कर्मचारियों  द्वारा  अनुशासन  भंग  के  मामलों  में  समुचित  कार्रवाई  की  जाती हैं  ।

 सिनी  पं  में  जोनल  प्रशिक्षण  स्कूल  में  ofxarorrfaat  को

 यात्रा-भत्ता

 2  ब् 3  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  qq  रेलवे  के  प्रमुख  कामिक  अधिकारी  ने  सिनी  स्थिति  जोनल  ट्रेनिंग

 स्कूल  के  प्रशिक्षणार्थियों  को  1  1970  से  यात्री-भत्ता  देना  स्वीकार  किया  था  कौर

 1  1972  से  देना  बन्द  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इम  भत्ते  को  प्रदान  करने  के  बाद  में  इसे  बन्द  कर  देने  के  क्या  कारण

 थे  ;  और

 दक्षिण  ga  रेलवे  में  1970  से  1  1972  तक  विद्यमान  रही  इस

 व्यवस्था  को  पुनः  चालू  करने  में  क्या  कठिनाइयाँ  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  ओफो
 कुरेशी  )  :  जी  at

 रेलवे  प्रशिक्षण  स्कूलों  में  जहां  भोजन  व्यवस्था  रहती  प्रशिक्षण  ले  रहे  कर्मचारियों

 को  भारतीय  रेल  स्थापना  संहिता  भाग  1  के  नियम  429  के  अनुसार  दैनिक  भत्ता  के  बदले

 निःशुल्क  भोजन  की  व्यवस्था  करना  आवश्यक  होता  है  i  सिनी  स्थिति  रेलवे  प्रशिक्षण  स्कूल
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 जहां  भोजन  व्यवस्था  रेल  प्रशासन  ने  1  ats  1970  से  निःशुल्क  भोजन  व्यवस्था  के  बदले

 अस्थायी  तौर  पर  दैनिक  भत्ता  देने  की  अ्रतुमति  दी  थी  और  उपर्युक्त  उल्लिखित  सहित  नियम  में

 छूट  देकर  इस  पद्धति  को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  as  को  लिखा  था  ।  बोझ  इससे  सहमत  नहीं

 हुआ  कौर  नि:शुल्क  भोजन-व्यवस्था  के  बदले  दैनिक  भत्ते  का  भुगतान  1  जनवरी  1972  से  बन्द

 कर  दिया  गया  ।

 रेल  प्रशासन  द्वारा  1-4-70  से  31-12-71  तक  अपन
 यी  गई  कार्यविधि  नियमानुसार

 नहीं  थी  अ्रोर  इसलिए  उसका  अपनाना  बन्द  कर  देना  पड़ा  |

 Cases  pendjng  in  Patna  High  Court  and  disposal  thereof

 24.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  cases  pending  in  the  Patna  High  Court  as  on  31st  January  1973;

 and

 (b)  the  measures  being  taken  to  dispose  them  of  ?
 (Sh इद  । ri  H.R.  Gokhale):  (a) The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  े

 Information  as  on  3151  January,  1973  is  not  readily  available.  The  number  of  cases  pend  -

 ing  as  on  3lst  December,  1972  was  23,704.

 (b)  A  statement  is  attached.

 Statement

 The  strength  of  the  High  Court  has  been  increased  by  two  more  Judges.  The  State

 authorities  have  been  advised  to  undertake  a  further  review  of  the  judge  strength  in  the

 light  of  the  current  institutions  and  disposals  and  the  arrears  to  be  cleared.

 A  Committee  of  Judges  under  the  Chairmanship  of  Shri  Justice  J.C.  Shah  has
 submitted  a  report  on  the  problem  of  arrears  in  the  High  Courts.  The  Committee  has
 made  a  number  of  recommendations  for  reducing  arrears  aod  for  minimising  delays  in

 dispensing  justice.  The  recommendations  of  the  Committee  which  are  purely  of  administ-
 rative  nature  and  which  do  not  require  amendment  to  the  rule,  statute  or  law  have  been
 communicated  to  the  State  Governments  and  High  Courts  for  implementation.  The
 recommendations  involving  amendments  to  the  Status  or  law  are  being  examined  and
 decisions  will  be  taken  after  ascertaining  the  views  of  the  Judges  of  the  High  Courts  and
 the  Supreme  Court  and  the  State

 Governments.

 The  Law  Commission  has  suggested  certain  specific  amendments  to  the  Code  of
 Civil  Procedure,  1908,  in  its  report  with  a  view  to  eliminating  or  minimising  delays  in
 civil  litigation  and  thereby  reducing  costs.  The  suggestions  are  under  examination.  The
 reconstituted  Law  Commission  had  also  been  requested  to  go  into  the  question  of  further
 amendments  to  the  Civil  Procedure  Code  and  the  Commission  have  recently  submitted
 their  report  which  is  under  examination.

 The  Law  Commission  has  also  made  a  number  of  recommendations  for  the  amend-
 ment  of  the  procedural  law  in  criminal  matters.  Most  of  them  have  been  accepted  by
 Government  and  a  Bill  for  the  revision  of  the  Code  of  Criminal  Procedure  is  now  before
 Lok  Sabha  after  it  has  been  passed  by  the  Rajya  Sabha.

 Damage  caused  to  Railways  in  Andhra  due  to  Agitation

 25.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :

 Sami  है Shri  बचे  |  SESE:  athan
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 1  ‘Ny Will  the  M  |  है  nister  of  बदल a  ways  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  nature  and  extent  of  the  damage  caused  to  the  Indian  Railways  in  Andhra

 Pradesh  as  a  result  of  the  Mulki-Rule  Agitation  in  the  State  during  the  last  six  months;
 and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  to  make  goods  to  1055  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  (i)  Rolling  Stocks  Rs.  42,18,144

 (ii)  Electrical  installations  Rs  85,945

 (iii)  Sienal  &  Tele-communication

 equipments  Rs.  13,99.949

 {iv)  Station  buildings,  Gate  lodge
 &  track  materia!s  Rs.  8,51,142

 (v)  Station  furniture,  stationery,
 tickets,  cash  forms  and  other

 station  stores.  BS.  5,8!  ,500

 (vi)  Consignments  Rs.  1,92,000

 (b)  Repairs  to  station  buildings  and  equipments  to  the  extent  necessary  for  opera-
 tional  and  safety  purposes  have  been  carried  out  speedily  as  and  when  damaged  by  agita-
 tors.  No  repairs  however,  have  been  done  to  the  passenger  amenities  works  at  stations

 affected  due  to  Mulki-Rule  Agitation.

 ect Talks  on  Ban  Sagar  Proj  CVE

 26.  Shri  Shankar  Dayal  Singh

 Shri  M.  S.  Purty  :

 Wil!  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  final  outcome  of  the  talks  held  amongst  the  Chief  Ministers  of  Bihar,  Uttar
 Pradesh  and  Madhya  Pradesh  about  Ban  Sagar  Project;

 (b)  the  points  of  disagreement  at  present  amongst  these  States  and  the  action  being
 taken  by  the  Central  Government  to  resolve  them;  and

 the  Central (८)  the  time  by  which  a  final  decision  is  proposed  to  be  taken  by
 Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma)  :  (a)  to  (c)  The  Madhya  Pradesh  Government  have  proposed  the  Bansagar  Project
 on  river  Sone  for  acceptance  by  the  Planning  Commission  for  inclusion  in  the  develops
 mental  plans  of  Madhya  Pradesh.

 The  Government  of  Uttar  Pradesh  have  been  urging  that  the  Bansagar  Project  is
 the  only  source  of  irrigation  to  the  famine  stricken  plateau  areas  in  Mirzapur  district  and
 that  the  Bansagar  proposed  by  the  Madhya  Pradesh  Government  should  be  modified  to
 make  provision  of  irrigation  in  this  area  also.

 The  Government  of  Bihar  have  protested  against  the  Bansagar  Project  as  proposed
 by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  involving  diversion  of  the  Sone  waters  to  the  Tons
 river  in  another  basin,  on  the  ground  that  it  will  affect  the  large  irrigation  system  in  Bihar
 from  the  Sone  lower  down  where  the  position  of  supplies  is  stated  to  be  already  critical.
 Discussions  on  the  project  have  been  held  with  the  three  States  and  efforts  continue  to

 06  1806  to  evolve  proposals  which  might  be  acceptable  to  all  the  three  States,  and  it  is

 hoped  that  a  settlement  will  be  arrived  at  amongst  the  states  in  the  near  future.
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 Loss  suffered  by  Railways  on  account  of  Suspension
 of  trains  in  U.P.

 27.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :

 Shri  Jharkhande  Rai

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  extent  to  which  the  Railway  services  were  disrupted as  a  result  of  strike  by
 Electrical  Engineers  of  Uttar  Pradesh;

 (b)  the  extent  of  loss  to  the  Railways  as  a  result  of  the  said  strike;  and

 (c)  whether  the  Railway  have  no  arrangements  of  their  own  to  tackle  the  situation

 arising  out  of  such  strikes  at  State  level  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)
 their  entire  or About  136  passenger  and  155  goods  trains  had  to  be  cancelled  either  on

 part  runs  apart  from  the  regulation  of  goods  traffic  and  detention  to  passenger  services.

 Railway  services  were  almost  completely  disrupted  on  Kanpur-Allahabad-Mughalsarai
 section  at  about  18.00  hrs.  on  15-1-73.  Partial  resumption  was  commenced  on  16-1-73
 and  the  position  improved  from  day  to  day  as  more  power  was  available.  Services  returned
 to  normal  on  23-1-73.

 (b)  Rupees  1.80  crore  approx.

 (c)  It  is  not  possible  for  the  Railways  to  provide  100°,  stand-by  against  failure  of

 the  State  Grid;  particularly  in  A.C,  Traction  areas.  However,  the  Railway  has  small

 sized  stand-by  Diesel  Generators  at  important  stations  for  tackling  situations  resulting
 from  occasional  breakdowns  of  limited  character.  These  generators  keep  water  supply
 pumps  working  and  feea  control  offices  etc.

 मार्टिन  लाइट  रेलवे  पर  गाड़ियों  का  पुनः  चलाया  जाना  और

 हावड़ा-क्षमता  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 209,  श्री  ब्रिटिश  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मार्टिन  लाइट  रेलवे  पर  गाड़ियों  को  चलाने  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 के  प्रस्ताव  को  रेलवे  बोर्ड  ने  अन्तिम  रूप  से  रह  कर  दिया  है  और  प्रस्ताव  किया  है  कि  हावड़ा

 are  आमता  के  बीच  लाइन  को  अगले  दो  वर्षों  में  बड़ी  लाईन  में  बदल  दिया  जाए  भ्र ौर

 क्या  बड़ी  लाइन  का  कार्य  पूरा  होने  तक  इस  लाइट  रेलवे  को  प्रतिम  उपाय  के

 रूप  में  चालू  रखने  की  सम्भावना  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  भर  लाइट  रेलवे

 के  घिसे-पिटे  और  जिपं-शरणं  परिसम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  करने  के  बजाय  इस  क्षेत्र  में  बड़ी  लाइन

 बनाने  की  व्यावहारिकता  की  जांच  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए

 निर्धारित  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  मिल  जाने  इस  काम  को

 उच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  शुरू  किया  जा  सकता

 Irrigation  and  Cultivable  Land

 30.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Shri  Hari  Singh :

 Will  the  Minister of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 facilities  to  the  total  cultiv- (a)  the  percentage  of  cultivable  land  having  irriga
 able  land  state-wise;  and

 36



 20
 February

 1973  Written  Answers  to
 Questions

 (b)  the  time  by  which  irrigation  facilities  up  Ould  be  made  available  for  the  remaining
 cultivable  laad  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind  Verma):
 (a)  &  (b)  The  cropped  area  in  the  country  is  about  164  million  ha.  Itis  assessed  that  on
 the  completion  of  the  projects  taken  up  already,  51.4  million  ha.  i.e.  about  31%  will  have
 irrigation  facilities.

 State  Governments  are  planning  and  investigating  a  number  of  new  projects,  which

 will  be  taken  up  for  implementation  as  and  when  resources  permit,  It  is  expected  that  on

 the  completion  of  such  new  projects  the  irrigated  area  in  the  country  would  rise  to  about

 100  million  ha.  Further  addition  to  the  area  may  be  made  by  transfer  of  water  to

 drought-prone  areas  from  the  surplus  regions  of  the  country.

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  रेलवे  विद्युतीकरण  कर्मचारियों  को  नो  वक  नोटिसਂ  के

 अंतगर्त  रखना

 32.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  में
 रेलवे  विद्युतीकरण  के  कई  कर्मचारियों  को  वर्ष  1970  और

 1972  के  बीच  नौ  वक  नोटिसਂ  के  अंतगर्त  रखा  गया  कौर

 वर्क  के  दौरान  कर्मचारियों  को  कितना  धन  दिया  गया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  रेल  बिजली  परियोजना  के

 कर्मचारियों  का  उनकी  मूल  रेलों  पर  प्रत्यावहन  किये  जाने  के  विरुद्ध  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  मे

 निर्देश  प्राप्त  होने  के  फालतू  कर्मचारियों  को  वहीं  रखना  पड़ा  और  उन्हें  पूरा  वेतन  देना

 पड़ा  ।

 लगभग  5  लाख  रुपये  ।

 GIN!
 sree

 कलकत्ता  विद्युतीकरण  परियोजना  wat  fea  गये  कमंचारियों  को  पूर्व  रेलवे

 द्वारा  मान्यता

 33.  ait  दीदार  देव :

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  विद्युतीकरण  परियोजना  द्वारा  भर्ती  किये  गए  कई  कर्मचारी  इस

 समय  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  काय  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  कलकत्ता  विद्य/तीकरण  परियोजना  द्वारा  भर्ती

 किए  सभी  कर्मचारियों  को  ga  रेलवे  के  कर्मचारी  माना  जायगा  ;

 क्या  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  रेलवे  विद्युतीकरण  में  कलकत्ता  विद्युतीकरण

 परियोजना  द्वारा  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  हेतु  हेए  चयन  को  पूवे  रेलवे  द्वारा

 मान्यता  दी  जायगी  ।  कौर

 यदि  तो  उन  कमेंचारियों  को  पूर्वे  रेलवे  में  धारणाधिकार  तथा  प्रो फार्मा  वरीयता

 स्थान  देन ेके  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  हाँ  ।

 कलकत्ता  बिजली  परियोजना  के  कर्मचारियों  को  जो  भूतपूर्व  रेल  बिजली  परियोजना

 में  काम  कर  रहे  पव  रेलवे  का  कमेंट्री  मान  लिया  गया  था  |

 जी  नहीं  ।  परियोजनाओं  पर  की  गयी  पदोन्नतियों  सर्वथा  अस्थायी  होती  और

 केवल  तभी  तक  वैध  रहती  है  wa  तक  पदोन्नत  कमंचारी  उस  परियोजना  पर  काम  करते

 हैं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ॥

 मध्य  प्र  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  में  कम  आपु  में  विवाह  तथा

 बाल  विवाह

 34.  श्री  रण  बहादुर  सिह  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 ४)  ० सरकार  को  पता  हैं  कि
 मध्य  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  में

 रुढ़िवादी  तथा  प्रशिक्षित  परिवारों  में  कम  आयु  में  विवाह  तथा  बाल  विवाह  प्रचलित  है  |

 यदि  तो  इस  प्रथा  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  लड़कियों  और  लड़कों  की  विवाह  आयु  18  वर्ष

 तथा  21  वर्ष  तक  बढ़ाने  का  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति  राज  सिह  :

 zy
 सरकार  के  पास  इस  बारे  में  कोई  प्रमाणिक  जानक  axe  नहीं  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 लड़के  और  लड़कियों  के  विवाह  की  न्यूनतम  आयु  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  ।

 Construction  of  Railway  Station  at  Kuthalia  in  Rewa  and  Connecting

 Reva  with  Mirzapur

 35.  Shri  Rana  Bahadur  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  Member  of  Parliament  from  Madhya  Pradesh  have  suggested  to

 the  Central  Government  that  Railway  Station  may  be  built  at  Kuthalia  in  Rewa  and
 ‘ the  proposed  Satna-Bayohari  Raliway  line  be  extended  to  connect  Rewa  with  Mirzapur  e

 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Députy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  (a)
 Yes.

 (b)  A  traffic  survey  for  the  Satna-Rewa-Beohari  B.G.  rail  link,  now  in  progress,
 is  expected  to  be  completed  shortly.  Whether  a  station  at  Kutha‘ia  is  justified  or  not
 will  be  known  after  the  survey  report  is  received.  The  question  of  extending  the  rail
 link  to  Mirzapur  can  be  considered  only  if  and  when  the  Satna-Rewa-Beohari  rail  link

 constructed,
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 अतर  gas  धारा  न्नधघयय च  ६  ह  ह  हैँ  &  हर  ५६  प्रदेश  को  बिजली  at  सप्लाई

 36.  श्री  रणबहादुर  सिह  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ्  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यां  उत्तर  प्रदेश  सरकार  रिहाई  की  बिजली  में  से  मध्य  प्रदेश  को  उसके  भाग  की

 सप्लाई  नहीं  कर  रही  है  तथा  उसका  उपयोग  उत्तर  प्रदेश  के  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पुरा  करने  के

 लिये  कर  रही  और

 यदि  af,  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  प्रयोग  की  जा  रही  अतिरिक्त  बिजली  के  लिए

 भुगतान  कर  रही  और

 क्या  उत्तर  प्रदेश  ने  रिहाई  की  बिजली  की  लागत  का  ब्यौरा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को

 उपलब्ध  कर  fag  है  ?

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  वर्मा )  इस  समय

 उत्तर  प्रदेश  रिहाई  विद्युत  केन्द्र  से  मध्य  प्रदेश  के  हिस्से  की  बिजली  सप्लाई  नहीं  कर  रहा  है  ।  यह

 बिजली  उत्तर  प्रदेश  में  ही  इस्तेमाल  की  जा  रही  है  ।

 रिहाई  विद्युत  केन्द्र  से
 मध्य  प्रदेश  के  बिजली  के  हिस्से  के  लिए  उत्तर  मध्य

 प्रदेश  को  कोई  अदायगी  नहों  कर  रहा  है  |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अभी  मध्य  प्रदेश  को  रिहाई  विद्युत  की  लागत  का

 ब्यौरा  नहीं  दिया  है  ।

 गाँवों  का  विद्युतीकरण

 37.  ar val  ने  अम्बे दा  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  1973-74  के  दौरान  देश  के  कितने  गाँवों  राज्य-वार  बिजली  पहुंचाई

 जायेगी  ;  शरीर

 वर्ष  1972-73  के  दौरान  कुल  कितने  गांवों  बिजली  पहुंचाई  गई  है  ?

 सिचाई  और  विजय त
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  और

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  972-74  के  दौरान  1972-73  के  वर्ष
 के

 संख्या  क्षेत्र  का  विद्युतीकृत  होने  दौरान  fra  विकृत  अभियुक्ति

 नाम  घाले  ग्रामों  की  ग्रामों  at  संख्या

 संख्या  1-4-72  से

 31-12-72  तक

 (2)  (3)  (4)  (5) (1)

 आन्ध्र  प्रदेश  600  229

 2.  असम  148  7
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  1  1894  ) nf

 बिहार  1,500  404

 गुजरात  500  391

 578 हरियाणा

 541  241 हिमाचल  प्रदेश

 50 जम्मू  और  कश्मीर

 केरल  225  53

 मध्य  प्रदेश  1,250  486

 10  1,000  736 महाराष्ट्र

 iH  22 मणिपुर

 12  मेघा  लय  35

 13  मंसूर  667  841

 14  नागालैंड  12

 ys  उड़ीसा  1,100  1,385*
 *  31-1-73  तक

 16  पंजाब  1,525  168

 328 17  राजस्थान  600

 18  791 डु

 19  27  8 हरिपुरा

 20  उत्तर  प्रदेश  3,000  2,143

 21  पश्चिम  बंगाल  4,400  1,328

 योग  :  राज्य  17,194  10,137

 117.0  18 संकर
 राज्य  क्षेत्र

 10,157 कुल  योग
 :

 Expenditure  incurred  on  River  Valley  Project

 38.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 fo  state  the  names  of  the  river  valley  projects  in  the  country,  the  year  in  which  each  was

 undertaken,  the  total  expenditure  incurred  so  far  on  each  of  them,  the  quantum  of

 electricity  generated  and  the  acreage  of  land  being  irrigated  by  each  project?

 The  Deputry  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind  Verma  ):

 Four  Statements  two  in  respect  of  Major  Irrigation  and  others  in  respect  of  hydro-electric

 multipurpose  projects  giving  there  quisite  information  are  enclosed.  [Placed  in  Library.

 See.  No.  LT  4782/73]

 Electrification  of  Harijan  Colontes  in  Madhya  Pradesh

 39.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan;  Will  the  Minister  of  Irigation  and  Power  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  have  sanctioned  funds  for  electrifying  certain  Harijan

 colonies  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  amount  sanctioned  and  the  number  of  colonies  to  be  elecrified  with
 the  amount  sanctioned  ?

 The  Deputy  Minjster  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma)  :  (a)  and  (b)  As  it  was  observed  that  some  Harijan  Bastis  adjacent  to  already
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 electrified  villages  were  not  electrified  because  of  unremunerative  loads  in  these  areas
 and  constraint  of  financial  resources  of  the  State  Electricity  Boards,  the  Government  of
 India  have  introduced  since  December,  1971,  a  Special  Scheme  for  electrification  of  such
 Harijan  Bastis.  Accourding  to  this  Scheme,  loan  assistance  concessional  terms  is  being
 provided  through  the  Rural  Electrification  of  such  Harijan  Bastis.  The  Corporation  has
 so  far  sanctioned  three  such  schemes  of  Madhya  Pradesh  envisaging  loan  assistance
 of  Rs,  15.891  lakhs  aiming  at  provision  of  4,001  street  lights  in  339  Harijan  Bastis  adjoi-
 whg  already  electrified  villages.

 Railway  Lines  for  Satna-Rewa-Chhattarpur-Harpalpur-Tikamgarh-
 Jhansi.

 40.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  have  completed  the  survey  t)  link  Satna-Rewa-Chhattar-

 by  Rail;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  a  decision  is  likely  to  be  taken  in  this

 regard  ?:

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)&
 (b)  A

 traffic  survey  for  a  new  B.G.  line  from  Satna  to  Beohari  via  Rewa,  which  from
 a  part  of  the  suggested  Satna  Rewa-Chhattarpur-Harpalpur-Jhansi  rail  link,  is  well  in
 progress  and  nearing  completon,  A  decision  regading  construction  of  Satna-Rewa-Beo-
 hari  line  will  be  taken  after  the  results  of  the  survey  in  progress  are  know.  There  is  no

 proposal  to  consider  extension  of  the  proposed  Satna-Rewa-Beohari  rail  link  to  Jhansi
 via  Chhattarpur  or  Harpalpur.

 States  where  free  Legal  Aid  has  been  provided  to  the  Poor.

 41.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :

 Shri  B.S.  Chowhan  :

 Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state

 :

 (a)  the  names  of  the  States  in  the  country  where  Government  provided  free  legal

 assistance  to  the  Harijans  and  Adivasis;  and

 (b)  whether  the  Central  Government  sanction  any  specific  amount  in  this  respect
 and  if  so,  the  amount  sanctioned,  State-wise,  during  the  current  year  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri

 Nitiraj  Singh  Chaudhary)  (a)  :  Schemes  for  Legal  Aid  to  the  Poor  generally.  including
 members  of  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes,  Harijans  and  Adivasis,  have,

 according  to  the  information  available,  been  provided  in  the  following
 States  :

 Andhra  Pradesh,  Bihar,  Kerala,  Gujarat,  Haryana,  Himachal  Pradesh,  Jummu  &

 Kashmir,  Madhya  Pradesh,  Maharashtra,  Mysoor  Orissa,  Punjab,  Rajasthan,  Tamil-

 nadu,  Tripura  and  west  Bengal.  Schemes  of  legal  aid,  similar  to  that  of  the  States  are

 Daman  &  Diu also  made  by  the  Union  territories  of  Dadra  and  Nagar  Haveli,  Goa,
 and  Pondicherry.

 (b)  A  statement  showing  the  amounts  allocated  by  varsous  States  and  Union

 Territory  Governments  for  giving  legal  assistance  to  Scheduled  Tribes  and  Scheduled
 Castes  during  1972-73  under  the  Plan  schemes  under  the  State  sector  of  Backward
 Classes  is  given  at  annexure  The  expenditure  is  shared  between  the  Central  Govern-

 ment  and  State  Governments.  The  Central  assistances  for  all  schemes,  inluding  the

 scheme  of  legal  assistance  the  State  sector  of  Backword  classes,  is  however  is  given  as

 block  grants/block  loans.  No  specifing  as  for  legal  aid  as  such  is  made.
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  1  फाल्गुन  1894

 Statement

 Annexure  ‘A’

 Amounts  Allocated  by  States/Union  Territories  for  giving  Lega!  Assistance  to

 Scheduled  Tribes  and  Scheduled  Castes  under  the  State  Sector  of

 Backward  Classes  During  1972-73.

 Name  of  State/State  Union  Amount  Allocation  During  1972-73(Rs.  in  Lakhs)

 Territory

 Scheduled  Scheduled  D.N.  Tribes  Total
 Tribes,  Castes.  S.N.  Tribes

 Bihar  1.00  1.00

 0.24  0.10  0.34 Gujarat
 Haryana 1ya  0.15  0.15

 Himachal  Pradesh  0.02  0.02

 Jammu  &  Kashmir  0.05  0.05
 0.10  0.15  0.25 6.  Madhya  Pradesh

 Mysore  0.01  0.10  0.10  0.21

 8,  Orissa  0.50  0.40  0.90
 1.00  1.00 Punjab

 0.10 10.  Rajasthan  0.10  0.20

 11  Tripura  0.04  0.023  0.063

 12  Pondicherry  0.05  0.05

 ute  से  तिरूवोत्तियूर  तक  ट्यूब  रेलवे

 42.  श्री  पी०  सामिनाथन  :

 श्री  सिटी  दंड पाणि  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  है  cate  और  तिरूवोत्तियूर

 उपनगरों  को  26  किलोमीटर  ट्यूब  रेलवे  द्वारा  मिलाने  की  180  करोड़  रुपये  लागत  की  योजना  को

 चौथी  योजना  में  शामिल  किया  जाये  ;

 क्या  यह  अनुरोध  केन्द्रीय  रेल  मंत्री  को  दिये  गये  ज्ञापन  में  किया  गया  भ्र ौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  ate  राज्य

 सरकार  ने  अपने  ज्ञापन  में  ट्यूब  रेलवे  योजना  के  लिए  50  करोड़  रुपये  आवंटन

 कराने  का  अनुरोध  किया  इस  पर  राज्य  सरकार  ने  100  करोड़  रुपये  की  लागत

 का  अनुमान  लगाया  है  |

 मद्रास  में  व्यापक  दुत  परिवहन  प्रणाली  के  तकसीकी--आ्थिक  व्यावहारिकता  अध्ययन

 पूरा  होने  के  बाद  ही  अपेक्षित  राशि
 और  निर्माण  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 आन्ध्र  के  समुद्री  तट  रेखा  पर  उवंरक  कारखाने  की  स्थापना

 43.  श्री  पी०  ए०  सामिनाथन

 श्री  do  टी०  दंड पणि  :
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 क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  के  समुद्री  तट  रेखा  पर  किसी  एक  बन्दरगाह  पर  110  करोड़  रुपये

 की  लागत  का  sate  कारखाना  जिसमें  ई  श्री  aa  का  प्रयोग  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  और  यदि  तो  यह  परियोजना  सरकारी  क्षत्र  में  आरम्भ  की  जायेगी  अथवा  गर

 सरकारी  क्षत्र

 क्या  विशाखापत्तनम  में  इसी  प्रकार  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  पूवे  प्रस्ताव  को

 लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  नए  उपक्रम  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  रो  इस  में  कुल  लागत  कितनी  और

 इस  परियोजना  को  कबर  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag):  भर

 संभव  जहाँ  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  उर्वरक  क्षमता  का  सर्जन  किया

 जा  सकता  के  बारे  में  इस  समय  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  इन  अध्ययनों  में  आन्ध्र  प्रदेश  के

 कुछ  स्थान  भी  शामिल  हैं  ।

 भौर  (4)  प्रश्न  ही  नहीं  |

 आसनसोल  डिवीजन  की  रेलवे  बस्तियों  में  आंतक  की  fafa

 श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ate  दिलाया  गया  है  कि  आसनसोल  डिवीजन

 रेलवे  )  का  प्रश!सन  सिविल  अधिकारियों  के  साथ  सांठगांठ  करके  साधारण  रेल  कर्मचारियों

 में  आंतक  पदा  करने  के  लिए  रेलवे  बस्तियों  में  पुलिस  भेज  देता

 7  wt  1972  को  श्र  सनसोल  की  चांदमारी  रेलवे  बस्ती  में  पुलिस  द्वारा  छापे  मारे

 जाने  भर  साधारण  रेलवे  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  किये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को
 है

 कि  25  1972  को  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  ने  आसनसोल

 की  दोमोहनी  रेलवे  में  कुछ  स्थानों  पर  छापा  मारा  दौर  यदि  तो  रेलवे  बस्ती  में

 पुलिस  छापों  से  रेलवे  कमेंचारियों  की  रक्षा  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  ate

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  ने  केन्द्रीय  रिज
 पुलिस

 को  रेल  कर्मचारियों  पर  आक्रमण

 करने  का  निदेश  दिया  था  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  दफा  :  और

 पुलिस  अधिकारियों  ने  चांदमारी  और  दोमुहानी  क्षेत्रों  में
 उन  नक्सल पंथियों  भर  अन्य

 विरोधी  तत्वों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  तलाशी  ली  और  छापे  मारे  किसी  रेल  कर्मचारी

 पर  जो  इन  बस्तियों  में  जा  छिपे  थे  हमला  नहीं  किया  गया  और  न  किसी  रेल  कर्मचारी  को

 गिरफ्तार  किया  गया  |

 जी  नहीं  ।
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 प्रश्नों  के  मौखिक
 उत्तर

 बाड़कार  में  पैदल  उपरि-पुल  का  निर्माण

 45.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आसनसोल  डिवीजन  के  रेलवे  प्रशासन  ने  बाड़कार  पर  पैदल  उपरि पुल  बनाने

 के  जिसके  लिए  उस  क्षेत्र  के  रेलवे  कर्मचारी  कई  वर्षों  से  रेलवे  प्रशासन  से  अनुरोध  करते  रहे

 कोई  ठोस  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफी  :  जी  हां  ।

 seq  नहीं  उठता  ।

 आसनसोल  डिवीजन  के  कर्मचारियों  को  आरोप-पत्र  स्थानान्तरण  |

 मुअत्तली  आदेशों  का  जारी  जानों

 46.  श्री  रोबिन  सेन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  कि  पूर्वी  रेलवे  आसनसोल  डिवीजन  के  विभिन्न  विभागों

 में  काम  करने  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  की  साधारण  खण्ड  वाले  अरोप-पत्न  और  स्थानान्तरण  तथा

 मुअत्तली  के  आदेश  जारी  करता  है  ।

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  आसनसोल  के  अधिकारियों  द्वारा  विभागीय  कायंवाही  के  लिए  aia  करने  में

 असाधारण  विलम्ब  किया  जाता  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मोहम्मद  रफी  :  यह  सच  नहीं  है  कि

 आसनसोल  मिल  में  साधारण  दण्ड  वाले  स्थानांतरण  आदेश  तथा  निलम्बन

 भादेश  यों  ही  जारी  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आसनसोल  में  चांदमारी-महुश्राडंगा  सुरंग  और  रेल पार  सुरंग

 की  स्थिति  में  सुधार  करना

 47.  ot  रोधिन  सेन  :  कपा  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  आसनसोल  में  चांदमारी  महुआडंगा  सुरंग

 और  रेलपार  सुरंग  की  स्थिति  बहुत  खराब  और

 यदि  at,  तो  क्या  उपरोक्त  सुरंगों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  कायें वाही

 की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :
 जी  नहीं  ।  दोनों  ge

 सुरंगों  के  नाम  से  प्रसिद्ध  अच्छी  अवस्था  में  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता x
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 महाराष्ट्र  द्वारा  कोयना  नदी  का  जल  कृष्णा  नदी  छोड़ना

 48.  घर्म राव  अफजल  प्रकर  :

 श्री  सो ०  के ०  जाफर  शरीफ  :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  मैसूर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  से  महाराष्ट्र  सरकार  से  अनुरोध

 किया  कि  वह  बीजापुर  और  गुलबर्ग  क्षेत्रों  में  विद्यमान  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  पेश  आ  रही  पेय

 जल  की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  कोयना  नदी  का  जल  कुष्णा  नदी  में  भर

 यदि  तो  उस  पर  महाराष्ट्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  कौर  (a)

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनको  मंसूर  सरकार  से  सीधे  अथवा  केन्द्र  के  जरिये  ऐसा

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |

 चोरो  खोये  गये  और  क्षतिग्रस्त  माल  के  लिये  प्राप्त  दाये

 गया शौर  उसके  लिए  दिया  नव्या

 49,  ott  राज  fag  देव  :

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  किया  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  चोरी  खोये  गये  और  क्षतिग्रस्त  माल  के  लिए  रेलवे

 को  कितने  रुपये  के  दावे  प्राप्त  हुए  है  और  रेलवे  ने  कितना  मुआवजा

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  दावों  के  लिये  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  की  राशि  में

 वृद्धि  हो  रही  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  कि  माल  की  चोरी

 और  रेलवे  वैगनों  में  पड़े  पोल  क्षतिग्रस्त  होने  की  घटनाओं  में  क्या  वृद्धि  हो  रही  सनौर

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कारसेवा ही  करने  का  विचार  है  तो  बह  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी

 गयी  है  :-

 aa  प्राप्त  दावों  को  संख्या  भुगतान  को  गयी  क्षतिपूर्ति  की  रकम

 रुपयों  मे ं)

 1970-71  6,  92,  662  1  222,  62

 1971-72  7,  17,  584  1,  268,  41

 जी  हां  ।  भुगतान  की  गई  क्षतिपूर्ति  की  रकम  में  वृद्धि  श्रंशत:ः  देश  के  कुछ  भागों  में

 कानून  ate  व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण  तथा  अंशतः  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  भी  हुई  ।

 रेलें  माल  की  उठाईगीरी  तथा  पागलों  की  क्षति  की  घटनाओं  में  वृद्धि  के  प्रश्न  की

 निरन्तर  समीक्षा  करती  रहती  है  ।
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  1  फाल्गुन  1894  )

 परेषणों  को  ठीक-ठाक  दर्ज  माल  डिब्बों  पर  समुचित  निशान  लेबल

 सील
 लगाने  परेषणों  को  वाणिज्यिक  दुष्टि  से  दुरुस्त  तथा  जल रोधी  माल

 डिब्बों  में  खुले  माल  डिब्बों  पर  तिरपाल  बाँधने  तथा  परेषणों  के  यानान्तरण  तथा

 उतारने  के  काम  का  बेहतर  पर्यवेक्षण  सुनिश्चित  ब्र कया नों  में  परेषणों  को

 उचित  ढंग  से  चलती  गाड़ियों  में  अनुमति  ash  में  सुरक्षा  प्रबन्ध  मजबूत

 बदमाशों  को  पकड़ने  की  सुविधा  के  लिए  यादों  में  प्रकाश  की  बेहतर  व्यवस्था  पैनल  काट

 कर  चोरी  कर  लेने  की  घटनाओं  की  रोक-थाम  करने  के  लिए  पेनल  पैकिंग  व्यवस्था  को  गहन  बनाने

 के  काम  में  कर्मचारियों  को  शिक्षित  करने  के  प्रयास  पहले  से  ही  किये  जा  रहे  हैं  ।  माल  की  चोरी

 कौर  उठाईगीरी  का  सामना  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  रेल  कर्मचारियों  का  सहयोग  प्राप्त

 करने  के  उद्देश्य  से  राज्य  स्तर  पर  और  माल  पार्सल  कार्यालयों  तथा  यानी  स्थलों  के

 बुनियादी  स्तरों  पर  संयुक्त  समितियां  भी  बनाई  गई  हैं  ।

 उड़ीसा  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 50.  श्री  चिन्तामणी  पाणिग्रहण  :  सिचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 उड़ीसा  में  अब  तक  कुछ  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई  गई

 चौथी  योजना  के  ara  तक  उड़ीसा  में  कुल  कितने  गाँवों  थें  बिजली  लगाए  जाने  का

 विचार  और

 इस  समय  निर्धारित  लक्ष्य  से  कितने  कम  गाँवों  में  बिजली  गई  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  से  चौथी

 योजना  के  आरम्भ  में  उड़ीसा  में  821  ग्राम  विद्युतीकृत  हुए  थे  ।  चौथी  योजना  के  दौरान  3000

 राज्य  बिजली अतिरिक्त  ग्रामों  को  विद्युतीकृत  करने  की  परिकल्पना  की  गई  थी  ।  जसा  कि  उड़ीसा

 बोर्ड  ने  सचित  किया  है  कि  राज्य  में  ?1  1973  तक  4995  ग्राम  विद्युतीकृत  हुए  हैं  ।  अतः

 इसमें  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  aval  कौर  पंपिंग  सेटों
 के  लिए  बिजली  दिया  जाना

 51.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  नलकूपों  और  पंपिंग  सेटों  के  लिए  बिजली  दिए  जाने  के  बारे  में  aq

 1972-73  तक  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ;  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कुल  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 सिचाई और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  :  से

 उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  1972-72  के  दौरान  1,000  पंपों
 को  अजित  करने  का

 क्रम  बनाया  था  ।  इसके  प्रति  अभी  तक  उड़ीसा  में  527  पंपों/नलक्पों  को  अजित  किया

 गया  है  |
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 उड़ीसा  में  बारस्ता-दांसपत्ला  और  लबनी-खरदा  रोड़  से  बालनगिर  तक  रेलवे

 लाइन  का  निर्माण

 52.  att  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  रेल  मंत्री  बरास्ता  दास पत् ला  और  फूलबनी-खुरदा

 रोड  से  बालनगिर  जिले  तक  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  22  1971  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  637

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  रेलवे  लाइन  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित

 करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  कुरेदा  )
 :  1946-47  में  किये  गये  इंजीनियरी

 श्र  यातायात  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  कि  सोनपुर  के  रास्ते  खुर्दा  रोड़-बालनगिर  (288  fo  सी

 रेलवे  लाइन  पर  लगभग  4.8  TUS  रुपये  की  लागत  आयेंगी  कौर  यह  बहुत  लाभप्रद  होगी  ।

 इन  दिनों  यह  लागत  लगभग  25  करोड़  रुपये  आयेगी  ।  यह  लाइन  तब  की  अपेक्षा  और  भी

 अधिका  अलाभप्रद  होगी  ।  सुझायी  गई  लाइन  जिस  क्षत्र  से  होकर  गुजरेगी  उसमें  महत्वपूर्ण  विकास

 कार्य  भी  नहीं  हुए  हैं  ।  इस  रेल  सम्पकं  को  पाँचवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में  विचार

 किये  जाने  की  सुभावना  नहीं  है  ।

 बड़ा  चौका  जल  निकासी  योजना  के  लिए  धन  का  नियतन

 53.  श्री  समर  गुह  :  क्या  सिचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  म्रनुरोध  किया  है  कि  उन्हें

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सिचाई  और  बाढ़  नियन्त्रण  परियोजनाओं  के  लिए  दी  गई  धन  राशि  का

 कुछ  भाग  बड़ाचौका  जल-निकासी  योजना  तत्काल  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रयोग  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  क  क्या  प्रतिक्रिया

 सिंचाई  ste  विद्य/त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  में  बिजली  का  संकट

 54.
 श्री  समर  गुह  :

 att  एस०  एम०  बुर्जों  :

 कया  सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बिजली  के  संकट  की  वर्तमान  स्थिति  कया  और

 इस  संकट  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  या  करने
 का  विचार  है  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  आपेक्षित
 जानकारी  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 अ sr  पिर विद्युत  सप्लाई  स्थिति  का  पुनरवलोकन  करने  ब  क  del,  कमी  को  दूर  करने  के
 लिये  तत्काल  उपचारी  उपाय  करने  के  उद्देश्य  से  दक्षिणी  और  पूर्वी  क्षेत्रों  में  राज्यों
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  1
 फाल्गुन

 1894

 के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  विचार  विमर्श  क्रिया  गया  था  |  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  पग  उठाये

 जा  रहे

 (1)  कमी  के  राज्यों  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  समस्त  उपलब्ध  फालतू  बिजली  का

 दस्ते  माल  किया  जाना  है  ।

 (2)  जो  ताप  उत्पादन  युनिट  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  उनमें  से  कुछ  की  मरम्मत  में  तेजी

 लाई  जानी  है  ताकि  यूनिटों  को  चालू  किया  जा  सके  |

 (3)  पूर्वी  क्षेत्र  में  उन  ताप  विद्युत  केन्द्रों  जहां  घटिया  किस्म  के  कोयले  के  प्रयोग  से  यूनिट

 खराब  हो  रह ेहैं  को  तब  तक  बेहतर  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  लिये  प्रबंध  करना

 जब  तक  तीन  चरण  वारियां  स्थापित  नहीं  हो  जाती  ।

 (4)  निर्माणाधीन  विद्य/त-उत्पादन  परियोजनाओं  महत्वपूर्ण  पारेषण  लाइनों  में  तेजी

 लाई  रही  है  उनसे  यथासम्भव  शीघ्र  फायदा  हो  सके  ।  इस  रद्द  ee  को

 पूरा  करने  के  लिये  राज्यों  से  अनुरोध  गया  है  कि  वे  परियोजनाओं  की  प्रगति

 पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  और  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कार्यान्वयन  कक्ष

 स्थापित  करे  ।

 विवरण

 चिद्य/त  सप्लाई  स्थिति

 1973  में

 aa  उपन्यास  फालतू

 ]  3  4

 आंकड़े  मिलियन  यूनिट/प्रतिदिन  है

 उत्तरी  क्षेत्र

 दिल्ली  4,30  5.70  -0.9

 5.20  3.70 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  0.58  0.44

 1.10  0.66 जम्मू  और  काश्मीर

 पंजाब  6.25  4.60  1.65

 राजस्थान  6.60  6  63

 उत्तर  प्रदेश  22.90  18.40  4,5

 नंगल  फर्टिलाइजर

 1.45  1.45 फैक्ट्री

 चण्डीगढ़  0.30  0,20

 कुल :  49.  38  41.25  -9.03

 सहायता  1.50  प्रदेश  0.6

 शुद्ध  7.53
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 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात  16.2  17.0  +0.8

 महाराष्ट्र  32.7  25.4

 मध्य  प्रदेश  8.5  9.1  +0.6  क्षेत्र  को  सप्लाई

 दमन  और  दिया  04  0.4

 57 8  51.9 कुल

 सहायता  +0.8

 शुद्ध

 दक्षिणी  क्षेत्र

 भास्कर  प्रदेश  10.9  7.2  -3.7

 केरल  6.8  6.8

 मैसूर  15.0  11.7  3.3

 तमिलनाडु  23.8  15.0  8.8

 कर्ल  56.5  40.7  -  15.8

 पूरी  क्षेत्र

 बिहार  5.90  5.50

 डी०  वी०  सी०  11.50  8-40

 उडीसा  6.76  5.89  -*0.87

 पश्चिमी  बंगाल  12.02  11.25

 31.04 कुल
 >  76.18

 उत्तर  पूर्वी  1.60  1.60

 कुल  नि  —_——

 भारतीय

 उपयोगिताएं  )  201.46  166.49  34.97

 फरक्का  बाँध  को  पोषक  नहर  का  पूरा  किया  जाना  |

 55:  श्री  समर  गुह  :  क्या  सिचाई  और  विद्या त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फरक्का  बांध  की  पोषक  नहर  का  काम  निर्धारित  समय  के  अनुसार  पुरा  करने  में

 कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 क्या  काम  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  फीडर  नहर

 की  खुदाई  का  लगभग  92  प्रतिशत  कायें  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 समय-अनुसूची  के  अनुसार  फीडर  नहर  का  खुदाई  काय  दिसम्बर  1973  तक  पूरा

 करने  के  हर  संभव  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 मतदान  की  आयु  सीमा  कम  करने  के  बार  में  अन्तिम  निर्णय

 56.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 श्री  के०  मालता  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मतदान  की  आयु  21  वर्ष  से  घटाकर  18  ad  करने  के  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति  राज  fag  :

 कौर  इस  प्रस्ताव  पर  सभी  पहलुओं  से  सावधानी  gan  विचार  करना  आवइप्रक

 हैं  और  किसी  निर्णय  पर  पहुँचने  के  लिये  समय  लगने  की  संम्भावना  हैं  ।

 वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  पेश  न  किये  जाने  के  कारण  रेलवे

 कर्मचारियों  में  संतोष

 57.  श्री  एस०  एम०  बनों  :

 श्री  डी०  के०  पंडा :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  पेश  न  किये  जाने  के  कारण  रेलवे  कर्मचारियों  में

 भारी  असंतोष  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेख  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (at  मोहम्मद  शफी  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट

 शीघ्र  पेश  करने  के  लिए  रेल  कमंचारियों  से  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ।

 यह  माशा  की  जाती  है  कि  आयोग  अपनी  रिपो  जहां  तक  व्यावहारिक

 शीघ्र  से  शीघ्र  पेश  कर  देगा  |

 दिल्ली  और  मद्रास  के  बीच  राजधानी  एक्स प्र  स  चलना

 58.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 कया  नई  दिल्ली  और  मद्रास  के  बीच  राजधानी  एक्सप्रेस  चालू  करने  से  लिए  कार्य

 वाही  कर  ली  गई  कौर

 यदि  तो  यह  राजधानी  एक्सप्रेस  कब  तक  चालू  हो  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लोक  सभा  के  स्थानों  में  वृद्धि
 के  बारे  में  भूतपूर्व  मुख्य  निर्वाचन

 आयुक्त  का  वक्तव्य

 59.  श्री  एस०  एम०  बीजों

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  न्याय  और  कंपनी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  भूतपूर्व  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  के  उस  वक्तव्य  की  भोर  दिलाया

 गया  है  जो  दिनांक  20  1973  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  जनसंख्या

 में  वृद्धि  के
 आधार  पर  लोक  सभा  के  स्थानों  की  संख्या  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  और

 यदि  तो  इस  पर  रार कार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीतिराज  fag  :

 और  जी  लोक  सभा  फे  स्थानों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  बारे  में  प्रदान

 विचाराधीन  है  ।

 राष्ट्रीय  विद्युत  faz

 60.  श्री  एस् एम  बनर्जी  :

 श्री  एस०ए०  मुरुगनन्तम  :

 क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  बनाने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  किया  जा  चुका

 भर

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  विशिष्ट  बतों  का  ब्यौरा  क्या  है  att  अब  तक

 इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और

 एक  राष्ट्रीय  fas  बनाने  के  अन्तिम  उर्दू  द्य  से  क्षेत्रीय  fas  बनाने  के  लिए  राज्य  विद्युत  प्रणालियों

 के  सम्पर्क  की  विचारधारा  पहले  ही  मान  ली  जा  चुकी  हैं  और  विभिन्न  | क्षत्र ों  में  क्षेत्रीय

 ग्रिड  बनाने  के  लिए  बहुत  सी  राज्य  विद्युत  प्रणालियों  को  आपस  में  जोड़  दिया  गया  है  ।  उपलब्धता

 कौर  भाव द्य कता  के  आधार  पर  जहाँ  तक  संभव  हो  सकता  है  विद्युत  विनिमय  भी  बहुत  सी  विद्युत

 प्रणालियों  में  किया  जा  रहा  है  ।  ग्रिड  प्रणालियों  का  विकास  एक  अंतत  प्रक्रिया  है  और  प्रणालियों

 के  बीच  विद्युत  विनिमय के  लिए  आवंटित  लाइन  क्षमता  की  व्यवस्था  के  लिए  और  अधिक

 अन्तर्राज्यीय
 त्रीय  लाइनें  निमित  की  जा  रही  हैं  ।  अब  तक  की  गई  प्रगति  नीचे  दी  जाती  है  ।

 1  उत्तरी  क्षेत्र  :  पंजाब  कौर  हरियाणा  प्रणालियां  आपस  में  भाखड़ा  प्रणाली  के

 गीत  220  के०वी०  पारेषण  लाइनों  से  जुड़ी  हुई  हैं  ।  दि ली  विद्युत  प्रणाली  220  के०वी०

 रोहतक  रोड़  लाइन  के  जरिए  भाखड़ा  प्रबन्धक  ats  प्रणाली  से  85  मेगावाट  बिजली  ले  रही  है  ।

 हिसार-बत्लभगढ़-दिल्ली  220  के ० वी ०  लाइन  के  पूर्ण  होने  पर  दिल्ली  प्रणाली  अब  भाखड़ा  प्रबंधक

 बोर्ड  प्रणाली  के  बराबर  चल  रही  है  राजस्थान  हिसार  से  खेतड़ी  तक  220  के०वी०  एम०/सी ०

 लाइन  कौर  हिसार  से  राजगढ़  तक  132  के०वी०  एस०/सी ०  लाइन  के  जरिए  भाखड़ा  प्रबन्धक
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  R04 OFF
 मरना  के  लिखित  उत्तर

 1  1
 ae

 हਂ खी  है द्द्तों  से बोर्ड  प्रणाली  से  जुड़ा  हुआ  इन  ल  |  NHS  इस  समय  50  मेगावाट  कौर  20-40  मेगावाट

 1970  में बिजली  ली  जा  रही  है  ।  मुरादनगर  से  दिल्ली  तक  एक  220  के०वी०  लाइन  जनवरी

 चाल  की  गई  थी  और  उत्तर  प्रदेश  इस  लाइन  से  दिल्ली  प्रणाली  से  लगभग  35  मेगावाट  बिजली

 ल  रहा  था

 2.  परिश्रमी  क्षेत्र
 :  गुजरात  और  पश्चिमी  महाराष्ट्र  विद्युत  प्रणालियाँ  आपस  में  तारपुरा

 परमाणु  विद्युत  केन्द्र  के  रास्ते  220  के०वी ०  लाइन  के  जरिए  जुड़ी  हुई
 है  और  महाराष्ट्र  तथा

 (
 गुजरात  दोनों  तारापुर  परमाणु  विद्युत  केन्द्र

 से
 इस  लाइन  पर  बिजली  ले  रहे  हैं  ।  दनी  \  मध्य

 और  भूसावल  को  जोहने  वाली  डी०/सी०  खम्भों  पर  132  के०वी
 ०  एस//सी ०

 लाइन  1969  में  चालू  की  गई  थी  दूसरा  सकी  1972  में  चालू  किया  गया  था  ।  सतपुड़ा

 और  अम्बा झरी  के  बीच  डी  o /ato  खम्भों  पर  220  के०वी०  एस०/सी ०

 लाइन  हाल  ही  में  पूरी  की  गई  है  ।

 3.  दक्षिणी  क्षेत्र  :  दक्षिणी  ata  में  आने  वाले  राज्यों  में  उनकी  अपनी-अपनी  प्रणालियों  में

 एकीकृत  fas  पहले  से  ही  विद्यमान हैं  शौर  तमिलनाडू  feast  प्रणालियों  को  जोड़ने  वाली

 बंगलौर  से  fame  तक  220
 के

 odto  एस०/सी०  लाइन  1965  में  चालू  की  गई  थी

 कौर  तमिलनाडु  प्रणाली  को  मंसूर  प्रणाली  जब  भी  संभव  होता  150  मेगावाट  बिजली  दी

 जा  रही  है  ।  पम्बा  और  मदुराय  के  बीच  220
 के

 ०वी
 ०

 सम्पक  1969-70

 में  चालू  किया  गया  था  कौर  तमिलनाड़ु  इस  लाइन  पर  केरल  से  100  मेगावाट  बिजली  ले  रहा  है

 मंगलौर  से  कसारगोड  तक  एक  110  के  odto ०  एस०/सी०  लाइन  1966

 में  चाल  की  गई  थी  और  तब  से  केरल  राज्य  कसारगोडे-कन्नानोर  क्षेत्र  में  विद्युत  वी  मांगों  को

 पूरा  करने  के  लिए  मंसुर  से  बिजली  ले  रहा  है  ।  मुनीराबाद  से  हाम्पी  तक  220
 के

 ०वी०  एस०  ०

 लाइन  1970  में  परी  की  गई  थी  और  आंध्र  प्रदेश  प्रणाली  इस  लाइन  पर  70-110  मेगावाट  बिजली

 ले  रही है  ।  चित्तूर  से  कबड्डी  तक  220  के०वी०  एस  लाइन

 पूरी  हो  गई  है  ।

 4.  पूर्वी  क्षेत्र  :  पूर्वी  क्षेत्र में  विविध  विद्यतप्रणालियाँ  पहले  ही  132  के०वी०  लाइनों

 द्वारा  आपस  में  जुड़ी  हुई  हैं  ।  चांदिल  घाटी  से  राज खर सावन

 तक  132  के०वी०  एस०/सी०  लाइन  के  ज़रिए  दामोदर  घाटी  निगम  से  50  मेगावाट  बिजली  ले

 दुर्गापुर  घाटी  तक रहा  है  दामोदर  घाटी  दुर्गापुर  से

 2  के  ०वी०  डी  0 [ato  पर  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  विद्युत  सप्लाई  विनिमय  कर  रहा है  ।  बिहार

 केदपोसी  से  जोड़ा  तक  132  के०वी०  एस०/सी०  लाइन  पर  उड़ीसा  से  20

 न
 से  40  मेगावाट  तक  और  रूरकेला-गायलकेरा  132  के ० वी ०  एस०/सी०  लाइन  पर  लगभग  10

 मेगावाट  विद्या  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 5.  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  :
 गोलाघाट  भर  दीमापुर  को  जोड़ती  हुई  66

 के
 ०वी०  लाइन

 द्वारा  नागालैंड  को  विद्युत  सप्लाई  कर  रहा  है  ।  बदरपुर  से  भारतीय  तक  132  के०वी०

 एस०,/सी०  को  बदरपुर-धमंनगर  सेक्शन  पूर्ण  हो  ग्या  है  और  33  के  odo  पर  चाज  हो  गया

 प्रगति  dia  सम्पर्क :  रिहाई  भर  बिहार  घाटी  निगम  रिहाई

 प्रदेश  )
 से  बारुण (  तक  एक  132  के  ०वी०  डबल-सक्रिय  लाइन  द्वारा  आपस  में
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 जुड़ी  हुई  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  प्रणाली  आगे  मुगलसराय  से  करमनासा  TH  132  के
 ०  वी  ०

 डी  ०  लाइन

 द्वारा  बिहार  घाटी  निगम  प्रणाली  के  साथ  आपस  में  जुड़ी  हुई  हैं  ।  दक्षिणी  क्षेत्र  में  ी मंपुर

 फिर  पश्चिमी  क्षेत्र  में  महाराष्ट्र  बेलगाम  से  कोल्हापुर  तक  एक  220  के  ०  बी  ०  लाइन  के  द्वारा  आपस

 में  जुड़े  हुए  हैं  ।  पश्चिमी  क्षेत्र  में  दक्षिणी  क्षेत्र  में  मंसूर  के  साथ  पांडे  और  डंडेली  के  बीच

 HNO  के०वी०  डल  सकट  लाइन  द्वारा  जुड़ा  हुआ  है  जिसके  जरिए  गोआ  लगभग  20  मेगावाट

 बिजली  मंसुर  से  ले  रहा  है  ।  उत्तर  az  में  उत्तर  प्रदेश  पश्चिमी  क्षेत्र  में  मध्य  प्रदेश  a  बिजली

 mat  से  रिहाई  प्रदेश  )  तक  132  के०वी०  लाइन  से  ले  रहा  उत्तरी
 4

 {  ह क्षेत्र  नीमच  से  उदयपुर  तक  132
 के  भी  ०  लाइन  द्वारा  पश्चिमी  क्षत्र  के  साथ  जुड़ा  ह्य

 राजस्थान  प्रणाली  इस  सम्पर्क  पर  मध्य  प्रदेश  से  लगभग  25  मेगावाट  बिजली  ले  रही  है  ।

 यहाँ  यह  उल्लेख  कर  दिया  जाता  है  कि  तारापुर  और  नासिक  बिद्युत  केन्द्रों  के  बन्द  हो

 जाने  के  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र  और  गुजरात  ग्रिडों  में  हाल  ही  के  बिजली  संकटों  के

 बेलगाम-कोल्हापुर  220  के०वी  ०  लाइन  और  चांदनी  भूसावल  132  के  oato  लाइन  ने
 मंसूर

 भौर  मध्य  प्रदेश  से  बिजली  लेकर  तु  हद  तक  महाराष्ट्र  की  fara  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने

 में  बड़ा  लाभदायक  काम  किया  ।  इस  प्रकार  उपलब्ध  बिजली  एक  भाग  HIST -TTUTL-

 नवसारी  220  के  ०वी  सम्पकं  द्वारा  महाराष्ट्र  से  गुजरात  ग्रिड  को  प्रेषित  कर  दिया  गया  |

 अधिक  क्षमता  की  और  अन्तर्राज्यीय  लाइनों  के  निर्माण  में  सहायता  करने  के  केन्द्रीय

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्विम  के  अंतगर्त  राज्य  योजना  के  बाहर  चतुर  योजना  के  दौरान

 अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाईनों  के  निर्माण  के  लिए  राज्यों  को  ऋण  सहायता  देती  है  ।

 प्रत्येक  क्षत्र  में  विद्य/त  प्रणालियों  का  समेकित  प्रचालन  कर  सकने  के  लिए  क्षेत्नीय  भार  प्रेषण  केन्द्र

 भी  स्थापित  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  समय  प्रदेश  को  बिजली  को  स  SOUS
 ee

 61  श्री  नरेन्द्र  सिह  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  ने  मध्य  प्रदेश  के  हिस्से  की  बिज  नी  मातापिता  से  सप्लाई  करनी

 शुरू  कर  दी  यदि  तो  कितनी  बिजली  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 क्या  ब्रिज ली  की  मात्रा  उतनी  ही  जिसके  बारे  में  दोनों  राज्य  सरकारों  के  बीच

 सहमति  हुई

 क्या  माताटिला  से  मध्य  प्रदेश  के  हिस्से  की  बिजली  सप्लाई  किए  जाने  के  बारे  में

 केन्द्रीय  क्षे  त्रीय  परिषद  में  दोनों  राज्य  सरकारों  के  बीच  6.5  पैसे  प्रति  की  औसत  दर  के  बारे  में

 सहमति  हुई  और  यदि  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश  8.5  पैसे  प्रति  यूनिट  की  दर  वसूल  कर  रहा

 और

 क्या  इस  मामले  की  सूचना  भारत  सरकार  को  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  बिजली

 बोर्डे  ने  दी  है  और  यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  (@)

 1963  में  केन्द्रीय  क्ष  त्रीय  परिषद  की  बैठक  में  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकारों  को  मान्य
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 व्यवस्था  के  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  मातापिता  से

 प्रत्येक  ag  उपलब्ध  ऊर्जा  के  आधार  पर  एक  तिहाई  ऊर्जा  मध्य  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को

 सप्लाई  की  जाए  |  उत्तर  प्रदेश  ने  मध्य  प्रदेश  द्वारा  ऊर्जा  नने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  g

 तथा  मध्य  प्रदेश  पा  आवश्यक  ऊर्जा  ले  रहा  है  ।

 केवल  प्रती  सप्लाई  के  लिए  और  यदि  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  सारी  उपलब्ध

 प्र स्थायी  सप्लाई  नहीं  ली  दर  8.5  पसे  युनिट  है  ।  यदि  पकी  ऊर्जा  तथा

 उपलब्ध  अस्थाई  दोनों  ली  जाती  है  तो  दर  6.5  प्रति  युनिट  है  ।

 यद्यपि  उत्तर  मध्य  प्रदेश  को  बिजली  दे  रहा  मध्य  प्रदेश  इसे  नियमित  हूप

 से  नहीं  ले  रहा  है  भत  उत्तर  प्रदेश  8.5  az  प्रति  यूनिट  चाज  कर  रहा  है  ।  जबकि  मध्य  प्रदेश

 का  कहना  है  कि  यह  दर  6.5  पैसे  प्रति  यूनिट  होनी  चाहिए  |

 पर  विचार 1969  में  केन्द्रीय  क्षेत्री  परिषद  की  बैठक  में  पुनः  इस  मामले

 किया  गया  था  जबकि  दोनों  राज्य  सरकारें  अपनी  आपत्तियां  वापिस  लेने  सचदेव  afafa  की

 सिफारिशों  को  पूर्ण  रूप  में  मानने  के  लिएं  सहमत  हो  गई  थीं  ।  1970  में  T  केन्द्रीय  सिचाई  और

 ब्रिद्यतत  मंत्री  तथा  दोनों  राज्य  सरकारों  के  तकनीकी  अ्रधिकारियों  के  इस  मामले  पर

 विम  हुआ  कौर  एक  समझौता  हो  गया  था  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  विवादों  को  हल

 कराने  मे  सहयोग  देती  रही  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  घोड़ाडोंगरी  और  हिरदावल  सतपुड़ा  के  बीच  रल  सम्पर्क

 62.  श्री  नरेन्द्र  सिह  :

 थ्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 ant  रल  day  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Bs)  ay क्या  मध्य  प्रदेश  में  तांसी  और  पेंच-कान्हा  त्रों  में  कोककर  alt  वध-कोकर

 कोयले  की  निकासी  के  लिए  घोड़ाखोंगरी  ate  हिरदागढ़  को  आपस  में  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 mit  यदि  तो  यह  कार्य  कब  आरम्भ

 > q क्या  मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  से  यह  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  कि  घोड़ाडोंगरी  और

 हिरदागढ़  के  बीच  प्रस्तावित  रेल  मर्ग  के  घोड़ाडोंगरी-सतपुड़ा  सेक्शन  का  निर्माण  कायें  तुरन्त

 आरम्भ  किया  जाए  ताकि  सतपुड़ा  तापीय  बिजली  घर  के  लिए  अतिरिक्त  waar  प्राप्त  करने  में

 उन्हें  सहायता  मिन  सके  कयोंकि  यह  ब्रिज ली  घर  पुरी  क्षमता  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  ताकि

 पड़ौसी  राज्यों  की  सहायता  की  जा  सके  जहां  बिजली  की  भारी  कमी  और

 क्या  सरकार  का  विचार  घोड़ाडोंगरी-सतपुडा  रेल  मार्ग  को  प्राथमिकता  देने  का  है

 mt  कया  वह  यह  निदेश  देगी  कि  इसे  आगामी  वर्षा  ऋतु  से  od  पूरा  किया  जाये  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  हिरदावल  से  दुआ  और

 घोड़ाडोंगरी  तक  (72.85  कि०  एक  नई  बड़ी  लाइन  बनाने  के  लिए  व्यावहारिकता  अध्ययन

 अभी  हाल  में  पूरा  किया  गया  है  ।  सभी  पहलुओं  से  रिपोर्टों  की  जांच  कर  लेने  के  बाद  ही  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।

 जी  afi
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 (a)  व्यावहारिकता  अध्ययन  रिपोर्ट  की  जांच  के  परिणाम  पर  ही  निर्भर  करेगा  ।  फिर

 समय  कम  रहने  के  कारण  आगामी  वर्षा  ऋतु  से  पहले  घोड़ाडोंगरी  और  सतपुड़ा  के  बीच  के

 भाग  को  पूरा
 करना  सम्भव  नाडी  होगा  |

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  गुजरात  और  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  बिजली  का  विनिमय

 63  को  नरेन्द्र  सिह

 श्री  हुकमचन्द  कछवाय  :

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिज ली  के  विनिमय  के  लिये  मध्य  प्रदेश  गुजरात  और  उत्तर  प्रदेश  से

 जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 ~
 में  विलम्ब  के  क्या यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  अनुमोदन  ale  कार्यान्वयन

 कारण  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और

 मध्य  प्रदेश  विद्य/त  प्रणाली  अब  महाराष्ट्र  ग्रिड  के  जरिए  गुजरात  प्रणाली  के  साथ  जुड़ो  हुई

 गुजरात  में  बड़ौदा  और  मध्य  प्रदेश  में  बुलवाया  के  बीच  एक  400  अन्तर्राज्यीय  लाइन  के

 निर्माण  का  एक  प्रस्ताव  :  और  इसके  पूर्ण  होने  पर  दोनों  विद्य/त  प्रणालियों  में  सीधा  सम्यक

 स्थापित  हो  ।  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  की  faa  प्रणालियाँ  आपस  में  132  वी

 लाइन  जुड़ी  हुई  है  जो  कि  डबल  सकट  खंभों  पर  निर्मित  है  जिसमें  से  एक  सकट  उत्तर  प्र  देश

 में  रिहाई  से  मध्य  प्रदेश  में  मोरचा  तक  है  ।  उत्तर  प्रदेश  इस  लाइन  के  जरिए  मध्य  प्रदेश  से  fant

 ले  रहा  है  ।  इस  लाइन  पर  दूसरे  सकट  को  लगाने  का  काम  प्रगति  कर  रहा  है  और  इस  कार्य  के

 पूर्ण  होने  पर  दो  विद्युत  प्रणालियों  के  बीच  faa  के  विनिमय  के  लिए  लाइन  की
 क्षमता  बढ़

 जाएगी  |

 दिलो  में  atat  मुख्य  रेलवे  स्टेशन  का  निर्माण

 64.  को  राम  कंवर  :

 श्री  हरी  fag  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  14  1072  के
 13/1.८  े  Tari  फलत ८  दे  क  क  भ्  प्रश्न  संख्या  272  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खि दह ्य ए ली  तीसरे  मुख्य  रेलवे  स्टेशन  का  निर्माण  करने  हेतु  सर्वेक्षण  कायें  पूरा  हो

 और

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकला  ate  यदि  नहीं  तो  यह  कब  तक  पूरा  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफी  कुरेशी )
 जी  नहीं  ।

 sere  rd  are  पका  stor  eT
 ~~

 तीसरे  टर्मिनल  के  लिए  किया  जाने  वाला  सब  क्षण  1973  के  दौरान  पुरा  हो  जाने  की

 भाशा  है  ।
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 हरियाणा  और  पंजाब  में  बिजली  की  कमी  का  औद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रभाव

 65.  श्री  राम  कंवर  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1972  के  इण्डिया  एक्सप्रेस  में  ग्यानो  रिलीफ  फ्राम

 पावर  far  सकट  से  राहत  शीर्षक  से  प्रकाशित  उस  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  हरियाणा  और  पंजाब  में  बिजली  से  राहत  मिलने  की  कोई

 सम्भावना  नहीं

 हरियाणा  और  पंजाब  राज्यों  के  औद्योगिक  उत्पादन  पर  बिजली  सप्लाई  कमी

 का  किस  सीमा  तक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  ् Gy  और

 nz  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  इन  राज्यों  में

 उद्योग  अपनी  अ्रधिष्ठा  पित  क्षमता  पर  कार्य  करें  ?

 att सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द

 विद्युत  की  कमी  के  कारण  उद्योग  के  क्षेत्र  में  हुई  उत्पादन  की  हानि  का  सही

 कन  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इस  सेक्टर  में  उत्पादन  बहुत  सी  बातों  पर  निर्भर  करता  है

 इन  राज्यों  में  उद्योगों  को  विद्युत  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 अल्पकालीन  तथा  दीघंकालीन  उपाय  किए  गए  हैं  ।--

 (1)  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  का  फालतू  विद्य/त,  हरियाणा  को  दिया  जा

 रहा  है  और  हिमाचल  प्रदेश  में  बस्सी  से  फालतू  विद्युत  पंजाब  को  की

 जा  रही है  ।

 (2)  बदरपुर  भटिण्डा  को  विद्य/त  उत्पादन  क्षमता  को  चालू  करने  में  शीघ्रता  की

 जा  रही है  ।

 (3)  बिजली  बोर्डों  के  पाव  बेकार  पड़े  लग  उत्पादन  सेटों  की  मरम्मत  की  जा  रही  है

 और  उनको  काम  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 (4)  निजी  उद्योगों  को  areas  fala  उत्पादन  संयंत्रों  at  प्रतिष्ठापन  भ्र नुम ति

 दी  जा  रही  है  ।

 (5)  राज्य  बिजली  ae  डीजल  उत्पादन  सेटों  की  प्रतिष्ठापन  कर  रहे  हैं  ।

 डीर घं कालीन  उपाय

 (1)  पाँचवीं  योजना  के  दौरान  फरीदाबाद  में  120  पानीपत  में |  220

 भटिण्डा  में  220  मेगावाट  और  बदरपुर
 में  220  मैगावाट  अतिरिक्त  ताप  उत्पादन  क्षमता

 पित  की  जा  रही  है  ।

 (2)  पाँचवीं  योजना  के  दौरान  भाखड़ा  ब्यास  काम्पलेक्सेस  में  1098  मेगावाट  तक

 रिक्त  जल  क्षमता  प्रतिष्ठापित  की  जायेगी  ।

 (3)  ब्यास  सतलुज  सम्यक  के  पुरा  होने  पर  भाखड़ा  पर  उत्पादन  148  मैगावाट

 तक  बढ़  जायेगा  ।

 56



 20  February  1973  Written  Answers  to  Questions
 —

 (4)  वेरा-सिविल  सलाल  और  fi PAI  हद ह  थी  क  or  WH  पै पा तात FOV  ASIISAIS  तक  क्षमता  चालू

 की  ये  केन्द्र  उत्तरी  fas  को  विद्युत  देंगे  ।

 (5)  अपस  वारी  दोआब  नहर  और  पश्चिमी  जमुना  नहर  पर  118  मेगावाट  की

 जल  faa a
 क्षमता  प्रतिष्ठापित  की  जायेगी  ।

 गंगा  को  हावेरी  से  जोड़ने  संबंधी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 66.  श्री  राम

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :

 क्या  सिचाई  शौर  दिक्कत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गंगा  और  कावेरी  को  जोड़ने  हेतु  सैकड़ों  किलोमीटर  लम्बी  नहर

 बनाने  संबंधी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  यदि  नहीं  तो  परियोजना  की  बेईमान

 स्थिति  क्या  और

 संबंधित  सरकारों  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रियायें  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 बाल

 गोविन्द  :  से

 राष्ट्रीय  जल  fas  के  लिए  अनुसंधान  कार्य  करने  का  विचार  है  जिसका  एक  भाग

 वह  सम्पर्क  होगा  जो  कृष्णा  और  कावेरी  जैसी  विभिन्न  नदियों

 को  आपस  में  जोड़ेगा  ।  क्षेत्रीय  अनुसंधानों  के  पूर्ण  होने  पर  जिस  पर  5  से  10  वर्ष  लग  सकते

 विस्तृत  रूप  से  बातों  का  पता  लगेगा  ।  अनुसंधान  कायें  राज्यों  के  साथ  गहन  परामर्श  करके  ही

 किया  जाएगा  |

 शारदा  सहायक  परियोजना  तापीय  परियोजना  के  लिये  ऋण

 67  e  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  ;  क्या  सिवाय  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  लखीमपुर  खोरी  जिले  के  सारदा  सहायक  परियोजना  तथा  कोबरा

 की  तापीय  परियोजना  के  लिए  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  कितना  ऋण  देने  का  विचार

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  कौर  (a)

 1972-73  के  वर्ष  के  दौरान  मार्किट  से  अतिरिक्त  ऋण  के  जरिये  ata  ताप  विद्युत  विस्तार

 योजना  के  लिये  3  करोड़  ea  ate  शारदा  सहायक  परियोजना  पर  कार्य  में  तेजी  लाने  के  लिये

 1972-73  के  वर्ष  के  लिए  6  करोड़  रुपये  की  अग्रिम  केन्द्रीय  सहायता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 fea  करने  का  फैसला  किया  गया  है  ।

 जम्मू  काश्मीर राज्य
 में

 ऊधम पर  तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार

 68  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में  ऊधमपुर  तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  करने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और
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 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  हो  जायेगा

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  भोर  जम्मू भर

 ऊधमपुर  रेल  सम्यक  के  लिए  1973-74  में  प्रारम्भिक  catfaafia-vq-arar  सर्वेक्षण  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इस  सर्वेक्षण  के  पूरा  होने  और  उसकी  रिपोर्टें  पर  सभी  दृष्टियों  से  जांच  कर  लेने  क  बाद

 ही  भागे  कारवाई  की  जायेगी  ।

 समुद्र  तट  से  दूर  तेल  के  खोज  काय  में  विदेशी  कम्पनियों  का  सहयोग

 69.  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :

 थी  राज  देव  fag  :

 बया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समुद्र  तट  से  दूर  के  क्षेत्नों  में  तेल  की  खोज  करने  के  कार्य  में  भाग  लेने  के  लिये

 विदेशी  कम्पनियों  वधवा  सरकारों  ने  आमन्त्रित  करने  का  निर्णय  क्रिया  है

 यदि  तो  उक्त  निर्णय  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  बारे  में  क्रीन  किन  देशों  अथवा  कम्पनियों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और  प्रस्तावों

 की  शर्तें  क्या

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  दलबीर  :  से  पिछले

 महीनों  में  कुछ  कम्पनियों  ने  तट  से  दूर  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  करने  में  सहयोग  करने  में  रूचि  व्यक्त

 की  है  और  उनमें  से  कुछ  कम्पनियों  ने  इस  प्रकार  के  सहयोग  के  लिये  अपने  प्रस्तावों  की  रूपरेखा

 भी  दी  कुछ  तट  से  दूर  क्षेत्रों  में  प्रबन्ध  के  सामान्य  ठेकदार  किस्मਂ  के  आधार  पर  विदेशी

 पार्टियों  के  साथ  सहयोग  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  समय  उन  जिन्होंने  रू  नि  व्यक्त

 गी  के  नाम  बताना  और  दाँतों  को  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 सतलज  लिक  परियोजना  की  सुरंग

 70.  श्री  दादी  भूषण  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 (*)  क्या  ब्यास-सतलुज  लिक  परियोजना  की  1403  फुट  लम्बी  सुरंग  में

 घटिया  किस्म  की  निर्माण  सामग्री  लगायी  गयी  है  और  इसकी  मजबूती  अपेक्षित  मजबूती  से  काफी

 कम

 क्या  विशेषज्ञों  ने  यह  बताया  है  कि  ain  के  अद्ध  ब्यास  को  कम  किये  बिना

 पलस्तर  को  मजबूती  के  समुचित  स्तर  पर  नहीं  लाया  गया  तो  सुरंग  दक  सकती  है  तथा  बिजली

 उत्पादन  बन्द  हो  सकता है  ate  इस  प्रकार  देश  को  भारी  वित्तीय  हानि  हो  सकती  2  ;

 भर

 इस  बारे  में  कया  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है

 ate  इस  उपेक्षा  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का

 विचार

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 मैसूर  में  चिक्का होल  परियोजना  में  नाम  में  दरार  पड़ना

 71.  श्री  शशि  भूषण  :

 थी  एस०  एम०  सीरिया

 war  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  इस  बीच  न्रिक्काह्ोल

 परियोजना  का  दौरा  किया  है  जहां  कि  एक  बांध  में  दरार  आ  जाने  के  परिणामस्वरूप  मैसूर  के  कई

 गांवों  और  चलनपुर  कस्बे  में  पानी  भर  गया

 क्या  उन्होंने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  और  क्या  सरकार  ने  उसकी

 जांच  की  कौर

 (7)  यदि  at,  तो  इस  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  क्या  निष्कर्ष  निकाले  गये  हैं  और  क्या

 किसी  व्यक्ति  को  इसके  लिए  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  तथा  इस  संबंध  में  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इसके  लिए  जिम्मेदार  ब्यर्क्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  से

 22  दिसम्बर  से  24  1972  के  बीच  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  के  दो  अधिकारियों

 को  चिक्का होल  बांध  में  दरार  की  किस्म  और  आकार  तथा  उससे  हुई  क्षति  के  सम्बन्ध  में  वास्तविक

 जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजा  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  ।  इन

 अधिकारियों  ने  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  की  जांच  नहीं  की  थी  ।  यह  पता  चला  है  कि

 मैसुर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिए  एक  जाँच  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 प्रमुख  स्थानों  पर  बिजली  की  कमी  को  दुर  करने  के  लिए  बिजली  घरों  की  स्थापना

 72.  ft  af  भूषण  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  प्रमुख  स्थानों  पर  अपने  बिजली  घर

 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  रेल  विभाग  विचार  कर  रहा  और

 विचाराधीन  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  अन्तिम

 निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी )  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  फिर  भी  रेलें  इस  प्रदान  की  जांच  कर  रही  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राहत  उपाय  के  रूप  में  महाराष्ट्र  के  लिए  चार  रेल  परियोजनाएं

 73.  at  सरजू  पांडे  :

 श्री  एस०  आर०  दामानी

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राहत  उपाय  के  रूप  में  महाराष्ट्र  के  लिए  चार  रेल  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय

 सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी  और
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 और  कितनी  राशि यदि  तो  उक्त  परियोजनाओं  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 खर्चे  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 भू-तापीय  स्रोतों  से  विद्युत  और  ऊर्जा  का  उत्पादन

 74.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  सिचाई  और  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  भू-तापीय  संसाधनों  में  अत्यघिक  सम्पन्न  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विद्युत  और  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 उन  संसाधनों  का  उपयोग  करने  का  है  ?

 सिंचाई  और  faa a
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  भू-तापीय

 ऊर्जा  शक्यता  कुछ  क्षेत्रों  में  बताई  गई  है  ।

 उपलब्ध  भू-तापीय  ऊर्जा  की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए  तथा  इसका  मितव्ययिता

 पूरण  उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  के  साथ

 विस्तृत  अनुसंधान  कार्य  को  हाथ  में  लेने  के  get  पर  सतकंता  से  विच।र  कर  रही  है  |

 भारतीय  रेलवे  में  डाक्टरों  की  अनुपस्थिति  में  रोगियों  की  देखभाल  का  प्रबन्ध

 75.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  te  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  स्वास्थ्य  केन्द्रों  जहां  एक  एक  दवाइ  देने  एक  पट्टी

 करने  वाला  और  एक  सफाई  वाला  नियुक्त  डाक्टर  के  लाइन  पर  होने  उसकी  अनुपस्थिति

 में  दवाइयाँ  देने  वाला  व्यक्ति  रोगियों  का  इलाज  करता  और

 यदि  तो  रोगियों  के  जिनमें  गम्भीर  रोगी  भी  शामिल  डाक्टर  के

 लाइन  पर  होने  पर  आवश्यकता  पड़ने  पर  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  नहीं  ।

 जब  डाक्टर  दौरे  पर  जाता  है  तो  फार्मासिस्ट  गम्भीर  हालत  वाले  रोगियों  की

 प्राथमिक  चिकित्सा  करता  है  और  टेलीफोन  पर  बात  करके  डाक्टर  को  वापिस  आने  तथा  रोगी

 को  देखने  के  लिए  कहता है  ।  यदि  रोगी  की  हालत  अधिक  गम्भीर  हो  कौर  डाक्टर  के  आने  की

 प्रतीक्षा  न  की  जा  सके  तो  फार्मासिस्ट  रोगी  को  किसी  अन्य  मान्यताप्राप्त  चिकित्सा  संस्थान  में

 भेज  है  ।

 भारतीय  रेलवे  में  फार्मासिस्टों  के  लिए  प्राथमिक  उपचार  का  शैक्षिक  प्रदीप

 76.  श्री  राज  देव  fag  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  फार्मासिस्ट  के  शैक्षिक  प्रशिक्षण  में  प्राथमिक  उपचार  की  जानकारी  शामिल

 नहीं  जबकि  डाक्टरों  और  नर्सों  के  पाठ्यक्रम  में  यह  शामिल  ate

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ew  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  काफी  कुरेशी  }  :  भौर  किसी  व्यक्ति

 को  फार्मसिस्ट  की  अहंता  प्रदान  करने  के  लिए  शैक्षिक  प्रशिक्षण  में  प्रथमोपचार  एक  afar  विषय
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 ate नहीं  है  ।  फिर  कुछ  राज्यों  में  जो  फार्म  नियमित  स्नातक  या  डिप्लोमा  का  पाठयक्रम  करते

 है  वे  यह  प्रशिक्षण  लते  हैं  ।

 डाक्टरों  और  नसों  को  जिन्हें  कि  रोगियों  और  घायलों  का  पूरा  इलाज  करना

 प्रथमोपचार  जानना  भी  आवश्यक  gi  ag  विषय  उनके  पाठय चय
 शामिल  हूं  ।

 दिल्ली  शाहदरा  स्थित  रेलवे  स्वास्थ्य  एकक  के  लिए  इमारत

 ४  थ्रो  राजीव  सिंह  क्या  रल  मन्ना  पह  बतान  की  करने  te  :

 (*)  वेब  बहुत  स र  le  उनक  आदत  क्षत्र  म  रहत

 (@)  क्या  ale  अ  IGR4qndi Hl  का  पत  कर  नर्तक  स्वास्थ्य  एकक  क

 कोई  td  उपलब्ध  नहीं  हू  भार  उक्त  एकक  रेलवे  Ec  क  निकट  eye  रूप

 स  रखा  हुई  कवल  एक  बागा  HY  कर  रहा  लार

 (7)  याद  ता  इस  Caleta  Cat  अर  उसक  HPAL  के  पर्याप्त  स्थान  आर

 अन्य  उपकरण  उपलब्ध  करान  क  लू  tai  tidaiel  को  हूं

 रल  मन्न।/लय  में  उप-मकां  (AT  भाहुम्नद  शफ  +)  जा  ATA

 (a)  जी

 इस  स्वास्थ्य  यूनिट  के  लिए  इमारत  क  प्रस्ताव  उपलब्ध  साधनों  का  ध्यान  म

 रखते  हुए  1974-15  क  नीना  कार्य  म  विचार  जाएगा  1

 Medium  Schemes  for  Farmers

 78  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state

 (a)  tsether  Government  have  no  medium  or  small  Irrigation  Schemes  to  meet  the

 equirements  01  farmers  with  a  view  to  benefit  them,  and

 0)  if  so,  the  reasons  therefor  and  if  they  have,  the  gist  thereof,  State-wise  ?
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind  Verma):

 (a)  &  (b)  Since  the  Pians  were  initiated,  359  medium  irrigation  schemes  have  been  comp-
 leted  by  the  State  Governments,  and  anoiher  i59  are  under  construction.  Statewise
 information  is  given  in  the  Statement  attached.

 Statement

 कह
 List  of  Medium  Projects  completed  under  construction  in  various  States

 1.0  Name  of  State  No.  of  medium  schemes  taken  up
 No  so  for  ia  the  plans

 Completed  Continuing
 Andhra  Pradesh  32  17
 Assam  7
 Bihar  34  14

 44 Gujarat  12
 Haryana  2
 Jauimu  &  Kashmir  4
 Kerala  11

 Madhya  Pradesh  27  23
 Maharashtra  48  22
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 10  Mysore  12  11
 11  Orissa  11
 12  Punjab
 13  Ratasthan  9

 {4  Tamil  Nadu  15  12

 15  Uttar  Pardesh  53  9

 16  West  Bengal  3  3

 Total  339  159

 आयातित  दवाइयों  का  देश  में  बनी  दवाइयों  के  मुकाबले  मूल्य

 "79  श्री  राम  सहाय  पांडे  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आयातित  विदेशी  औषधि  निर्माता  फर्मों  द्वारा  देश  में  बनाई  जाने

 वाली  औषधियों  से  सस्ती

 यदि  तो  देश  में  उत्पादित  औषधियों  के  अधिक  मूल्य  होने  के  क्या  कारण

 धौर

 देश  में  उनके  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है

 तो  बह  कया  है  ;

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर
 भारतीय

 बाजार  में  सू न्र योगों  के  मूल्यों  की  अन्य  देशों  के  अपने  बाजारों  में  उसी  प्रकार  के  सूत्र योगों  के  मूल्यों

 के  साथ  सामान्यतः  अनुकूलन या  तुलना
 होती  है  ।

 देशीय  प्रपुन्ज  औषधियों  के  उत्पादन  की  लागतें  विदेशों  में  प्रचलित  प्रपुन्ज  भारतीयों  के

 उत्पादन  की  लागतों  की  तुलना  में  अधिक  है  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  प्रपुत्र  औषधियों

 के  मूल्य  कई  मामलों  में  अधिक  हैं  ।

 प्रमख  श्रौषघियों  के  उत्पादन  की  अधिक  लागत  के  निम्नलिखित  कारण

 (1)  देश  में  उपलब्ध  बहुत  आवश्यक  कच्चे  माल  तथा  संजित  औषधियों  के  उत्पादन  में

 प्रपुन्जता  कच्चे  माल  के  मूल्य  अधिक  है  और  इस  लिए  विदेशों  में  उपलब्ध  उसी

 प्रकार  के  कच्चे  माल  के  मूल्यों  के  साथ  प्रतिकूल  तुलना  होती  है  ।

 (ii)  देशीय  संयंत्रों  के  परिचालनों  की  माप सारणी  अन्य  उन्नत  देशों  में  संयंत्रों

 के  परिचालनों  के  माप  की  तुलना  में  भारत  में  सामान्यतः  लंगूर  है  अर

 इसके  परिणामस्वरूप  अधिक  खर्चे  एवं  प्रक्रिया  हानियाँ  हुई  हैं  ।

 (iii)  कई  उन्नत  विदेशों  ने  अनुसंधान  एवं  fasta  तकनीकी  के  क्षत्र  में  पहले  ही

 पर्याप्त  अग्रता  प्राप्त  की  है  और  इस  लिए  इस  सम्बन्ध  में  वे  इस  देश  से

 भागे हैं  ।

 (iv)  उपयुक्त क्त  सफलता  ने  पहले  पहल  इन  देशों  में  निर्माण  करने  वाले  यूनिटों  की  स्थापना

 में  मर्ग  दर्शन  किया  है  ।  जब  तक  भारत  में  ऐसे  यूनिट  स्थापित  हुए  हैं  तब  तक  कुछ

 मामलों  में  विदेशों  ने  प्लांट  तथा  उपकरण  के  मूल्य  की  वसूली  कर  ली  है

 और  इस  लिये  वे  भारत  के  साथ  प्रभावकारी  gear  करने  में  समर्थ  हैं  और  वे  अपने

 उत्पादों  के  लिए  बहुत  कम  दरें  पेश  करते  हैं  ।
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 ogee  औषधियों  के  उत्पादन  की  लागत  में  कमी  लाने  के  प्रश्न  औषधियों  एवं

 भेषजों  के  लिए  विकास  परिषद  के  माध्यम  से  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  उत्पादन  में  लाभप्रदता

 अनुसंधान  तथा  विकास  के  माध्यम  a  प्राप्त  की  रही  है  और  सरकार  इस  क्षत्र  में  अधिक

 समान  एवं  विकास  प्रयारा  की  आवश्यकता  पर  अधिक  बल  दे  रही

 दिल्ली  और  बम्बई  के  लिए  भूमिगत  रेलवे

 80.0  ail  राम  सहाय  पांडे  aap  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  में  भूमिगत  रेलवे  बनाने  का  काम  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  हैं  ;  और

 दिल्ली  और  बम्बई  में  भूमिगत  रेलवे  बनाने  की  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई

 रेल  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  काफी  क्रैश  और  कलकत्ता  में

 दम  और  टालीगंज  के  बीच  140.3  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  से  लगभग  16.5  कि०  मी०

 लम्बी  ट्यूब  रेलवे  के  निर्माण  की  स्वीकृति  1-6-72  को  दी  गयी  थी  और  कलकत्ता  महानगर

 परिवहन  परियोजना  द्वारा  इसके  निर्माण  सम्बन्धी  काम  को  आरम्भ  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई

 की  जा  चुकी  इस  परियोजना  का  शिलान्यास  प्रधान  मंत्री  द्वारा  29  1972  को

 f ear  गया  था  जो  इस  बात  का  प्रतीक है  कि  वास्तविक  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  चुका  है  ।

 दिल्ली  में  व्यापक  ga  परिवहन  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  एवं  आर्थिक

 हारिकता  अध्ययन  1973  में  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  बम्बई  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है

 कि  वहां  तकनीकी  एवं  आर्थिक  व्यावहारिकता  अध्ययन  समाप्त  करने  से  पहले  परामंदाताओं

 के  पहुँचने  की  प्रतीक्षा  है  ।

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  कार्य  कर  रहे

 इ  जीनियरों  की  सेवा  की  दाते

 81.  श्री  राम  सहाय  पांडे  क्या  लिखाई  और  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  कार्य  कर  रहे  इंजीनियरों  उनकी  सेवा  की

 प्रतिकृति  शर्तों  के  कारण  असन्तोष  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  मांगें  और

 उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  सेवा  में  म्यूजिक  सुविधायें  देने  के  लिये

 सरक।र  ने  क्या  कायंवाही  की

 frag  और  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बालगोविन्द  :  से

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  अभियन्ताओं  ने  वेतनमानों  के  समय  माप  क्रमानुसार

 वेतन  स्किल्स  आफ  का  विशेष  वाहन  परियोजना  आदि  से

 सम्बन्धित  माँगे  प्रस्तुत  की  थीं  ।  उनकी  मांगों  को  जांच  करने के  लिए  1971  में  एक  समिति

 स्थापित  की  गई  थी  ।  इस  समिति  ने  अब  अपनी  भ्र  तिम  रिपोर्ट  दे  दी  है  जिसे  दिल्ली  वि  यत  प्रदाय

 संस्थान  को  विचारार्थ  भेज  दिया  गया  है  ।

 63



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  1  1894  )

 पेट्रोल  तथा  उससे  संबद्ध  उत्पादों  की  कमी

 उस  moire  रसा 82.  श्री  सकी  सदय  पॉन्ड  :
 क्या  पेट्रोलियम  और  NAGE  यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  देश  में  पेट्रोल  तथा  उससे  संम्बद्ध  उत्पादों  की  कमी  बढ़ती  जा  रही  है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुल्यांकन  क्या  हैं  ;  और

 देश  में  परिवहन  तथा  उद्योग  की  आवदय्रकताओओं  को  पुरा  करने  हेतु  पेट्रोल  की

 पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  दलबीर  :  भर

 देश  में  तेल  से  सम्बन्धित  उत्पादों  की  कोई  कमी  नहीं  हो  रही  है  ।  समग्र  स्थिति  यह  है  कि  आयात

 द्वारा  बढ़ाये  गये  देशीय  उत्पादन  से  प्राप्त  पेट्रोल  सम्बन्धी  उत्पादों  की  उपलब्धता  देश  की  कुल

 आवश्यकता ओ  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  किन्तु  श्रमिक  दुर्घटनाओं

 बिजली  की  कपी  आदि  के  कारण  देश  के  कई  हिस्सों  में  इन  उत्पादों  की  स्थानीक्रत  प्रकार  की  कुछ

 नियमित  कमियों  को  यथा  सम्भव  श्रेष्ठ  पद्धत  द्वारा  काबू  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 राजस्थान
 नहर

 परियोजना  की  उठाऊ  सिचाई  योजना  को  क्रियान्वित  करना

 83.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  सिचाई  और  चविद्य त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लूणकरणसर  में  उठाऊ  सिचाई  जो  राजस्थान  नहर  परियोजना  का  रंग

 है  को  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  और  उसे  कब  तक  पुरा  करने  की  सम्भावना  है  ?

 सिचाई  भर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  लैंकरनसर  लिफ्ट

 सिंचाई  स्क्रीम  का  86%  मिट्टी  का  काय  और  38  %  पलस्तर  का  कार्य  1972  के  अन्त  तक  पूर्ण

 हो  गया  था  |

 1973-74  के  दौरान  इस  स्कीम  पर  काफी  हद  तक  कायें  पूर्ण  हो  जायेगा  । पग

 रेलवे  में  काम  कर  रही  टेलीस्कोप  एण्ड  प्रकट  स्ट्क्चसं  के  सम्बन्ध  में  उच्च

 afea  प्राप्त  समिति

 84.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  समय  रेलवे  में  काम  में  लाई  जा  रही  टेलीस्कोप

 arf यन  त  प्राप्त  समिति  बनाने एण्ड  प्रकट  स्ट्रक्चर  की  कारगर ता  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च

 का है  ;  और

 ys
 यदि  नि  तो  प्रस्तावित  समिति  के  कौन  कौन  सदस्य  ए  तथा  उसके

 पद  क्या  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  जी  नही ं॥

 oe  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 थीन  बांध  कौ  लागत  का  अनुमान

 85.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :

 श्री  सी०  टी ०  दण्ड पाणि  :

 बया  सिचाई  और  fama  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थीन  बांध  की  शझ्रतुमानित  लागत  में  भारी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  जबकि

 1964  में  परियोजना  अनुमानित  की  लागत  का  पुनरीक्षण  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  लागत  का  नवीनतम  अनुमान  क्या  है  तथा  इसमें

 मूल  तथा  पुनरीक्षित  अनुमानों  से  कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ;

 (*)  परियोजना  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  कारण  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  तथा

 इसमें  विलम्ब  के  कया  कारण  है  ;  भौर

 परियोजना  को  पूरा  करने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  इससे  किन  किन

 राज्यों  को  लाम  होगा  तथा  यह  परियोजना  कब  तक  परी  हो  जायेगी  ।

 सिचाई  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  att

 1968  के  प्राकंछथनों  के  अनुसार  थीन  बांध  की  लागत  92  करोड़  रुपये  हैं  ।  इसे  अभी  अद्यतन

 किया  जाता  है  ।

 परियोजना  को  स्वीकृति देने  में
 देरी  का  कारण  यह  है  कि  इसमें  कुछ  जटिल

 अन्तर्राज्यीय  पहलू  निहित  हैं  ।

 हाल  ही  में  हुई  बैठक  में  संबन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  यह  स्वीकार  किया

 कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  परियोजना  को  कार्यान्वयन  के  लिए  अपने  हाथ  में  ले  लें  ।  इस  परियोजना

 जिससे  क्षेत्र  के  प्रतिकार  राज्यों  को  लाभ  प्राप्त  लगभग  6  साल  में  पूर्ण  होने  की

 सम्भावना  है  |

 बिजली  उत्पादन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  टाटा  तथा  बिड़ला  को  लाइसेंस  देना

 86.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  सिचाई  और  वियत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  टाटा  तथा  बिड़ला  को  बिजली  पैदा  करने  वाले  नये  संयंत्रों  की  स्थापना  तथा

 अपने  विद्यमान  संयत्रों  के  प्रसार  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  और

 यदि  तो  श्रस्ताविक  संयंत्रों  के  नाम  कया  हैं  तथा  उन्हें  कहां-कहां  स्थापित  किया

 जायेगा  और  उनकी  क्षमता  Far  होगी  ?

 सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविंद  :  (#)  और

 को  अभी  तक  नया  विद्युत-उत्पादन  संयंत्र  लगाने  या  उनके  वर्तमान  संयंत्रों  का  विस्तार

 करने  के  लिए  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  500  मेगावाट  की  यूनिट  लगाकर  ट्राम्बे  ताप

 विद्यूत  केन्द्र  में  वृद्धि  करने  के  लिए  टाटा  पावर  सप्लाई  कम्पनी  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  एक

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  भौर  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 जहां  तक  बिड़ला  को  लाइसेंस  देने  का  सम्बन्ध  एक  16.5  मेगावाट  का  टर्बो  उत्पादन

 सेट  कि  व्यान  सेटों  की  प्रतिस्थापना  करने  के  लिए  अनिवार्य  का  प्रतिष्ठापन  करने  के
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 प्रश्नों  के
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 लिए  मैसर्स  ग्वालियर  नागदा  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  dad

 रेण सागर  पावर  कम्पनी  को  हिण्डालकों  द्वारा  इस्तेमाल  करने  के  लिए  110  मेगावाट  fara
 उत्पादन  क्षमता  की  प्रतिष्ठापन  करने  की  इजाजत  दे  दी  गई  है  ।  उन्होंने  250  मेगावाट

 के  एक  उत्पादन  सेट  को  लगाने  के  लिए  भी  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  जिससे  वे  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  इस  समय  सप्लाई  की  जा  रही  55  मेगावाट  विद्यू/त  अवमुक्त  करने  में

 सम  हो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 गोमो  तथा  गढ़वा  रोड़  चोपन  लाइन  के  बीच

 हाक  रेलगाड़ी  सेवा

 87.0  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देहरी-आन-सोन-बरवाडीह-गोमोह  लाइन  तथा  गड़वा  रोड़-चोपन  लाइन  पर

 डाक  रेलगाड़ी  सेवा  आरम्भ  करने  के  लिए  हाल  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफ़ी  :  जी  नहीं  ।

 Seul-oaa-aa-aATaTSg-TMAY  और  गढ़वा  रोड़-चोपन  खण्डों  पर  अधिकाँश  यात्री

 यातायात  थोड़ी  दूरी  का  होता  है  और  इस  यातायात  को  सम्भालने  के  लिए  वर्तमान  सवारी  गाड़ियां

 व्याप्त  हैं  ।  यातायात  औचित्य  के  लाइन  क्षमता  और  पर्यन्त  सुविचारों  के  अभाव  और

 रंगरूट  पर  कम  रफ्तार  के  कारण  भी  इन  खण्डों  पर  डाक  गाड़ी  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 बिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  स्टेशनों  से  चलने  बाली  मेल/एक्सप्र स  गाड़ियों  में  तीसरे

 दर्जे  के  नोटों  की  संख्या  बढ़ाना

 88.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  यात्रा  के  लिए  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली

 रेलवे  स्टेशनों  से  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिए  प्रति  दिन  औसतन  कितने  टिकट  बेचे  जाते  हैं

 दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  से  पश्चिम  बंगाल  और  उत्तर  प्रदेश  को  रोज  चलने

 वाली  मेल  गाड़ियों  में  तीसरे  दर्जे  की  सीटों  की  क्षमता  तथा  औसत  संख्या  कितनी  होती

 भौर

 क्या  मेल/एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  निकट  भविष्य  में  तीसरे  दर्जे  की  सीटों  की  संख्या

 बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  दि ली  और  नई  दिल्ली

 स्टेशन  से  पश्चिम  बंगाल  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  एक्सप्रैस  भर  सवारी  गाड़ियों  से

 बिकने  वाले  तीसरे  दर्जे  के  टिकटों  की  दैनिक  औसत  संख्या  इस  प्रकार  है

 स्टेशन  का  नाम  उत्तर  प्रदेश विहार  परिचय  बंगाल

 दिल्ली  2447  2072  11880

 नई  दिल्ली  621  125  918
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 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  को  जाने  वाली  गाड़ियों  की  क्षमता  भौर

 प्रतिदिन  तीसरे  दर्जे  में  उपलब्ध  स्थानों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 दिल्ली  से  4994  सीटें

 नई  दिल्ली  से  1872  सीटें

 जौ  नदीं  ।

 मेल/एक्सप्रं स  गाड़ियों  से  द्वितीय  स्वाभाव  समाप्त  करना

 89.0  कुमारों  कमला  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वतीय  श्रेणी  को  प्रस्ताव  के  अनुसार  अभी  भी  समाप्त  नहीं  किया  गया

 कौर

 यदि  तो  मे  5.0  एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  द्वितीय  श्रेणी  को  समाप्त  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  और  दूसरा  दर्जा

 समाप्त  करने  के  विनिश्चय  से  यह  भी  जरूरी  हो  गया  है  कि  मौजूदा  दूसरे  दर्जे  के  सवारी  डिब़्बों

 को  तीसरे  दर्जे  के  सवारी  डिब्बों  में  बदल  दिया  जाये  ।  यह  बदलाव  तब  होगा  जब  दूसरे  दर्जें  के

 सेवारत  सवारी  डिब्बे  आवधिक  ओवर हाल  के  लिए  अपनी-अपनी  निर्धारित  तारीख के  अ्रनुसार

 कारखानों  में  भेजे  जायेंगे  ।  यह  बदलाव  1974  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  और

 तब  तक  कुछ  गाड़ियों  में  दूसरे  दर्जे  के  सावा  री  डिब्बे  चलत  रहेंगे  ।

 भाखड़ा  नंगल  बांध  में  गाद

 00.  भो  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  सिचाई  और  विजय त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाखड़ा  नांगल  बांध  में  अनुमान  से  अधिक  गाद  जमा  हो  गई  और

 यदि  at,  तो  इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  और  fara  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  बाल  गोविन्द  :  जलाशय  के

 प्रथम  पांच  वर्षों  के  लिए  किये  गये  प्रेक्षणों  से  पता  चला  कि  गाद  भरने  को  गति  जितनी  परियोजना

 रिपोर्ट  में  प्रत्याशित  की  गई  थी  वह  इससे  कुछ  थोड़ी  सी  भ्रमित  थी  ।  बाद  के  वर्षों  से

 संबंधित  प्रेक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  गाद  भरने  की  गति  कम  हो  गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  गाद  को  कम  करने  के  लिये  वाहक्षेत्र  में  भू  संरक्षण

 उपाय  हाथ  में  लिये  गये  हैं  ।

 उर्वरकों  का  उत्पादन

 91.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 १90 क. है  वरक़  कारखानों  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  न  करने  टाटा  द्वारा  उसे
 रक

 कारखाना  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  कारण  देश  को  पाँचवीं  योजना  में

 करोड़ों  रुपये  के  उवेरकों  का  आपात  करना  ॥
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 यदि  तो  सरकार  देश  में  ही  उर्वरकों  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  सुलभ  विदेशी  मुद्रा

 बचाने  के  लिये  क्या  कदम  उठायेगी  ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  दल  बीर  :  भीर

 1978-79  तक  प्रतिशत  5.2  मिलियन  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  की  खपत  के  पूर्वा नुमा नित

 स्तर  की  तुलना  में  विमान  स्थापित  क्षमता  केवल  1.464  मिलियन  मीटरी  टन  है  निर्माणाधीन

 योजनाओं  तथा  अन्य  अनुमोदित  योजनाओं  के  चालू  हो  जाने  पर  कुल  स्थापित  क्षमता  के  afsaq

 लगभग  4.125  मिलियन  मीटरी  टन  हो  जाने  की  आशा  है  ।  विभिन्न  अड़चनें  दूर  करने  तथा

 इष्ट तम  योजनाओं  से  वर्तमान  क्षमता  के  म्रधिकतम  प्रयोग  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  उर्वरकों

 का  उत्पादन  बढ़ाने  ग्रोवर  परिणामस्वरूप  आयात  पर  निरंतरता  कम  करने  हेतु  देश  में  अतिरिक्त

 उर्वरक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिये  अध्ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  टाटा  की  परियोजना  का  सम्बन्ध  आशय  पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  बदलने

 के  लिये  एक  sar  पत्न  प्राप्त  eur  किन्तु  इस  प्रकार  का  परिवर्तन  करने  से  पहले  पार्टी  को

 कुछ  आवश्यक  कदम  उठाने  पड़ेगे  ।  पार्टी  को  इस  बारे  में  अपेक्षित  सहायता  दी  जा  रही
 है  ।

 रेलवे  में  उठाईगीरी  तथा  चोरी  रोकने  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  भूमिका

 92.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971-72  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  कुल  संख्या  कितनी
 थी

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  संख्या  में  वृद्धि  के  साथ-साथ  रेलवे

 सम्पत्ति  की  चोरी  तथा  उठाईगीरी  में  भी  वृद्धि  हुई  दौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  ऋायंवाही  की  है  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  1971-72  में  रेल  सुरक्षा

 दल  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  56,891  थी  ॥

 जी  कुछ  हद  तक  ।

 (1)  रेल  मंत्री  ने  चोरी  और  उठाईगीरी  की  रोकथाम  के  लिए  सभी  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्रियों  को
 अपना  सहयोग  देने  के  लिए  पत्र  लिखा  है  ।

 (2)  चोरी/उठाईपीरी  की  रोक-थाम के  उपायों  को  समन्वित  करने  के  लिए

 राज्य  सरकार  भ्र ौर  रेलों  के  अधिकारियों  तथा  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधियों

 की  संयुक्त  समितियां  गठित  की  गयो  हैं  ।

 (3)  रेलों  पर  चोरी  और  उठाईगीरी  की  रोक-थाम  के  लिए  26  1972

 से  एक  अभियान  भी  चलाया  गया  था  ।

 (4)  ऊची  दर  वाली  वस्तुओं  से  लदे  माल-डिब्बों  का  संचलन  ब्लाक  गाड़ियों  के

 रूप  में  सशस्त्र  रेल  सुरक्षा  दल  के  जवानों  के  पहरे  में  किया  जाता  है  ।

 (5)  विशिष्ट  अधिनियमों  के  अधीन  अनेक  अपराधियों  गयी  सम्पत्ति  को

 लेने  वालों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।
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 Cab  Dr  रना गों  act  vir
 (6)  चोरी  थाम  तथा  उनका  पता  लगाने  के  काम  में  रेल  मजदूर  संघों

 का  सहयोग  लिया  जाता  हैं  ।

 (7)  अधिक  प्रभावकारी  बनाने  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  पुनर्गठन  किया  जा

 रहा है  ।

 जम्म  जाने  वाली  गाड़ियों  के  पठानकोट  होकर  न  जाने  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन

 93,  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  पठानकोट  तथा  कांगड़ा  के  निवासियों  की  कौर  से  कोई  इस  आशय  का

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हआ  है  कि  अगर  सियालदाह  और  श्रीनगर  एक्सप्रेस  जसी  गाड़ियां  पठानकोट

 होकर  नहीं  जायेंगी  तो  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  च्  रना  पड़ेगा

 Far  इस  के  कारण  पठानकोट  शहर  की  अथ  व्यवस्था  भी  नष्ट  हो  जायेगी  जहां  कि

 अधिकांशत  शरणार्थी  लोग  रहते  कौर

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  सभी  प्रमुख  गाड़ियों  को  इस प्रकार  व्यवस्थित
 करने  का  है  ताकि  वे  जम्मू  जाते  समय  तथा  वापस  आते  समय  कम  से  कम  पठानकोट  से

 होकर  जायें  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  wat  जी

 हाँ

 ।

 जिनमें  से  2  अर्थात att  डाक-एक्सईन  स  गाड़ियां  जम्मू  तवी  तक  जा  रही हैं

 59-60  श्रीनगर  एक्स प्र  स  द्रोह  33-34  काश्मीर  पेल  गाड़ियां  पहल  से  ही  पठान कीट  के  रास्ते  चल

 रही  हैं  ।  लेकिन  51-52  सियालदह  एक्स प्र  त  गाड़ियां  पठानकोट  न  होकर  बल्कि  चक्की  बैक  के

 रास्ते  अम्म  तवी  की  और  वहां  से  कराती-जाती  हैं  ।  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  के  यात्री  चक्की  बेक

 जो  पठानकोट  से  केवल  3.65  किलोमीटर  की  दूरी  पर  इस  गांडी  का  भी  उपयोग  कर

 सकते  हैंਂ  ।

 Bombs  found  in  Railway  Wagons

 94.  Shri  Phool  Chand  Verma  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  in
 the  dail  Hindustan’  (Hindi)  of  8th  January,  1973  under  the  caption  *Rail  wagon  Men
 287  Bomb  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  and  th:  action  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  Yes

 (b)  The  matter  was  reported  to  the  Civil  Police  authorities  and  is  under  inquiry
 Intelligence  Department  (U.P.)Jis  also  making  a  probe  into  this

 दामोदर  घाटी  निगम  के  कर्मचारियों  द्वारा  लेखा  परीक्षा  कार्यालय  के  साथ  असहयोग

 95.  श्री  रण पद  दास  :  नया  सिंचाई  ale  विजय त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  महाप्रबंधक  la  एक  सरकारी  परिपत्र  द्वारा  अपने

 चोरियों  को  हिदायत  दी  है  कि  यदि  लेखा  कार्यालय  से  लेखा-परीक्षण  के  लिए  कोई  भाता  है  तो  वे
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 उसे  अपना  सहयोग  न  और

 q रण यदि  तो  उसके  क्या  का

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  के  बारे  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  का  प्रतिवेदन

 96.  थ्री  रुपए  दास  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  प्रबन्धकों  के  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो
 का  जांच  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  और

 यदि
 तो  उस  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  भर  इस

 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  कभी  तक  कोई  जाँच  नहीं  की  गई

 पंजाब  में  आनन्दपुर  पत  बिजली  परियोजना  का  निर्माण

 917.0  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  पंजाब  में  आनन्दपुर  पन  बिजली  परियोजना  का  निर्माण  कायें  रुका  पड़ा

 aye

 यदि  तो  कयों  और  केन्द्र  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  और  बिद्य,/त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और

 चू  कि  आनन्दपुर  साहिब  जलविद्युत  परियोजना  के  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  को  कभी  तक  हल  नहीं

 किया  गया  इस  परियोजना  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकृति  रोक  ली  केन्द्रीय  सरकार  इस

 मामले  में  कोई  स्वेमान्य  समझौता  निकालने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 आनर  प्रदेश  में  आन्दोलन  के  दौरान  रल  सेवाशर्तों  राष्ट  फरिया  जाना

 98.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  weet  प्रदेश

 में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  तक  पृथक  are  आन्दोलन  के  दौरान  कितनी  रेल-सेवाए  रह

 की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  दफा  :  31-10-72  से  17-1-73  तक

 की  अवधि  में  सम्बन्धित  रेलों  पर  रह  की  बीच  में  ही  रोक  दी/गयी  सवारी  गाड़ियों  की

 दैनिक  भौसत  संख्या  नीचे  दी  गयी  है
 :--

 रेलवे  की  गयो/बीच  में  रोक  दी  गयी  गाड़ियों  की

 दैनिक  stad  संख्या

 दक्षिण  15

 76 दक्षिण मध्य

 दक्षिणपूर्व

 इस  अवधि  में  मालगाड़ियां  te  कर  दिये  जाने  के  परिणामस्वरूप  प्रतिदिन  औसतन  14,000

 मालडिब्बे  रुके  पड़े  रहे  ।
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 तापीय  बिजली  घरों  के  लिए  स्थानों  का  चयन  करने  के

 लिए  समिति  की  नियुक्ति

 99,  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  राम  भगत  पहचान  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बड़े  तापीय  बिजली  घर  स्थापित

 करने  के  लिए  स्थानों  का  चयन  करने  हेतु  एक  समिति  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  बया  हैं  और  यह  समिति  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट

 देगी  ?

 सिंचाई  कौर  विद्वत  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  (at  बाल  गोविन्द  :  और  (a)

 विभिन्न  क्षेत्रों  में
 कोयला  खानों  पर  लगभग  2000  मेगावाट  की  क्षमता  वाले  बेहद  तापीय  केन्द्रों  के

 लिए  स्थलों  का  चयन  करने  के  लिए  सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  जल  विद्य,/त

 आयोग  में  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  2  1973  को  किया

 गया  था  ।  यह  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  स्थलों  का  निरीक्षण  करेगी  ate  चार

 माह  के  अन्दर  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  :

 (1)  महाराष्ट्र  में  एक

 (2)  मध्य  प्रदेश  में  दो

 (3)  ate  प्रदेश  में  एक

 (4)  पूर्वी  क्षेत्र  में  दो  स्थल  ।

 रेलगाडियों  में  भीड़-भाड़  का  अनुमान

 100.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  हाल  ही  में  रेलगाड़ियों  में  सीटों  पर  बैठने  वालों  की  संख्या  का

 सर्वेक्षण  किया
 है  ताकि  यात्नी  गाड़ियों  में  भीड़-भाड़  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाया  जा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  ठोस  उपाय  किये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफी
 :

 और  गाड़ियों  में

 भीड़-भाड़  का  अनुमान  लगाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  गाड़ियों  में  चलने  वाले  यात्रियों  की  गणना

 के  आधार  पर  रेलें  वर्ष  में  दो  बार  यह  अनुमान  लगातीं  हैं  ।  रेलों  द्वारा  किये  गये  इन  अध्ययनों

 के  परिणाम  के  आधार  पर  चल  सेक्शन  और  टर्मिनल  क्षमता  आदि  की  उपलब्धता  को

 देखते  हुए  अतिरिक्त  गाड़ियां  व्तंमान  गाड़ियों  में  अधिक  डिब्बे  कौर  गाड़ियों  का

 चालन  क्षेत्र  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  जाता  है  ।  1-5-1972  और  1-11-72  से  लागू  होने  वाली

 समय-सारणियों  में  6919  दैनिक  गाड़ी  किलोमीटर  वाली  109  गाड़ियाँ  चलायी  गयी  अथवा  उनका

 चालन  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  1  1894

 अभावग्रस्त  क्षेत्रों
 के  लिए  राहत  उपाय  के  रूप  में  गुजरात  के  लिए

 रल  परियोजनाओं  की  मांग

 101.  |  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  सरकार  से  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  के लिए  राहत  उपाय  के  रूप

 Fan में  (1)  कंस  ||  ि  लारी  (IL)  हरि-राजकपूर  और  (111)  तारापुर-भावनगर  रेलवे  परियोजनाओं

 को  स्वीकृत  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इन  परियोजनाओं  के  बारे

 में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफी  कुरेशी )
 :  जी  at

 गुजरात  सरकार  के  परामर्श  से  WATTTT-ATTT TZ  रेलवे  लाईन  के  लिए  सर्वेक्षण

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 देश  में  सिचाई  की  क्षमता  का  अनुमान

 102.  धरी  सके  एस०  चावड़ा

 थ्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  :

 क्या  सिचाई  ध्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  सिचाई  क्षमता  का  अद्यतन  अनुमान  क्या

 इसका  कितने  प्रतिशत  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  और

 इस  में  से  कितने  पानी  का  वास्तव  में  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 सिचाई  और  विजय त
 मंत्रालय  में  उपयंत्री  बाल  गोविन्द  से  :  राज्यों

 ने  अब  अनुमान  लगाया  है  कि  अब  बुद्ध  और  मध्यम  परियोजनाओं  से  लगभग  56.5  मिलियन  हैक्टेयर

 और  लघ  सिचाई  परियोजनाओं  से  लगभग  50  मिलियन  हैक्टेयर  अन्तिम  मिठाई  शक्यता  होगी  ।

 इस  समय  कार्यान्वय ना धीन  सभी  परियोजनाओं  के  पूर्ण  होने  पर  लगभग  51.3  मिलियन  हैक्टेयर

 शक्यता  विज  सित  हो  जाएगी  ।  दिखता  के  उपलब्ध  हो  जाने  पर  ae  में  लगभग
 907,  शक्यता

 का

 समुपयोजन  ही  जाएगा  |

 जापान  से  fara  कार्य  के  लिए  चल  प्लेटफार्म  को  प्राप्ति

 103.  श्री  कठ  एस०  चावड़ा  :

 1-16  आर०  परिसर  :

 बया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  तेल  छिद्रण  प्लेटफाम  जिसका  क्रियादेश  जापान  की  मितसुथिणी  कम्पनी

 को  दिया  गया  1972  तक  दे  देने  के  कम्पनी  के  बचत  के  बावजूद  अभी  तक  प्राप्त

 नहीं  हुआ
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 यदि  तो  शरर

 क्या  सरकार  का  विचार  करार  के  अनुसार  इस  कम्पनी  से  हर्जाना  वसूल  करने  के

 लिए  कानूनी  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  जी  हां  ।

 इस  प्लेटफार्म  की  पूर्णरूप  से  उपयुक्त  का  निर्धारण  करने  के  मित्सुबिशी

 कम्पनी  जापान  में  प्लेटफार्म  पर  कई  समुद्री-परीक्षणों  का  सम्पादन  कर  रही  थी  ।  ये  परीक्षण-क्रोध

 अभी  भी  जारी हैं  ।

 करार  की  शर्तों  के  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  पित सु बिशी  कम्पनी  से

 परिसमापन  क्षतियों  का  दावा  करेगा  ।

 bey  न
 उत्तर  प्रदेश  में  टिहरी  बांध  के  कारण  विस्थापित  हुए

 सत  लिसा व्यक्ति  ं  को  मांग

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  टिहरी  बांध  से  विस्थापित  होने  वाले  व्यक्तियों  ने  कुछ  मांगे

 रखी

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  है  और  उसका  बांध  के  निर्माण  की  गति  पर  क्या

 प्रभाव  और

 प्रभावित  व्यक्तियों  की  शिकायत  दूर  करने  के  यदि  कोई  उपाय  किए  गए  हैं  तो

 वेश्या  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  कौर

 टिहरी  बांध  के  निर्माण  से  प्रभावित  व्यक्तियों  द्वारा  की  गई  मुख्य  मांगों  में  से  कुछ  ये  हैं  —

 (1)  प्रत्येक  ब्यक्ति  को  स्टैंड  मितव्ययी  जोत  के  आधार  पर  वैकल्पिक

 (2)  जो  लोग  बदले  में  भूमि  नहीं  लेना  उन्हें  70,000  रुपये  प्रति  एकड़  की  दर

 से

 (3)  10,000  रुपये  प्रति  परिवार  विस्थापन-ग्रनुदान

 (4)  टिहरी  बांध  के  निर्माण  से  प्रभावित  सभी  व्यक्तियों  को  व्यक्ति

 घोषित  किया  जाए  तथा  उन्हें  संविधान  में  उल्लिखित  ऐसे  विस्थापितों  को  मिलने

 वाली  सभी  सुविधाए  प्रदान  की

 (5)  जब  तक  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्स्थापन  को  सन्तोषजनक  व्यवस्था  न  कर  दी

 बांध  के  लिए  भूमि  का  asta  न  किया

 प्रभावित  परिवारों  को  हरिद्वार  तथा  देहरादून  में  बसाया  जाए  तथा  इन

 नगरों  को  टिहरी  गढ़वाल  जिले  में  शामिल  किया  जाए  ।

 चू
 कि  प्रभावित  व्यक्तियों  ने  सरकारी  भूमि  पर  भी  काय  करने  पर  आपत्ति  की  इस  बाँध

 पर  कायें  की  गति  धीमी  कर  दी  गई  है  ।

 इस  प्रदान  के  सभी  पतलूनों  पर  विचार  करने  उन  पर  निर्णय  लेने  के  लिए
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 प्रश्नों के  ज  त  एरा तागा 4a  फाल्गुन  1894  )

 उत्तर  प्रदेश  स  चीन  की  अध्यक्षता  में  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  जा

 चका है

 |  रो  sie उबर  कारखाने ने  के  ए
 ए

 भाग  का

 हए
 sige  स्थानांतरण  किया  जा धा  जाना

 ह  सतेन्द्र  नारायण  क्या  लाम
 मर  और

 साप  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 रोल
 थ

 कया  सिंदरी  उर्वरक  कारखाने  के  ग्र  नुरेशा  अथवा
 केपी  अन्य  संयंत्र

 को  दुर्गापुर
 ले

 जाने  की
 गेई

 योजना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भीर

 कया  बिहार  सरकार  ने  इस  योजना  का  विरोध  किया है

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 क

 ह  नहर  /
 रणबीर  ee  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  | (५

 कुछ
 समय  बिहार  सरकार  से  इस  बारे  क  पत्र  प्राप्त  हुआ  किन्तु

 जैसा  कि  उ  र  गया  है  किसी  संयंत्र  के  सुन्दरी  के  बाहर  ले
 जाने

 का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 Fall  in  water  Jevel  in  Bhakra  a  Rajasthan

 Will  the  Minister  of  ion  and  Power  be 10  Shri  Panna  Lal  Barupal

 Pleased  state

 whether  the  water  level  has  fallen  in  Bhakra  and  Gang  Canals  in  District (a)
 Sri  (  angasagar  of  Rajasthan;  and

 (b)  is  so,  the  reasons  therefore’  ?

 The:  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power  (Shri  Balgovind  Verma)

 (a)  (b)  Supplies  released  into  Bhakra  Canals  have  been  1655  year  on,  account

 of  considerably  less  storage  achieved  at  Bhakra  during  monsoon  1972  Rajasthan  Canals

 kra  system  have  been  delivered  theis  due  share  out  of  it on

 ne  e  supplies  in  Gang  Canal  have  not  reduced  this  y  a

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  का  राष्टीयंक

 7.0  थ्री  भोगेन्द्र  AT:

 श्री  आर०  क े०  सिन्हा

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  ot
 करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  तीन  विदेशी
 तेल

 कम्पनियों  से  अपनी  अटूट  वार्ता  बन्द  करके  इनको

 use  यकीन  करने  का  निर्णय  कर
 लिया

 यदि  नहीं  तो  इसका  क्या  कारण  हैं  ;  र ्

 )
 किन

 il
 कारणों

 विदेशी  तेल  कंपनियों  के  साथ  वार्ता  लम्बी  हो  रहीं  है  ate  मतभेद  अथवा
 ह

 क्या  हैं
 ?

 सहमति
 मु
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  (att  दलबीर  रि

 सारे  मामले  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  इस  समय  सहमति  gear  मतभेद  की  बातें  बताना

 जनहित  में  नहीं  है  ।

 नेपाल  के  क्षेत्र  में  कोसी  नहर  का  परा  किया  जाना

 108.  श्री  भोगीन्द्र  झा  :  कया  सिचाई  और  fara  मंत्री  नेपाल  के  क्षत्र  में  पश्चिमी  कोसी

 नहर  के  परा  होने  संबंधी  12  तथा  19  1972  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  4023  तथा

 4940  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  क्षेत्र  में  पश्चिमी  कोसी  नहर  के  सर्वेक्षण  तथा  जाँच  संबंधी  काय  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  चका  है  और  क्या  कमी  का  अधिग्रहण  किया  जा  चका  और  खुदाई  शुरू  हो

 गयी है

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं

 वर्ष  1973-74  की  वार्षिक  योजना  तथा  समूची  पाँचवीं  योजना  के  लिए  कुल  कितनी

 राशि  का  नियतन  किया  गया  है  और

 पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  इस  परियोजना  को  परा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 सिचाई  wit  विजय  त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  att

 भारतीय  क्षत्र  में  पश्चिमी  कोसी  नहर  के  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  सवाल  और  अनुसंधान  प्रगति

 कर  रहे  हैं  ।  भूमि  का  अज॑न  और  नहर  की  खुदाई  संबंधी  काय  इनके  खत्म  होने  पर  नहर  के

 रेखांकन  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  पर  आरम्भ  होगा  ।

 बिहार  सरकार  ने  कहा  है  कि  राज्य  की  योजना  में  पश्चिमी  कोसी  नहर  के  लिए

 1973-74  वर्ष  के  लिए  150  लाख  रुपये  का  प्रावधान  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत

 सरकार  ने  नेपाल  में  पड़ने  वाले  पश्चिमी  कोसी  नहर  के  भाग  के  निर्माण  की  लागत  को  परा  करने

 के  लिए  बिहार  सरक।र  को  राज्य  योजना  में  निर्धारित  राशि  के  भ्र रति रिक्ति  200  लाख  रुपये  faze

 सहायता  देने  के  लिए  स्वीकृति  दी  है  ।  पांचवीं  योजना  में  राज्य  द्वारा  2500  लाख  रुपये  के  प्रावधान

 का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  पांचवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 पश्चिम  कोसी  नहर  के  अनुसूची  अनुसार  पूर्ण  होने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 उचित  पग  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 कमला  नदी  के  तटबंधों  का  विस्तार

 109.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कमला  नदी  के  तटबंधों के  विस्तार

 के  बारे  में  12  1972  के  अतारांकित  प्रत  संख्या  4025  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमला  नदी  के  तटबंधों  को  जयनगर  से  परे  नेपाल  में  मीडिया  तक  बढ़ा

 देने  से  न  केवल  आस-पास  की  64  किलोमीटर  भारतीय  भूमि  तथा  180  वग  किलोमीटर

 नेपाली  भूमि  की  बाढ़  से  रक्षा  बल्कि  पश्चिमी  तथा  पूर्वी  कमला  नहरों  से  भारतीय  क्षेत्र  की
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 सिचाई के  लिए  और  अधिक  जल  एकत्रित  करने  में  सहायता  मिलेगी  और  नदी  के  तटबंधों

 की  तथा  पूर्वी  पश्चिमी  कमला  नहरों  के  उत्तरी  तटों  की  रक्षा  करने  में  सहायता  मिलेगी ;

 नेपाली  क्षेत्र  में  इस  विस्तार  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 कया  उक्त  प्रस्ताव  की  क्रियान्विति  करने  के  लिए  इसे  पांचवी  योजना  में  शामिल

 किया  जा  रहा  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्वत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  (®)  नेपाल  में

 मीडिया  तक  कमला  तट बन्ध  के  विस्तार  की  स्कीम  भारत  में  लगभग  64  वर्ग  किलोमीटर  तथा

 नेपाल  में  180  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  है  ।  यह  कमला  की  पूर्वी  और

 पश्चिमी  नहरों  के  तटों  का  बचाव  करने  तथा  जयनगर  वियर  के  संभावित  भाउट  फ्लोकिंग  तथा

 दरारों  को  रोकने  में  भी  मदद  करेगी  ।  इसका  निर्माण  भारत  में  सिचाई  के  लिए  अधिक  पानी  संचय

 करने  के  उद्देश्य  से  नहीं  किया  जा  रहा

 मूलरूप  में  स्कीम  पर  लगभग  75  लाख  रुपये  की  लागत  जाने  अनुमान  लगाया

 गया  था  ।  इसके  बाद  किए  गए  सर्वेक्षणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा

 संशोधित  स्कीम  को  aaa  रूप  दिया  जाना  है  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  से  पांचवी  योजना  के  लिए  अभी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 नाथे  ईस्टर्न  रेलवे  मजदूर  यूनियन  को  मान्यता  देना

 110,  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नार्थ  ईस्ट नं  रेलवे  मजदूर  युनियन  को  रेलवे  प्रबन्धकों  द्वारा  बहुत  पहले  ही

 मान्यता  दे  दी  गई

 क्या  इस  समय  केवल  एक  ही  नाथे  ईस्ट ने  रेलवे  मजदूर  यूनियन  पंजीकृत  है  और

 पटना  में  इस  यूनियन--के  एक  भाग  के  जाली  पंजीकरण  को  बहुत  पहले  ही  रह  कर  दिया  गया  है  ।

 क्या  पंजीकृत  पदाधिकारियों  के  माध्यम  से  यूनियन  की  मान्यता  को  जारी  रखने  का

 निक्षेप  किया  गया  कौर

 यदि  तो  निर्णय  का  सारांश  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  जी

 से  1965  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  मजदूर  यूनियन  में  फूट  पेदा  हो  गयी  ।

 तभी  से  उस  यूनियन  के  दो  दल  एक  ही  नाम  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  समय  तक  प्रशासन  ने  दोनों

 में  से  किसी  भी  दल  के  साथ  कार्य  व्यवहार  नहीं  किया  ।

 1970  के  मध्य  तक  एक  दल  को  बातचीत  करने  की  सुविधाए  प्रदान  की  गयीं  ।  उस  दल  ने

 उसी  नाम  से  बिहार  के  ट्रेड  यूनियनों  के  रजिस्ट्रार  के  यहाँ  अपना  पंजीकरण  करवा  fears

 14-7-1972  को  बिहार  के  ट्रेड  यूनियनों  के  रजिस्ट्रार  ने  इस  पंजीकरण  को  रह  कर  लेकिन

 उस  आवेश  का  प्रवर्तन  पटना  के  जिला  न्यायाधीश  द्वारा  रोक  दिया  गया  है  ।

 19-8-1971  को  उत्तर  प्रदेश  के  ट्रेड  यूनियनों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  दूसरे  दल  के

 पदाकिधिरयों  की  सुची  का  पंजीकरण  किया  गया
 था

 कौर  उसी  आधार  पर  वह  दल  बोत-चीत
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 करने  की  सुविचारों  की  माँग  कर  रहा  है  ।  दूसरे  दल  ने  इस  पंजीकरण  का  इलाहाबाद  उच्च

 न्यायालय  में  प्रतिरोध  किया  है  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  विवाद  इलाहाबाद  उच्च

 न्यायालय  के  समक्ष  पहले  से  ही  है  और  उससे  सम्बन्धित  मामले  सुनवाई  के  लिए  शीघ्र  ही  आने

 वाले  हैं  ।  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  अभी  यथा  स्थिति  कायम  रखी  जाये  ।

 संयोग  से  कानपुर  के  ट्रक  यूनियनों  के  रजिस्ट्रार  ने  31-7-1972  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  मजदूर

 यूनियन  का  पंजीकरण  रह  कर  दिया  लेकिन  इस  दल  ने  जिसके  पदाधिकारियों  की  सूची  को

 स्ट्रास  द्वारा  19-8-1971  को  पंजीकृत  किया  गया  था  ।  पंजीकरण  रह  किये  जाने  के  विरुद्ध  अन्तरिम

 स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  है  |

 धम नगर  अगरतला  तक  राव  लाईन

 111.  श्री  फौरन  दत्त  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Far  सलाहकार  समिति  और  नाथ  geet  कौसिल  नें  सुभाव  दिया  है  कि  धर्मनगर  से

 अगरतला  तक  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  जाना  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  मोहम्मद  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 त्रिपुरा  में  दम्बोरु  पन  बिजली  परियोजना  के  लिये  पन  बिजली  सिचाई  योजना

 112.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  दम्बोरु  पन  बिजली  परियोजना  के  लिये  एक  पन  बिजली

 सिचाई  योजना  बनाई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  और

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  में  कुल  कितनी  राशि  खच  आयेगी  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 इस  परियोजना  में  211  वर्गमील  के  वाह क्षेत्र  के  जो  कि  इसके  द्वारा  रोका

 को  संचित  करने  के  लिये  20  फुट  ऊचे  दम्बरा  पातों  के  ठीक  प्रतिरोध  स्थित  एक  स्थान

 पर  गोमती  नदी  पर  100  फुट  ऊचे  एक  बांध  के  निर्माण  का  प्रावधान  है  ।  इस  संचय  बांध  से  0.17

 मिलियन  एकड़  फुट  पानी  सक्रिय  रूप  से  संचित  होगा  ।  जलाशय  से  नियमित  पानी  दम्बरा  के  इनेगिने

 एक  7800  फुट  लम्बी  पावर-चाल  के  जरिए  130  फुट  के  सकल  शीर्ष  पर  चलने  वाले  5000-5000

 किलोवाट  के  दो  उत्पादन  यूनिटों  के  प्रतिष्ठापन  के  साथ  विद्युत  केन्द्र  क्षमता  के  एक  al

 यूनिट  के  प्रावधान  तक  ले  जाया  जायेगा  ।  परियोजना  को  वास्तविक  विद्युत  शक्यता  60

 प्रतिशत  अनुपात  पर  8600  किलोवाट  अनुमानित  की  गई  है  ।

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  633.31  लाख  रुपये  है  ।

 स्थायी  किये  जाने  से  ga  रतलाम  डिवीजन  के  ट्र न
 eat

 से  विकल्प का  मांगा  जाना

 113,  डा०  लक्ष्मी  ना  पण  पांडेय  :  नया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  परिचित  रेलवे  के  रतलाम  डिवीजन  के  सी  गियर  ट्रेन  पलकों  से  1960-1967  की

 अवधि  में  पश्चिम  रेलवे  सीलबंदी  नियमावली  के  के  अवसरोंਂ  से  सम्बन्धित  पैरा  703,

 चाट  पृष्ठ  39  के  अनुबन्ध  के  अनुसार  उन्हें  स्थायी  किये  जाने  से  पुर्व  विकल्प  नहीं  माँगा

 गया  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  शरीर  अब  उनसे  विकल्प  कब  मांगा

 क्या  उज्जैन  कौर  इन्दौर  के  स्टेशन  मास्टरों  को  सम्बोधित  दिनांक  26-4-

 1972  के  डी०  एस०  को  ०  रेलवे  रतलाम
 मक

 लर  संख्या  के  परा
 4

 में  चीफ  ग्रा परे टिंग  पश्चिम  बम्बई  के  आदेश  अभी  तक  लागू  नहीं  किये

 गये  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 डी०  एस०  श्री ०  (fo)  रतलाम  के  दिनांक  26  4-1972  के  पत्र  संख्या  ई०

 834/2  में  उल्लिखित  स्पष्ट  आदेशों  के  सीनियर  ट्रेन  क्लर्कों  के  प्रथम  अधिकार  की

 उपेक्षा  करते  कनिष्ठ  व्यक्तियों  को  गाडी  ब्रांच  में  जाने  के  अवसर  दिये  जाने  के  कया  कारण

 और

 डिविजनल  पश्चिम  रतलाम  पत्र  संख्या  ई०टी  ०/249/11  दिनांक

 3-1-1967  द्वारा  प्रकाशित  स्थायीकरण  सूची  के  अनुसार  स्थायी  किये  गये  सीनियर  ट्रेन  क्लर्कों

 उनको  इन  पदों  पर  स्थायी  किये  जाने  से  पूर्व  उनकी  सम्मति  न  लिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  मोहम्मद  काफी  गाड़ी  क्लर्कों  को  way  ही  सं  वर्ग

 में  या  ग्रेड  ‘ay  के  गाड  के  पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  विकल्प  देना  अपेक्षित  है  ।  वरिष्ठ  गाड़ी  कलक

 के  रूप  में  स्थायीकरण  के  पहले  विकल्प  नहीं  मांगा  जाता  ।

 जो  वरिष्ठ  गाड़ी  aaa  150-240  रुपये  के  वेतनमान  में  स्थायी  किये  गये  थे  उन्हें

 ग्रेड  at’  के  गाडे  के  रूप  में  पदोन्नत  करने  के  लिये  विचार  किया  जाना  इस  भाग्य  के

 अभ्यावेदनों  के  आधार  पर  26  1972  का  परिपत्र  जारी  fear  गया  था  ताकि  qa

 चारियों  की  इच्छा  का  पता  लग  सके  कौर  समस्या  की  गम्भीरता  का  अन्दाजा  लगाया  जा  सके  ।

 सामान्य  नियमों  के  150-240  रुपये  के  वेतनमान  में  स्थायी  वरिष्ठ  गाड़ी

 aah  गार्ड  ग्सि  के  रूप  में  पदोन्नति  के  पात्र  नहीं  हैं  ।  गार्ड  के  लिये  विकल्प  देने  वाले

 गाड़ी  बलके  ही  ग्रेड  के  गाडे  के  रूप  में  पदोन्नति  के  पात्र  हैं  ।

 पदोन्नति  की  सामान्य  सरणि  में  स्थायीकरण  के  लिए  सम्मति  लेना  आवश्यक

 नहीं है  ।

 Irrigation  Facilities  in  Cultivable  Land

 114.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya
 Shri  B.  S.  Chowhan

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  the  acreage  of  cultivable  land  which  has  been  provided  with  the  facility.  of

 irrigation  in  the  Union  territories  and  other  States;  and

 (b)  the  acreage  of  remaining  land  which  would  be  provided  with  the  facility  of

 irrigation  during  the  next  Five  Year  Plan  and  the  estimated  expenditure  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind  Verma):

 (a)  &  (b)  The  gross  area  sown  in  the  year  1969-70  in  the  country  was  about  164  million

 ha.,  out  of  which  about  37.2  million  ha.  were  irrigated  from  major.  medium  and  minor
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 schemes  The  irrigated  area  is  expec  d  to  rise  44  miliic  ha.  by  the  end  of  the  Fourth

 Plan

 The  proposals  for  the  Fifth  Plan  have  not  been  as  yet  finalised

 मध्य  प्रदेश में में
 कोरोना  और  कास्टिक  सोडा  का  कारखाना  स्थापित पत  करने  हेतु

 बाँगड़  परिवार  को  लाइसेन्स  देना

 115  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  क्लोरीन  और  कास्टिक  सोडे  कारखाना  स्थापित

 करने  हेतु  बांगड़  परिवार  को  लाइसेन्स  दिया

 यदि  तो  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  आवेदन  पत्न  कब  प्राप्त  आ  था

 और  लाइसेन्स  कब  दिया  गया  था

 क्लोरीन  और  कास्टिक  सोडा  कारखाने  की  स्थापना  हेतु  लाइसेन्स  के  लिये  कितने

 आवेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  भौर

 उनका  सारांश  क्या  है
 ?

 वेलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  जी  नही ं।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता

 रेलवे  विजय  तस्करी  कर्मचारियों  को  दिल्ली  और  मद्रास  की  महानगर

 वहन  परियोजनाओं  में  खपाना

 116.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  और  मद्रास  में  तीन  महानगर  परिवहन  परियोजनाएं  रेलवे

 faa  तीकरण  कर्मचारियों  को  उनके  वर्तमान  वेतनमान  और  प्रेतों  में  ही  स्वीकार  कर  रही  a
 Q)

 बया  रेलवे  में  कर्मचारियों  को  उनके  वर्तमान  वेतनमान  और  पड़  में  ही

 एक  परियोजना  से  दूसरी  प्र रियो जना  में  स्थानांतरण
 करने  के

 के  लिए  परम्परागत  अनुमति  दी

 जाती  है
 :

 (71)  क्या  प्राक्कलन  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  लवे

 विजय  तस्करी  कर्मचारियों  को  महानगर  परिवहन  परियोजनाओं  सहित  अन्य  परियोजनाओं  में  उनके

 व्यान  वेतनमान  और  ग्रह  में  ही  जाना  और

 क्या  कलकत्ता  की  महानगर  परिवहन  परियोजना  रेलवे  विजय  तीकरण  कर्मचारियों

 को  उनके  बिमान  वेतनमान  और  ग्रह  में  ही  स्वीकार  नहीं  कर  रही  है  और  यदि  तो  उसके

 कया  विशिष्ट  कारण  हैं
 ?

 मन्त्रालय  मों  उप मन्त्री  मोहम्मद  ast  :  इन  परियोजनाओं  में

 भराजपत्नित  कर्मचारियों  की  मांगे  अधिकतर  समीपस्थ  रेलों  से  पूरी  की  जाती  हैं  ।
 भूतपूर्व  रेलवे

 बिजली करण  परियोजना  के  जिनकी  दक्षिण  पं ६  और
 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलों  तथा
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 चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  आमंत्रित  करने  के  लिए  छानबीन  की  गयी  महानगर  परिवहन

 कलकत्ता  में  तैनात  किये  जाने  के  पात्र  हैं  ।  जहाँ  तक  उनके  वेतन  और  न्यूड  का  प्रश्न

 उनकी  स्थिति  रेलवे  बिजली करण  परियोजना  में  उनके  पूर्ववर्ती  वेतन  पर  बल्कि  उस  ग्रे  ड

 पर  निभा  करेगी  जिसके  लिए  वे  छानबीन  के  बाद  उपयुक्त  पाये  गये  हैं  ।

 चालू  लाइन  रेलों  पर  स्वत्व  रखने  वाले  कर्मचारियों  को  एक  परियोजना  से  दूसरी

 परियोजना  में  स्थानातरित  किया  जा  सकता  है  ।  परियोजना  में  उनका  वेतन  और  ग्रह  रेलों  पर

 उनके  स्थायी  पद  के  अनुसार  होगा  ।

 प्राक्कलन  समिति  का  सुभाव  था  कि  रेल  मंत्रालय  को  रेलों  के  अन्तर्गत  अन्य

 योजनाओं  में  समकक्ष  ग्रेडों  ar  पदों  में  कर्मचारियों  को  आमंत्रित  करने  की  व्यावहारिकता  पर  विचार

 करना  चाहिए  ।

 रेलवे  बिजली करण  परियोजना  द्वारा  स्थानीय  रूप  से  भर्ती  किये  गये  कौर  वहीँ

 पदोन्नत  किये  गये  कर्मचारियों  के  मामले  जब  वे  अन्य  स्थानों  पर  आमेलित  कर  लिये

 तो  उनके  वेतन  भर  थर्ड  को  संरक्षण  प्रदान  करना  ठीक  नहीं  होगा  क्योंकि  इससे  वर्तमान

 चारियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  ऐसे  कर्मचारियों  को  चालू  लाइन  रेलों  में  आमेलित  करने  के

 लिए  उनकी  छानबीन  की  जाती  है  और  महानगर  परिवहन  परियोजना  कलकत्ता  में  नियुक्त  किये

 जाने  पर  उनका  पद  भौर  उस  वेतन  झ  पर  निभा  करेगा  जिसके  लिए  उनकी  छानबीन  की

 जाती  है  ।  महानगर  परिवहन  परियोजना  इस  बात  के  लिए  स्वतन्त्र  है  कि  वह  परियोजना

 में  पहले  से  afer  अन्य  चालू  लाइन  कर्मचारियों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे

 व्यक्तियों  को  उन  नवग्रहों  से  ठीक  ऊपर  कैमरों  में  रख  लें  जिनके  लिए  चालू  लाइन  रेलवे  पर  उनकी

 छानबीन  की  गयी  है  ।

 उधर  क्षत्र  सम्बन्धी  नीति  में  परिवहन

 117.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  Hat

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  योजना  में  उर्वरकों  की  कमी  को  पुरा  करने  और  पांचवीं

 योजना  की  पर्याप्त  रूप  में  बढ़ी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उर्वरक  क्षेत्र  सम्बन्धी  नीति

 में  परिवर्तन  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  कौर  पाँचवीं

 आयोजना  के  दौरान  कृषि  की  बढ़ती  हुई  मांगों  के  अनुरूप  उवंरक  के  उत्पादन  में  अधिक  तेजी

 लाने  की  आवश्यकता  के  बार  में  सरकार  को  भली  भांति  जानकारी  है  ।  कार्य  कर  रहे  संयंत्रों  में

 अधिकतम  उत्पादन  और  कार्यान््वयनाधी न  कई  परियोजनाओं  के  शीघ्र  से  कार्यारम्भ  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कई  उपाय  पहले  ही  अपनाए  गए  हैं  भ्र ौर  अपनाए  जा  रहे  इसके

 समेटती  आधार  पर  उवंरक  उद्योग  को  विभिन्न  समस्याओं  का  समाधान  करने  और  बे्रक  क्षमता

 का  शीघ्रता  से  निर्माण  करने  के  बारे  में  रूपाॉकित  पद्धतियों  का  सुझाव  देने  के  सम्बन्ध  में  अन्य  लोगों

 के  साथ  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  सहित  एक  कार्यदल  की  स्थापना  की  गई
 है  ।
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 एक  नए  विद्युत  क्षेत्र  की  स्थापना

 118,  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  नया  विद्युत  क्षेत्र  बनाये  जाने  की  सम्भावना  के  बारे  में  निर्णय

 कर  लिया  att

 यदि  तो  जोन  में  शामिल  किये  गये  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 सिचाई  और  faa  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )
 :  इस  समय  एक

 नया  fara  क्षत्र  बनाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐहोल  बयार  और  ट्रेक्टर  गायकों  के  लिय  केरल  में  उत्पादन

 एकक  वेग  स्थापना

 119,  श्री  ए०के०  गोपालन  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  राज्य  सरकार  से  इस  आशय  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है

 कि  व्हील  बेर्पारिंग  और  ट्रैक्टर  गी प्र रों  का  निर्माण  करने  वाले  मुख्य  तीन  कारखानों

 में  एक  कारखाना  केरल  को  आवंटित  किया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकार  के  अनुरोधानुसार  एक  मेजर

 व्हील  एक्सल  कारखाना  केरल  को  आवंटित  करने  का  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  मों  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  at

 >
 Q रेल  मंत्रालय  केवल  दो  उत्पादन  यूनिटें  स्थापित  करने  की  सोच  रहा  एक  पहियों

 भौर  धुरों  के  निर्माण  के  लिए  और  दूसरा  क्षण  गीयरों  के  लिए  रोलर  बिर्यारग  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  विचार  छोड़  दिया  गया  है  ।

 दोनों  यूनिटों  की  परियोजना  रिपोर्ट  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  फिर

 प्रारम्भिक  अध्ययनों  के  ऑ्राधार  पर  इस  परियोजना  को  मंसूर  राज्य  में  स्थापित  करने  का  विनिश्चय

 किया  गया  है  ।  जहाँ  तक  क्षण  गीयर  संयंत्र  का  संबंध  चू  कि  इस  यूनिट  का  अधिकाँश  उत्पादन

 वाराणसी  में  निमित  डीजल  रेल  इंजनों  की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  निमित  इस  लिए

 इस  विशेष  यूनिट  को  वाराणसी  में  पहले  से  ही  स्थापित  और  कार्यरत  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने

 के  अग  रूप  में  स्थापित  fear  जायेगा  ।

 तापीय  बिजली  घरों  को  स्थापना

 120.  श्री  ए०  Fo  गोपालन :  क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  तापीय  बिजली  घर  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  कितने  तथा  किन-किन  राज्यों  कौर

 इन  बिजली  घरों  के  लिए  स्थलों  के  चयन  की  क्या  कसौटी  है  ?
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 सरकार  ने सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोबिन्द  :

 पाँचवी  योजना  में  विद्युत  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  faa  हैं  जिनमें  देश  के  विभिन्न  eat

 में  कई  बु हद ताप  विद्या  केन्द्रों  में  11.8  मिलियन  किलोवाट  ताप  क्षमता  का  प्रतिष्ठापन  शामिल  है  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  कोयला  क्षेत्नों
 के

 निकट  स्थित  1  अथवा  2  वृहद  ताप  केन्द्र  छठी  योजना  के  आरम्भ

 में  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  इन  केन्द्रों  में  से  प्रत्येक  की  क्षमता  1-2  मिलियन  किलोवाट  होगी  |

 पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अस्थायी  प्रस्तावों  के  अनुसार  केन्द्रों  की  संख्या

 at  उन  राज्यों  के  जिनमें  इन्हें  प्रतिष्ठापित  करने  का  प्रस्ताव  उपबंध  एक  में  दी  गई  है  |

 विद्युत  केन्द्रों  के  स्थलों  के  चयन  के  लिए  जिन  बातों  का  विचार  क्या  जाता  है

 उनमें  से  कुछ  निम्नलिखित

 (*)  परिवहन  की  किस्म  और  उपयुक्त  ग्रेडों  के  कोयले  के  बेहद  भंडारों  से  निकटता  ।

 अभी  तक  जल  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पानी  के  स्रोत  में  निकटता

 और  बाजार  पीड़  मेक  ay  तथा  अपनाई  जाने  वाली  प्रद्ीतलमकरण  |

 adara  तथा  प्रस्तावित  पारेषण  लाइनों  और  विद्युत  विनियय  के  संदर्भ  में  प्रणाली

 तार  जाल  |

 राख  के  निपटान  के  लिए  निकटवर्ती  वृहद  क्षेत्रों
 की

 उपन्यास  ।  '

 अच्छी  मद  बाढ़ों  से  मुक्ति  आदि  के  साथ  भू-विज्ञान  के  आधार  पर  स्थल

 का  ठोस  होना  ।

 जनसंख्या  की  गहनता  तथा  प्रदूषण  समस्याओं  जसे  वातावरण  सम्बन्धी  तत्व  |

 विवरण

 केन्द्रों  को  संख्या  तथा  उन  राज्यों  के  नाम  शनि  वाला  विवरण  जिनमें  ताप

 केन्द्र  प्रतिष्ठापित  करने  का  विचार  है

 संख्या  x  15.0 इच उच्च  का  नाम  केन्द्रों  को  संख्या  उत्पादन  क्षमता

 (
 ा

 आंध्र  प्रदेश  820

 असम  70

 1690 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा  330

 समय  प्रदेश  1460

 महाराष्ट्र  1440

 उड़ीसा  220

 पंजाब  330

 10  राजस्थान  330

 11  तमिलनाडु  750

 12  उत्तरप्रदेश  1860

 13  पश्चिम  बंगाल  1200

 14  दिल्ली  400

 लि  ee  एए  जिन ee

 कुल  41
 11,820

 मैगावाट
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 केरल  में  बिद्अत  परियोजनाओं  के  बार  में  जांत

 121.  ए०  के ०  गोपालन  :  var  सचाई  कौर  बिद्युत  att  यह  की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केरल  में  वेलीਂ  तथा  एडमालायर  नामक  दो  प्रस्तावित  विद्युत  ait

 योजनाओं  के  बारे  में  जाँच  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  उनकी  अनुमानित  लागत  तथा  क्षमता  कितनी  और

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  चालू  होने  की  संभावना  हैं  ?

 सिचाई  site  fea  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  हाँ  ।

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  जाती  है  :

 प्रतिष्ठापित  क्षमता
 स्कीम  का  नाम  अनुमानित  लागात

 ) रुपये  में )

 सायलेंट  घाटी  24.88  120

 इदामलायर

 15.96  90
 बिजली  भ

 इन  दोनों  परियोजनाओं  को  1979-80  में  चालू  करना  प्रत्याशित  है  |

 कालीकट  कालोनी  मे  रेलवे  क्वार्टरों  का  कब्जाघारियों  को  आवंटन

 122.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कालीकट  कालोनी  में  कुछ  क्वाटर  बहुत  समय  से  खाली  पड़े  और  याद

 तो  कितने  क्वाटर  खाली  पड़  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण

 क्या  कुछ  ऐसे  रेलवे  कर्मचारियों  ने  हाल  में  उन  क्वार्टरों  पर  कब्जा  कर  लिया  है

 जिन्होंने  उन  क्वार्टरों  के  आवंटन  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  मं  उप मन्त्री  मोहम्मद  काफी  :  और  रेलवे  पुलिस

 कंचा  रियों  के  पास  पुराने  टाइप  के  जो  22  क्वार्टर  थे  वे  उन्होंने  दस  महीने  पहले  खाली  कर  दिये

 खाली  किये  गये  इन  क्वार्टरों  में  से  19  पर  चौथी  श्रेणी  के  19  कमंचारियों  ने  अनधिकृत  रूप

 से  कब्जा  कर  लिया  है  ।

 उन  कमेंचारियों  से  कहा  गया  है  कि  उन्होंने  अनधिकृत  रूप  से  जिन  क्वार्टरों  पर

 कब्जा  कर  रखा  है  उन्हें  खाली  कर  दें  ।

 कावेरी  जल  विवाद  संबंधी  तथ्य  निरूपण  समिति  का  प्रतिवेदन

 123.  -  थी  ए०  के ०  गोपालन :

 के०  सालाना :

 क्या  सिचाई  और  facia  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जल बेद  दि क्या  कावेरी  विवाद  संबंधी  तथ्य  निरूपण  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
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 कर  दिया

 यदि  at,  तो  उसके  मुख्य  निष्कर्ष  कया  और

 यदि  तो  यह  समिति  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  करेंगी  ?

 सिचाई  और  विजय त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  से  कावेरी

 जल  संबंधी  तथ्यान्वेषण  समिति  कावेरी  जल  तथा  इसके  समुपयोजन  आदि  से  संबंधित  सभी  आंकड़े

 g BY इकट्ठे  करने  के  लिए  स्थापित  की  गई  थी  ताकि  इन  आंकड़ों  का  फायदा  उठते  हू  मिलना

 मैसूर  ate  केरल  के  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  ate  विचार  विमर्श  किया  जा  सके  ताकि  तीनों  राज्यों

 के  लिए  जल  के  सभी  को  मान्य  आवंटन  को  तथ  किया  जा  सके  |

 यह  समिति  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  चुकी  है  जिसमें  वर्तमान  निर्माणाधीन

 परियोजना ग्र ों  से  प्रस्तावित  समायोजन  और  तीनों  राज्यों  द्वारा  परिकल्पित  भावी  परियोजनाओं  से

 परिकल्पित  समु पयोज नं  किया  गया  है  ।  तीनों  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  और  विचार-विमल  निकट

 भविष्य  में  होने  की  सम्भावना  है  ।

 एर्णाकुलम-ब्रिवेन्द्रम  लाइन  का  विद्युतीकरण

 124.  श्री  एम०  Fo  कृष्णन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  में  केरल  के  मुख्य  मंत्री  से  पश्चिम  रेलवे  की  एर्णाकुलम-व्रिवेन्द्रम

 लाइन  का  शीघ्र  विद्युतीकरण  करने  के  प्रश्न  की  जांच  करने  का  वायदा  किया  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रश्न  पर  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है
 Qs  और

 यदि  तो  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  seat  मुहम्मद  शफी  जी  हां  ।

 यह  पाया  गया  है  कि  इस  खण्ड  के  विद्युतीकरण  का  वित्तीय  दृष्टि  से  औचित्य

 नहीं है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुरुवायुर  तक  रेलवे  लाइन

 125.  श्री  एम०  कठ  कृष्णन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  के  तिरे  स्थल  गुरुवायुर  तक  रेलवे  लाइन  की  व्यवस्था

 करने  का

 (a)  यदि  तो  क्या  जांच  काय  आरम्भ  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  मे  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  नहीं  ।

 और  (7)  प्रश्न  नहीं  उठता

 रेलवे  भ्र स्प तालों  में  महिला  सफाई  कर्मचारियों  को  वर्षों  की  aes

 126.  al  एम०  Fo  कृष्णन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  झ  खपत NUN  लों  में  महिला  सफाई  कर्मचारियों  को  वर्दी  नहीं  दी  जाती  है
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 जबकि  पुरुष  सफाई  कमंचारियों  को  वर्दी  दी  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7)  क्या  सरकार  का  विवार  महिला  सफाई  कर्मचारियों  को  भी  वर्दी  दिलाने  के  लिए

 तुरन्त  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  काफी  :  और  महिला  सफाई

 वालों  को  सभी  क्षेत्रीय  रेलों  पर  वर्दियों  की  सप्लाई  की  जा  रही  सिवाय  ओल वक् कोड  और  मद्रास

 मंडलों  के  जहाँ  दक्षिण  रेलवे  पोशाक  विनियमों  के  अनुसार  कमंचारी  वर्दी  की  सप्लाई  के  पात्र

 नहीं हैं  ।

 इस  विषय  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 elhi Broad  Gauge  Line  from  Ahmedabad  to  1६11 ह

 127.  Shri  M.C.  Daga  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  time  by  which  the  scheme  to  lay  broad  gauge  line  from  Ahemdabad  to
 Delhi  via  Marwar  Junction  would  be  completed  ;  and

 (b)  whether  this  work  is  proposed  to  be  token  up  as  relief  measure  in  the  acute
 famine  conditions  prevailing  in  Rajasthan  and  if  not,  the  reasons  therefore  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  and  (b):A  traffic  survey  for  the  convension  of  the  Delhi-Ahemdabad  metre  gauge
 section  to  broad  gavge  is  in  progress.

 Further  action  on  this  project  will  be  taken  after  the  Survey  Report  is  finalized.

 New  Railway  Line  in  Rajasthan  as  Famine  Relief  Measure

 128.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  lay  any  Railways  line  in  Rajasthan  in  view  of

 the  prevailing  famine  condition  there  and  its  backwardness  and  if  not,  the  reasons

 therefor;  and

 (b)  whether  there  is  any  proposal  to  lay  a  Railway  line  between  Phulad  and  Abu

 Road  and  if  so  by  what  time  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)
 No.  However,  Survey  for  conversion  of  the  Delhi-Ahmedabad  (portion  of  which  falls

 in  Rajasthan  section)  from  MG  to  BG,  is  in  progress  and  a  decision  will  be  taken

 after  the  survey  is  completed.

 (b)  No.

 दामोदर  घाटी  निगम  हारा  पच्चीस  बंगाल  के  हुगली  जिले  में  सिचाई

 के  लिए  पानी  को  सप्लाई

 130.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  किसानों  को  पानी  सप्लाई  करने  में  असफल  रहने

 के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  समस्त  हुगली  जिले  में  बोरो  धान  की  खेती  की  ara  बहुत  धूमिल  हो

 गई  कौर
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 यदि  तो  कया  हुगली  जिले  के  किसानों  को  सिचाई  के  लिए  पानी  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  aw i-4  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लिखाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  कौर  :

 बारे  कृषि  के  लिए  पाती  सप्लाई  करने  के  लिए  दामोदर  घाटी  निगम  को  कोई  बंदिश  नहीं

 दामोदर  घाटी  निगम  के  परियोजना  अभिकल्प  में  पश्चिम  बगाल  में  रबी  की  सिचाई  के  लिए

 केवल  70.000  एकड़  फूट  पानी  के  आवंटन  की  परिकल्पना  की  गई  हैं  ।  इसके  प्रति  उपन्यास

 तथा  विभिन्न  उपयोगों  पर  विचार  करने  के  पहचान  दामोदर  घाटी  निगम  के  जलाशयों  से  2  लाख

 60  हजार  एकड़  फूट  पानी  वर्ष  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  रबी  की  सिचाई  करने  के  लिए

 गया  है  ।  विभिनन  जिलों  में  जल  का  और  वितरण  राज्य  सरकार  द्वारा  किया

 जाता  है  ।

 बिदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  सामान  पूजो
 लगाने  पर  निर्णय

 131.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  विश्वनाथ  झुझनवप्रला

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  समान  रूप  से  पूजी  लगाने  के  लिए  की  गई  पेशकश

 पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्रालय  मे  उप मन्त्री  दलबीर  :  कौर

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 गर्म  पानी  के  स्रोतों  और  कदमों  से  बिजली  का  उत्पादन

 132.  को  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  मारेंगे

 कि

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थित  प्राकृतिक  रूप  से  सक्रिय  गम  पानी  के  स्रोतों

 mit  चश्मों  से  बड़े  dara  पर  बिजली  का  उत्पादन  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  इस  प्रकार  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  और

 क्या  उक्त  कार्य  के  लिए  अपेक्षित  तकनीकी  जानकारी  सरकार  के
 पास  है

 ?

 सिंचाई  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :

 तकनीकी  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  विशेषज्ञों  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  के

 आधार  पर  विद्युत  उत्पादन  करने  के  लिए  गर्म  चश्मों  के  विकास  के  लिए  आशाजनक  क्षत्रों  का

 चयन  कर  लिया  गया  है  और  विस्तृत  अनुसंधान  कार्य  शीघ्र  ही  शुरू  करने  का  विचार  है  ।

 चूकि  परियोजना  से  संबंधित  अनुसंधान  काय  अभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  इसलिए

 इस  समय  यह  कहना  कठिन  है  कि  भु-तापीय  क्षत्रों  से  कितनी  बिजली  उत्पन्न  करना  संभव  होगा  ।

 अन्वेषणात्मक  काय  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र-सहयता  मांगी  गई  है  ।

 80



 20  February  1973  Written  Answers  to  Questions

 फि  तथा  उद्योगों  के  लिए  बिजली  a  1g

 133.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  क्या  सिचाई  ate  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  लगभग  सम्पूर्ण  देश  में  बिजली  को  सीमित  सप्लाई  का  कृषि  ale  उद्योग  दोनों

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा
 है

 यदि  तो  भ्र धि कतर  तापीय  बिजलीघरों  की  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  न  किया  जाना

 मुख्य  रूप  से  बिजली  सप्लाई  में  बाधक  और

 कम  से  कम  छोटे  किसानों  को  नियमित  रूप  से  बिजली  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 सिंचाई  site  fara  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  यद्यपि  विद्युत
 grt क at  कमी  का  सब  उद्योग  पर  कुप्रभाव  पड़ा  तो  कृषि  की  मांग  को  पूरा  किया

 गया है  ।

 दक्षिणी  तथा  पूर्वी  क्ष  त्रों  में  कुछ  केन्द्रों  को  छोड़  देश  में  ताप  faa  केन्द्रों  का

 कार्य  निष्पादन  संतोषजनक  रहा  है  ।

 कृषि  उद्देश्यों  के
 लिए  बिजली  सप्लाई  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही है

 और  आम  तौर

 पर  इस  क्षेत्र  को  बिजली  की  सप्लाई  में  कोई  कटौती  नहीं  की  गई  है  ।

 थीन  बांध  के  कारण  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 134.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  क्या  सिंचाई  मौर  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  1960  को  सिंध  नदी  जल  संधि  के  अंतगर्त  भारत  को  आवंटित  रावी  नदी  के

 जल  का  पूर्ण  उपयोग  करने  हेतु  थीन  बाँध  का  निर्माण  काय  तुरन्त  आरम्भ  करने  के  लिए  कोई  निर्णय

 किया  गया

 क्या  इस  eta  से  विस्थापित  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  करने  संबंधी

 seq  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितना  घन  व्यय  और  बाँध  से  कितनी  बिजली

 तयार  की  जायगी  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  हाल  ही  में  हुई

 बैठक  में  संबंधित  राज्यों  ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  थीन  बांध  परियोजना

 कार्यान्वयन  के  लिए  हाथ  में  ले  लेनी  चाहिए  ।

 att

 1968  के  प्राक्कलनों  के  अनुसार  परियोजना  की  लागत  92  करोड़  रुपये  है  ।  विद्युत

 संयंत्र  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  420  मेगावाट  होंगी  ।
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 1  1894 प्रश्न  के  लिखि
 उत्तर

 |  संस्थान  को  राष्ट्रीय  कोयला दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  AUN  अददी  WCU  | दि वकास  निगम  तथा

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  की  सप्ताह

 135,  श्री  देवेन्द्र  सिंह  गरचा :  क्या  सिंचाई  ale  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बतलाया  है  कि  उस

 संस्थान  को  कोयले  की  सप्लाई  करने  वाले  प्राइवेट  सप्लाई  कर्ताओं  की  अपेक्षा  सरकारी  सप्लाई

 किताबों  को  एक  करोड़  रुपये  अधिक  दिये  जाते  हैं  ;

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  जैसी  कोयला

 सप्लाई  करने  वाली  एजेंसियों  द्वारा  सप्लाई  किया  गया  कोयला  घटिया  ग्रेड  तथा  घटिया  किस्म  का

 था  जबकि  दिल्ली  विजय  त  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  ऊ  च  ग्रेड  के  कोयले  के  लिए  भुगतान  किया  गया  था

 और

 यदि  तो  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  प्रबन्ध  किये  जा  रहे
 हैं  कि  हाल

 में  चालू  की  गई  विजय  त  उत्पादक  यूनिट  फिर  से  खराब  न  हो  जाय  जो  कि  घटिया  ग्रेड  के

 कोयले
 के

 प्रयोग  के  कारण  बन्द  हो  गये  थे  ?

 सिंचाई  att  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  anf)  जी  नहीं  |

 भर  प्राइवेट  कोयला  सम्भरकों  के  या  तो  कोयले  की  सप्लाई  बन्द  करने  के  या

 स्थगित  करने  के  परिणामस्वरूप  दिल्ली  विजय  त  प्रदाय  संस्थान  ने  राष्टीय  कोयला  बिकास  निगम

 और  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  आवश्यकताओं  को  परा  करने  के  कोयले  का  बन्दोबस्त

 किया  ।  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  और  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  से  उपलब्ध  कोयले  के

 लग-अलग  ग्रेड  एच०एच०  और  होने  के  कारण  कीमतों  की  सही  तरी के

 तुलना  नहीं  की  जा  सकती  और  इन  संस्थानों  द्वारा  बताए  गए  मुल्य  समायोजन  भी  अलग-प्रति

 ।  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  से  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  शर्तों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया  और  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  लिए  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |

 इन  शर्तों  के  अनुसार  जब  सप्लाई  विशिष्टियों  से  कम  दर्ज  की  होती  है  तो  स्वीकृत  जुर्माने

 लगाए  जाते  हैं  ।  मत  दिल्ली  विजय  त  प्रदाय  संस्थान  उच्चतर  ग्रेड  के  कोयले  के  लिए  भूगतान  नहीं

 करतीं  |

 राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  कोयले  कौ  सप्लाई

 नियमित  रूप  a दै  प्राप्त  हो  रही  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  तथा  भारत  कोकिंग  कोल

 लिमिटेड  से  कोयले  की  सप्लाई  के  कारण  कोई  उत्पादन  यूनिट  बन्द  नहीं  हुआ  है  ।

 बिना  टिकट  यात्रा  और  टिकटों  को  चोर-बाजारी  समाप्त  करने  के  लिए

 उपाय

 यर  बताने 136  श्री  सतपाल  कपूर :
 कपा  रेल  मंत्री यह यह  AAT  की  कृपा  करेंगे  कि  बिना  टिकट

 रेलवे  टिकटों  की  चोर  बाजारी  रेलों  से  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  होने  वाली  तस्करी
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 TID  पा  करने तथा  रेलों  पर  होने  वाले  अन्य  अपराध  के  लिए  कया  ठोस  उपाय  किए  गये  हैं

 का  विचार है  ?

 बिना  टिकट  रेलवे  टिकटों रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  झा फो  कुरैशी )

 की  रेलों  के  जरिये  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  चोरी-छिपे  माल  लता  ले  जाना

 और  रेलों  पर  दूसरे  अपराधों  को  समाप्त  करने  के  लिए  किये  गये  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :---

 1  बिना  टिकट  यात्रा

 सी  सामाजिक  बुराइयों  के  विरुद्ध  कारगर  प्रचार  करने  के  अलावा  निम्नलिखित  उपाय

 किये  गये

 (1)  10-6-1969  से  बिना  टिकट  यात्रा  के  लिए  दण्ड  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 (ii)  नियमित  ult  अचानक  छापा  मार  कर  जांच  करने  के  अलावा  wa  खंडों  पर  बढ़ो

 संख्या  में  टिकट  जांच  रेलवे  सुरक्षा  दल  और  मजिस्ट्रेट  सहित  सरकारी

 रेलवे  पुलिस  लगाकर  व्यापक  जाँच  करायी  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से

 संयुक्त  ग्र भि यान  चलाये  जाते  हैं  |

 iii)  गलती  करने  वाले  कमंचारियों  को  दंड  देने  और  अनुकरणीय  सेवा  करने  वाले

 कर्मचारियों  को  पुरस्कार  देने  की  प्रणाली  अपनायी  जाती  हैं  ताकि  कर्मचारियों  से

 कारगर  योगदान  मिल  सके  ।

 रेल  टिकटों  को  चोर-बाजारी

 Sy  के  4%
 (i)  शिकायत  हर  एक  यात्री  के  व्यक्तिगत  नाम  से  से  बुक  को  जाती हूं  और  नामों में

 परिवर्तन  अनुमत  नहीं  है  ।

 (ii)  आरक्षित  स्थान  पर  अनाधिकृत  अधिकार  को  लाइन  में  लगे  एक  व्यक्ति
 PN

 को  एक  पार्टी  के  लिए  4  नायिकाओं  और  एक  परिवार  के  लिए 6  नायिकाओं  से

 अधिक  नायिकाएं  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 (iii)  खाली  होने  वाला  स्थान  प्रतीक्षा  सुची  में  रखे  गये  यात्रियों  को  उनके  ज़िक्र  अग्रता

 क्रम  से  आवंटित  कर  दिया  जाता  है  ।

 )
 (iv  विशिष्ट  स्थानों  पर  नोटिस  बोर्डे  लगा  कर  इस  बात  की  सूचना  दी  जाती  है  कि

 किस  गाड़ी  में  ग्रामीण  के  लिए  कितना  स्थान  उपलब्ध  ।

 v)  आरक्षित  स्थान  में  झांसा पट्टी  करने  वाले  व्यक्तियों  पर  चौकसी  रखने  और  उन्हे

 पकड़ने  के  लिए  टिकटों  के  पास  विशेष  दस्ते  तैनात  किये  जाते  हैं  ।

 भीड़-भिइ  की  व्यस्त  अवधि  में  आरक्षण  कार्यालयों  और  गाड़ियों  की  बार-बार (vi

 जांच  की  जाती  है  ।

 vii)  जिन  व्यक्तियों  का  नाम  आरक्षण  किया  जाता  उनसे  प्रत्यक्ष  बातचीत  द्वारा

 जाँच  की  जाती  है  ताकि  उनकी  सच्चाई  का  पता  लगाया  जा  ।  अन्तरिक

 भार क्षणों  पर  यात्रा  करने  के  अपराधी  व्यक्तियों  को  पकड़ने  के  लिए  गाड़ियों  पर

 भी  जांच  की  जाती  है  ।
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 (viii)  स्टेशनों  पर  नोटिस  बोर्डों  के  माध्यम से  जनता  का  सहयोग  लिया  जाता  है  और

 सर
 उन्हे  चेतावनी  दी  जाती  है  कि  अनाधिकृत  स्रोतों  से  यात्रा  और  पार  क्षण  टिकट

 न  खरीदें  ।

 जहाँ  तक  संभव  होता है  गाड़ियों  में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ा  दी  जाती  है  ate
 (ix)

 भीड़-भाड  की  व्यस्त  अवधि  में  विशेष  गाड़ियों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 (x)  जहाँ  कहीं  कोई  व्यक्ति  कदाचार  में  शामिल  पाया  जाता  उसके  विरुद्ध  पूरी

 जांच  की  जाती  है  और  उचित  कार्रवाई  की  जाती  जिसमें  मुकदमा  चलाना  भी

 शामिल  है  ।

 (xi)  टिकटों  की  आरक्षण  इरादी  में  कश चार  के  समे  प्रत  पर  विचार  करने

 गौर  निवारक  उपाय  सुझाने  के  लिए  संद  सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त  की

 गई  है  ।

 3  रेलों  के  माध्यम  से  अन्तररज्योय  तस्करी  :

 बाकी  के  क्षेत्र  की  भाँति  रेलों  में  भी  कानून  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  उत्तरदायित्व

 राज्य  सरकारों  का  है  ।  जब  इस  तरह  की  घटनायें  रेलों  के  ध्यान  में  आती  है  तो  वे  उपयुक्त

 कारवाई  के  लिए  उस  ओर  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  दिलाती  हैं  ।

 4  बलों  में  अपराध  :

 यात्रियों  और  उनकी  सम्पति  की  संरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  निरोधात्मक

 उपाय  किये  गये  हैं  :

 (i)  जहां  तक  सम्भव  होता  महत्वपूर्ण  सवारी  गाड़ियों  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस

 के  बिना  हथियार  वाले  हथियार  बंद  कमेंट्री  तैनात  किये  जाते

 (ii)  मार्गेरक्षियों  के  काम  की  अचानक  जांच  ।  पर्यवेक्षण  का  काम  और  तेज  कर

 दिया  गया  हैं  ।

 (iii  गाड़ियों  के  जो  मार्ग  रक्षी  अपनी  ड्यूटी  में  लापरवाह  पाये  जाते  उन्हें  कड़ा

 दण्ड  दिया  जाता  है  ।

 (iv)  गाड़ियों  और  रेल  परिसरों  में  अपराध  की  बढ़ती  हुई  घटनाओं  से  चिंतित  होकर

 रेल  मंत्री  जी  ने  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्रियों  को

 पत्र  लिखकर  उनसे  अनुरोध  किया  है  कि  विशेष  रूप  से  बुरी  तरह  प्रभावित  क्षेत्रों

 में  महत्वपूर्ण  सवारी  गाड़ियों  में  सशस्त्र  कर्मचारी  तैनात  किये  जायें  ताकि  यात्रियों

 के  लिए  सुरक्षा  की  व्यवस्था  हो  सके  |  रेलवे  बोर्डे  ने  गृह  मन्त्रालय  से  भी  अनुरोध

 किया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  जाये  कि  जिन  क्षेत्रों  में  स्थानीय

 रूप  से  ऐसे  अपराध  होते  वहां  राज्य  की  सशस्त्र  पुलिस  से  करमचारी  लेकर

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  की  व्यवहाकिता  पर

 विचार
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 वाली  रसीदों  के  माध्यम  रेल  द्वारा  भेजा जा  रहे  माल  का  गठन

 रेगे  fa Ol | 137.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलवे  को  जाली  रसीदों  के  माध्यम  से  मांगें  में  माल

 छुड़ा  कर  धोखा  fear  गया  है  ?

 यदि  तो  उसका  eater  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितने  धोखेबाजों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  भोर  क्या

 ऐसी  घटनाओं  में  रेलवे  क्यारियों  का  भी  शामिल  होना  पाया  गया  है  और  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  रेलवे  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 बिचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  उप मन्त्री  मोहम्मद  दारो  :  जी  हाँ  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  रेलों  पर  इस  तरह  के  94  मामले  हुए  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  124  बाहरी  व्यक्तियों  शर  27  रेल  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  है  ।  27  रेल  कमेंचारियों  में  से  19  पर  अदालतों  में  मुकदमा  चल  रहा  5  के  विरुद्ध  विभागीय

 कार्रवाई  की  जा  रही  है  और  3  के  विरुद्ध  साधनों  की  पांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  ऐसी  घटनाक्रमों

 की  रोक-थाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  सदाशयता  के  सन्तोषजनक  स्वरूप  से  सिद्ध  हो  जाने  पर  ही  सुपुदंगी  दी  जाती  है  ।

 (2)  रेलवे  रसीदों  सहित  जारी  की  जाने  वाली  नकदी  मलय  की  सभी  किताबों  को

 दायी  अधिकारियों  अथवा  इस  प्रयोजन  के  लिए  नामित  स्टेशन  मास्टरों  की  निजी

 अभिरक्षा  में  रखा  जाता  है  ताकि  वे  अनधिकृत  व्यक्तियों  के  हाथ  न  पड़  जाये  ।

 (3)
 सही  agen

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सुपुर्दगी  लेने  वाली  पार्टियों  की  शिनाख्त  की

 (4)  इस  षडयंत्र  का  उत्तरदायित्व  निश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जाँच  एयरो  का

 साजी  निरोध  दस्ता  मामलों  की  पूरी  तरह  से  छान-बीन  कर  रहा  है  ।

 (5)  पोषण  की  सुपुदंगी  देने  से  पहले  अग्रेषक  स्टेशन  से  तार  द्वारा  सम्पर्क  स्थापित  किया

 जाता  है  भर  उसका  सही  विवरण  सत्यापित  हो  जाने  के  बाद  ही  सुपुदंगी  दी

 जाती  है  ।

 दिलो  भर  नई  दिल्लो  रेलवे  स्टेशनों  पर  चोरो  के  मामले

 138.  थी  सतपाल  कपूर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  मेन  कौर  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  में  स्थित  पुलिस  चौक्कों  में  चौरी  के

 ऐसे  कितने  मामलों  की  रिपोर्ट  दी  गई  है  जिसमें  वर्ष  1972  के  दौरान  रेलगाड़ी  के  चलने  से पूर्व  उसके

 डिब्बों  से  यात्रियों  के  सामान  चुराये  गये  हैं  तथा  क्या  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  ब्यक्ति

 गिरफ्तार  हुआ  है  तथा  उससे  माल  बरामद  करके  उसे  सम्बन्धित  यात्रियों  को  सौंप  दिया  गया

 और
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 1  1894  ) प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ate  यदि  नहीं  तो  चोरों  को  गिरफ्तार  न  किये

 जा  सकने  के  नया  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  मे  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  और  1972  में

 दिल्ली  जंक्शन  और  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  पर  92  और  33  मामलों  की  रिपोर्ट  पुलिस

 में  दर्ज  करायी  गयी  थी  ।  14  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  क्य  गया  और  3738  रुपये  मूल्य  की  चुराई

 गयी  सम्पत्ति  बरामद  क  गयी  ।  अदालतों  में  मामलों  का  अन्तिम  रूप  से  निबटारा  हो  जाने  के

 बरामद  की  गई  सम्पत्ति  उनके  मालिकों  को  लौटा  दी  जायेगी  ।

 aq  1973  में  पंजाब  और  देवा  के  दोष  भागों  में  ऊपंरी  कारखानों

 को  स्थापना

 139,  श्री  सतपाल  कपूर :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 वर्ष  1973  में  देश  में  कितने  उवंरक  कारखाने  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  इनमें  से  कोई  उकेरा  कारखाना  पंजाब  में  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 यदि  at,  तो  उसकी  मोटी  मोटी  बातें  क्या  हैं  और  क्या  पंजाब  सरकार  ने  इस  संबंध

 में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इसके  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय  उप मन्त्री  दलबीर  से

 इस  समय  18  परियोजनाएं  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  है  ।  इसके  1973  के

 दौरान  बड़े  आकार  की  चार  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  के  शुरू  किये  जाने  की  है  ।  इत

 में  प्रतिदिन  900  मीटरी  टन  अमोनिया  की  क्षमता  से  और  सम्भरण  सामग्री  के  रूप  में  ईधन  तेल

 हैवी  फ्रक्शन्ज  के  इस्तेमाल  से  ana  के  संपत्र  का  विस्तार  किये  जाने  की  योजना  शामिल  है  |  TF

 डी०  Uo  द्वारा  दिये  गये  58  मिलियन  डालरों  के  ऋण  में  से  इस  परियोजना  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  की  जायेगी  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  सहयोग  से  पंजाब  सरकार  ने  भी  भिंडा  में  एक  परियोजना

 स्थापित  करने  की  रुचि  व्यक्त  की  है  ।  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बिजली  उत्पदान  के  लिए  पंजाब  में  अतिरिक्त  डीजल  सेटों  की  स्थापना

 140,  सतपाल  कपूर  क्या  सिचाई  और  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  महीनों  में  बिजली  उत्पादन  के  लिए  पंजाब  में  कितने  अतिरिक्त  डीजल

 सेटों  की  स्थापना
 की

 (3)  वर्ष  1973-74  में  बिजली  उत्पादन  के  लिये  पंजाब  में  कितने  अतिरिक्त  डीजल  सेट

 स्थापित  किये  जाने
 की  संभावना  और

 (7)  इन  सेटों  से  कितनी  बिजली  मिलने  की  ara  है  और  इन  सेटों  से  पंजाब  को
 अपनी

 बिजली  की  कमीं  को  पूरा  करने  में  किस  सीमा  तक  सहायता  मिलेगी  ?
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 जत  oes सिचाई  कौर  fara  मन्त्रालय  में  बाल  गोविन्द

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  पंजाब  में  कुल  8.58  मैगावाट  के  डीजल  उत्पादन

 सेट  लगाए  गये  थे  जो  कि  इससे  पहले  लगाए  गये  2१  सेटों  (27.22  से  अतिरिक्त  थे  ।

 कुछ  16.72  मैगावाट  के  7  डीजल  सेट  इस  समय  लगाए  जा  रहे  है/चालू  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 इन  सभी  सेटों  को  स्थापित  करने  के  पश्चात्  उनसे  उपलब्ध  अतिरिक्त  fara  5252

 मैगावाट  et  जो  कि  कृषि  उद्देश्यों  के  लिए  बिजली  की  कमी  को  परा  करने  में  पंजाब  की

 सहायता  करेगी  ।

 केन्द्रीय  जल  तथा  frag  आयोग  द्वारा  सिचाइं  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करना

 141.  श्री  ई०  ato  लिखे  पाटिल  :  कया  विचार  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  सिचाई  कार्य  को  प्राथमिकता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  जल

 तथा  विद्युत  आयोग  ने  सिचाई  आयोग  को  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया

 और  विस्तृत  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 सिचाई  और  faa  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  :  और

 राज्य  सरकारें  सिचाई  परियोजनाओं  से  संबंधित  अनुसंधान  काय  करती  है  और  उन्हें  बनाती  हैं  कौर

 इन्हें  सिचाई  आयोग  की  सिफारिशें  भेज  दी  गई  हैं  ।  पांचवीं  योजना  के  दौरान  कार्यान्वयन  के  लिए

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  नई  परियोजनाओं  की  जांच  करते  समय  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत

 आयोग  उन  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देगा  जिनसे  सुखा-ग्रस्त  क्षेत्र  सेवित  होंगे  ।

 रियायती  दाँतों  के  अंतगर्त  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा

 राज्य  विद्युत  बोर्डो  को  वित्तीय  सहायता

 142;  at  इं  ०
 वी०  fag  पाटिल  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 पिछड़े  क्षत्रों  में  विद्युतीकरण  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  1972-73  में

 प्रत्येक  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  रियायती  शर्तों  पर  कितनी  राशि  भर

 (
 \  वित्तीय  वर्ष  1973-74  में  प्रत्येक  विद्युत  बोर्ड  निगम  द्वारा  कितनी  राशि  दी

 जायेगी

 सिचाई  कौर  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  विवरण

 संलग्न  है  ।

 ग्राम  विद्य,/तीकरण  निगम  द्वारा  राज्य  ऋण  बिजली  बोर्डों  द्वारा  आयोजित  स्कीमों

 की  तकनीकी  सम्भाव्यता  और  आधिक  व्य वहा यंता  के  आधार  पर  स्वीकृत  किये  जाते हैं
 ।  धन  राशियां

 विभिन्न  राज्यों  को  आवंटन  के  लिए  अथवा  स्कीमों  की  विभिन्न  श्र  जियों  के  लिए  पृथग्रक्षित  नहीं

 की  जाती  |  स्कीमों  पर  स्वीकृति  के  लिए  विचार  करते  समय  उन  स्कीमों  को  प्राथमिकता
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 दी  जाती  है  जो  पिछड़े  इलाकों  से  सम्बन्धित  होती  हैं  ।

 विचरण

 रियायती  waft  पर  पिछड़े  इलाकों  के  लिए  ग्राम  विद्य/तीकरण  निगम  द्वारा  राज्य

 बिजली  बोर्डों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  विवरण

 x  राज्य  बिजली  बो  1972-73  (1-4-72  से  31-1-73  ग्राम  विद्युतीकरण

 स०  का  नाम  निगम  हारा  स्वीकृत  ऋण  सहायता

 पिछड़  इलाकों/कम  विकसित  हरिजन  बस्तियों  के

 पहाड़ी  इलाकों  के  लिए  दिद्य,तीकरण  के  लिए

 रुपयों  मे ं)  रुपयों  मे ं)

 प्राप्त  प्रदेश  299.  500  16.834

 असम  100.993

 बिहार  600.020  11.948

 गुजरात  62.220

 13.635 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  242  015

 जम्मू  व  कश्मीर  148.284

 मध्य  प्रदेश  152.450  11.131

 महाराष्ट्र  497.338  8.182

 10  107.220 मसूर

 11  उडीसा  379.000

 12  पंजाब  74.465  10.255

 13  राजस्थान  241.084

 14  तमिल  नाडु  10.025

 15  उत्तर  प्रदेश  568.502  13.853

 16  पश्चिम  बंगाल  388.475

 17  केरल  ह  1.727

 दय

 कुछ  योग  3862.596  97.590

 कृष्णा  और  गोदावरी  नदियों  पर  सिचाई  परियोजनाओं

 143.  श्री  इ  ०  ato  fag  पाटिल  :  क्या  सिचाई  और  विद्य/त  मंत्री  नमंदा  कृष्णा  कौर

 गोदावरी  नदियों  पर  सिचाई  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  बारे  में  19  1972  के  अतारांकित

 get  संख्या  5037  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कृष्णा  और  गोदावरी  के  क्षेत्रों  में  निर्माण  की  जा  रही

 क्षेत्रों बड़ी  भर  मध्यम  दर्जे  की  परियोजनाओं  तथा  सम्बन्धित  सरकारों  द्वारा  इन  SUNT ह  में  बनाये  जाने

 वाली  अन्य  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  है ं;
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 क्या  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  कोई

 विवाद  और

 (7)  यदि  at,  तो  केन्द्रीय  सरकार  उनका  समाघान  किस  प्रकार  करेगी  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  कृष्णा

 att  गोदावरी  बेसिनों  में  निर्माणाधीन  बृहद  ate  मध्यम  परियोजनाओं  के  नामों  की  अद्यतन  सूची

 संग्लन  विवरण  में  दी  जाती  है  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०

 4783/73]

 इन  बेसिनों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  नयी  परियोजनाओं  के  नाम  संलग्न  विवरण

 में  दिए  जाते हैं

 नई  परियोजनाओं  में  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  जल  के  आवंटन  अन्तर्राज्यीय

 पहलू  निश्चित  जिन  पर  राज्यों  में  समझौता  नहीं  हुआ  था  तथा  मामलों  को  न्यायनिर्णयन  के  लिए

 न्यायाधिकरण ों  को  प्रस्तुत  करना  पड़ा  ।

 (7)  आशा  है  कि  कृष्णा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  एक  वर्ष  या  इसके

 पास  की  अवधि  में  प्राप्त  हो  जाएगा  ।  नमंदा  बेसिन  में  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  विवाद  निकट

 भविष्य  में  न्यायाधिकरण  के  बाहर  ही  राज्यों  द्वारा  हल  किए  जाने  हैं  ।

 गोदावरी  के  संबंध  में  यह  कहना  कठिन  है  कि  न्यायाधिकरण  का  faa  कब  तक  मिल

 जाएगा  क्योंकि  अभी  तक  न्यायाधिकरण  जो  कि  इस  समय  कृष्णा  विवाद  सम्बन्धी  कार्य  कर  रहा

 इस  विवाद  सम्बन्धी  तर्कों  को  हाथ  में  नहीं  लिया  गया  है  ।

 विद्वत  परियोजनाश्रों  की
 बिजली  उत्पादन  क्षमता

 144.  श्री  कवि ०  fag  पाटिल  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 देश  की  वर्तमान  विद्य/त  परियोजनाओं  की  कुल  बिजली  उत्पादन  क्षमता  क्या  है  कौर

 इस  समय  वे  कितना  उत्पादन  करती

 क्या  उत्पादन  अधिकतम  क्षमता से  कम  और

 यदि  तो  इस  कमी  के  क्या  करण हैं  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  इस  समय  देश

 में  कुल  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  17.5  मिलियन  किलोवाट  है  और  विधिक  उत्पादन  65000

 मिलियन  युनिट  है  ।

 जल  विद्युत  केन्द्रों
 से

 कम  उत्पादन  हुआ  है  ।  दक्षिणी  और  पूर्वी  क्षेत्रों  में  कुछ  केन्द्रों

 को  छोड़कर  तापीय  केन्द्रों  को  कार्य  सामान्यता  अच्छा  रहा  है  और  प्रतिष्ठ  qa  प्रति  किलोवाट

 उत्पादन  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  अधिक  हुआ  है  ।

 जल-विद्या  उत्पादन  में  कभी  मानसून  वर्षा  जो  कि  दो-तिहाई  से  अधिक  देश  को

 प्रभावित  करती  के  कम  होने  के  परिणामस्वरूप  जल-विद्युत  जला  ele थि |
 य ों  में  कम  पानी  के  पड़ने  के

 कारण  हुई  है  ।
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 दक्षिणी  ata  में  तापीय  केन्द्रों  से  कमी  का  कारण  पर्याप्त  ई  qq  की  पूर्ति  और  शीतक  जल

 की  कमी  र  ।  पूर्वी  क्षेत्र  तापीय  fara  उत्प  दन  में  कमी  मुख्यता  घटिया  किस्म  के  ई  धन  की

 आपूर्ति  और  फालतू  पुर्जों  के  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  के  कारण  हुई  है  ।  ई  धन  अवयवों  के  प्रतिष्ठापन

 की  आवश्यकता  के  कारण  परमाणु  fas  संयंत्रों  से  उत्पादन  में  कनी  रही  है  ।

 कोटा  में  तापीय  बिजली  घर  की  स्थापना

 144.  श्री  लाज  जी  भाई  :  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजन  में  में  400

 मेगावाट  का  तापीय  ब्रिज ली घर  स्थापित  करने  को  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  इस  संबध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  मों  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  :  राजस्थान  में  कोटा

 में  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  योजना  आयोग  को  प्राप्त

 नहीं हुई  है  ।

 fara  केन्द्र  को  स्थापित  करने  के  लिए  संभाव्यता  रिपोर्ट  इस  समय  तैयार  की

 जा  रही  है  att  इसके  1973  के  मध्य  तक  तकनीकी  जाँच  के  लिए  प्राप्त  होने  की

 संभावना  है  ।

 Inadequate  accommodation  for  passengers  intending  to  travel  by  First  Class
 in  Chetak  Express

 state  : 146.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  t

 (a)  whether  a  Jarze  number  of  persons  intendiny  to  travel  by  First  Class  in  Chetak

 Express  between  Udaipur  and  Delh?  have  to  remain  on  the  Waiting  List  and  they  do  not

 get  any  seat  in  the  train:  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  increase  the  number  of  Ist  Class  coaches
 in  this  train  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)
 &  (b)  Some  passengers  intending  to  travel  in  first  class  by  Chetak  Express.  are  left  over  on
 the  Waiting  List  at  Udaipur.  It  is  proposed  to  replace  one  of  the  third  class  coaches  by
 a  composite  first-cum-third  class  coach  to  meet  the  demand  of  first  class  passengers.

 Non-payment  of  Arrears  by  Traders  of  Rajasthan  for  supply  of  Wagons

 147.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  3089  on  the  18th  April,  1972  regarding  requirement  of

 wagons  for  Udaipur  and  state  the  amount  due  to  the  Railways  from  the  traders  whom

 wagons  were  allotted  ‘in  1971  and  the  reasons  for  non-recovery  of  the  arrears  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  The

 information  is  being  collected  from  Western  Railway  and
 will

 be  laid  on  the  table  of

 the  Sabha.

 Supply  of  Wagons  for  Udaipur

 148.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  traders  are  not  able  to  get  wagons  at  Udaipur  Station  in  Rajasthan  and
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 as  a  result  thereof  traders  in  soap-stone  and  fouodgrains  face  inconvenience  and  thousands
 of  labourers  are  unemployed;  and

 (b)  if  so,  the  arrangements  being  made  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  &

 (b)  No.  During  the  six  month  period  from  August  1972  to  January  1973,  2825  wagons—
 2695  with  soap  stone  and  130  with  foodgrains;  were  loaded,  as  against  the  loading  of  2532

 wagons  during  the  correponding  period  of  last  year.  As  on  3lst  January  1973,  only  28

 demands  for  soap  stone  registered  on  or  after  24.1.73  and  nil  for  foodgrains  were  awaiting
 clearance.

 During  the  same  period,  2418  indents  were  canceiled  by  traders  indicating  that  the
 demands  initially  registered  for  loading  soap-stone  and  foodgrains  were  not  genuine.

 Electrification  of  Railway  stations  in  Rajasthan

 149.  Shbri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Railway  stations  in  Rajasthan  and  the  number  of  the  Rail-

 way  station  which  have  been  electrified  so  far;  and

 (b)  the  time  by  which  the  remaining  Railway  stations  are  likely  to  be  electrified  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  In

 all  there  are  529  Railway  stations  in  Rajasthan,  out  of  which  183  railway  stations  have
 been  electrified  so  for.

 (b)  Out  of  the  remaining  346  unelectrified  railway  stations,  8  railway  stations  have
 been  programmed  for  electrification  as  electricity  is  available  in  proximity  of  railway
 premises.

 It  is  not  possible  to  anticipate  the  time  by  which  the  remaining  railway  stations
 will  be  electrified  as  it  depends  on  the  availability  of  electric  supply  from  the  Rajasthan
 Electricity  Board.

 Shortage  of  Coal  in  Delhi

 150  Shri  B.  S.  Chowhan  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :

 है (8.  |  whether  Government  are  aware  that  Delhi  Administration  has  held  the  Railway

 Department  responsible  for  the  shortage  of  coal  in  the  Union  Territory  of  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  and  the  action  taken  by  Government
 in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railway  (Shri  \.ohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)
 &  (b):  Representations  were  made  by  the  Delhi  Administration  for  augmenting  coal

 movement,  particularly  of  soft  coke,  hard  coke  and  slack  coal  during  December  72  and

 January  73.

 During  December  1972,  1027  wagons  of  soft  coke,  100  wagons  of  hard  coke  and

 264  wagons  of  slack  coal  were  despatched  to  Dethi.  This  was  further  improved  in  January
 1973  to  1521  wagons  of  soft  coke,  183  wagons  of  hard  coke  and  528  wagons  of  slack  coal.
 On  account  of  a  large  number  of  wagons  having  been  locked  up  in  the  Southern  region
 due  to  violent  agitation  in  Andhra  Pradesh  area  in  December  72  and  January  73,  coupled
 with  complete  cessation  of  train  services  for  nearly  7  days  during  the  electrical  engineers’
 strike  in  U.P.  in  January  19/3,  there  was  a  set  back  in  coal  loading  in  Bengal/Bihar  field.
 Within  the  overall  availability  of  wagons,  equitable  distribution  of  coal  was  done  to  all
 the  States,  including  Delhi  area.
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 Consumption  of  Power  in  Madhya  Pradesh  for  Industrial  Purposes

 151.  Shri  5.  Chowhan  ;  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 state  ६

 (a)  the  units  of  power  consumed  by  various  States  for  Industria)  purposes  during
 the  last  three  years,  year-wise;  and

 (b)  the  units  of  power  demanded  by  Madhya  Pradesh  and  the  extent  to  which  their
 demand  was  fulfilled  during  the  last  three  years  as  also  the  steps  being  taken  to  meet  their
 demand  in  full  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power  (Shri  Kalgovind  Verma)  :

 (a)  A  statement  giving  the  information  asked  for  is  attached.

 (b)  During  the  last  3  years  the  power  to  industries  in  Madhya  Pradesh  was  supplied
 as  under

 :

 Million  Unirs
 1969-70  1399.5
 1970-71  1480.4
 1971-72  1610.1

 The  demand  of  the  State  was  met  to  the  full.

 Statement

 Energy  Consumption  by  various  States  for  Industrial  purposes
 during  1969-70  to  1971-72

 (Million  KWH)
 State/Union  Territories  1969-70  1970-71  1971-72

 (Provisional)

 1  2
 Andhra  Pradesh  1154  1287  1272
 A  eca 2,  ब  ६.  ssam  139  164  189
 perry Rihar  1136  1193  1328

 2159  2401  2587 Gujarat
 Haryana  452  479  558

 6.  Himachal  Pradesh  15  20  N.A
 60  66 Jammu.  &  Kashmir  57

 Kerala  1189  1259  1244
 9  Madhya  Pradesh  1419  1471  1589

 10  Maharashtra  4919  5312  5682
 11.  Manipur*
 12  Mysore  1737  2261  2679
 13  Nagaland*
 14  Orissa  1176  1410  1452
 15.  1863  1376  1473
 16.

 Punjab
 Rajasthan  48]  616  710

 17.0  Tamil,  Nadu  2813  2931  3177
 18.  Tripura*
 19  Uttar  Pradesh  3217  2473  2897

 20.  West  ‘Bengal  2835  2773  2864

 21.  D.  ४.  C.  1445  1277  1355

 Union  Territories

 (a)  -Delhi  366  399  419

 108  140  144 (b)  Rest
 Total  28379  29579  31686

 *  included  in  rest.
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 सरकारो  उपक्रमों  से  विलम्ब  शल्क  तथा  स्थान  शुल्क  को  वसुक

 152.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  ने  सरकारी  उपक्रमों  से  कितना  विलम्ब  शुल्क  तथा  कितना

 स्थान  शुल्क  वसूल  किया  है  तथा  विचार  कुल  देश  के  अनुशासन  में  इन  की
 प्रतिश

 ता  क्या  है  ?

 क्या  ये  उपक्रम  माल  डिब्बों  को  देर  तक  रोकने  के  लिये  उत्तरदायी  हैं  और  यदि

 तो  क्या  इन  उपक्रमों  पर  नियन्त्रण  रखने  वाले  मंत्रालयों  से  इस  विषय  में  छानबीन  की  गई

 है  कौर  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 बया  गत  ag  विलम्ब  शुल्क  की  दर  में  बृद्धि  करने  के  परिणामस्वरूप  स्थिति  में  कोई

 सराहनीय  सुधार  हुआ  है  ?

 रेल  मंत्रालय  मों  उप मन्त्री  मोहम्मद  wet  पिछले  तीन  वर्षों  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  वसूल  की  गयी  विलम्ब  शुल्क  at  राशि  तथा  फुल  विलम्ब-शुल्क  से

 उसका  प्रतिशत  नीचे  बताया  गया  है  ——

 ay  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त

 से  प्राप्त  frat  गया  किये  गये  कुल  विलम्ब

 विल  कब-शतक  शुल्क  से  प्रतिशत

 169.  50  लाख  रु०  क्ष  ala  रेलों  से

 सूचना  इक्ट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  |

 1970-71  220.46  लाख  रु०  लगभग  39  प्रतिशत

 1971-72  271.68  लाख  रु०  लगभग  43  प्रतिशत

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  से  वसूल  की  गयी  स्थान-शुल्क  की  राशि  के  सम्बन्ध  में  क्षे  त्रीय

 रेलों  से  सूचना  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 इस्पात  कारखानों  में  माल-डिन्बों  करा  aaa  उत्तरोत्तर  बढ़ता  जा  रहा  इस

 मामले  को  समय-समय  पर  इस्पात  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  गया  ।  पत्रिकायें  अवरोधों  का  अनुमान

 लगाने  और  इस  प्रकार  के  अवरोध  को  कम  करने  के  अभिप्राय  से  उचित  कदम  उठाने  के  लिए  रेल

 अधिकारियों  की  एक  समिति  द्वारा  इस्पात  कारखानों  के  अधिकारियों  के  परमं  से  हाल  ही  में

 समय  सम्बन्धी  अध्ययन  भी  किंया  गया  है  |

 1-2-1972  से  लागू  विलम्ब-शुरू  और  स्थान-शुल्क  की  दरों  में  सामान्य  वृद्धि  का

 क्या  प्रभाव  पड़ा  इसका  अभी  से  अन्दाज  लगाना  कठिन  है  ।  अभी  तक  इस्पात  कारखानों  के

 लिए  विलम्ब-शुल्क  की  दर  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  इस
 सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 अकालग्रस्त  लोगों  को  राजस्थान  नहर  पर  रोजगार  देने  को  योजना

 153.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :

 क्या  सिचाई  और  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  व्याप्त  सुखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  ने  अकाल  ग्रस्त
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 लोगों  को  स्थायी  आय  का  साधन  प्रदान  करने  के  लिये  राजस्थान  नहर  पर  रोजगार  देने  की  कोई

 योजना  बनाई

 यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या  उससे  कितने  लोगों  को  रोजगार

 और  इस  काय  के  लिए  seq  कितनी  आर्थिक  सहायता  और

 क्या  1968-69  के  अकाल  के  समय  भी  सरकार  ने  स्थाई  आय  के  साधन  प्रदान

 करने  के  राज्य के  लिये  इसी  प्रकार  के  उपाय  किये  थे  और  यदि  तो  इन  उपायों  पर

 कितना  रुपया  खच  ga  और  उक्त  अवधि  में  जुटाए
 *  ए  स्थायी  आय  के  साधनों  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  और  (a)

 परियोजना  अधिकारियों  के  अनुसार  लगभग  20,000  मजदूरों  ने  रोजगार  स्वयं  दू  ढा  है  तथा  अन्य

 5000  मजदूर  सरकारी  सहायता  अभिकरण  के  जारी  आए  हैं  |

 यदि  राज्य  सरकार  के  सहायता  विभाग  द्वारा  पेल  सीटों  की  पर्याप्त  व्यवस्था

 जैसी  कुछ  भानुष॑गिक  सुविधाए  जुटा  दी  तो  परियोजना  पर  लगभग  |  लाख  और  मजदूरों  को

 रोजगार  दिया  जा  सकता  है  ।

 राज्य  सरकार  के  संबन्धित  विभाग  ने  सहवर्ती  सूखाग्रस्त  जिलों  में  परियोजना  पर  रोजगार

 के  शिविरों  को  पहले  से  ही  घोषणा  कर  दी  हुई  है  कौर  वे  म्रपेक्षित  सुविधाए  जुटाने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।

 अगर  परियोजना  के  लिए  धन  की  अतिरिक्त  आवश्यकता  पड़ती  है  तो  इस  पर  योजना  आयोग

 द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।

 1968-09  वर्ष  के  दौरान  परियोजना  पर  केवल  2000  अकाल-पीड़ित  मजदूर  6

 महीनों  के  लिए  लगाए  गये  थे  जबकि  1969-70  के  वर्ष  केदौरान  लगभग  30,000  अकाल-पीड़ित

 मजदूरों  को  लगभग  9  महीने  के  लिए  रोजगार  दिया  गया  और  1.32  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए  ।

 न  उठाये  गये  माल  को  नीलामी  से  पहले  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  नोटिस  देना

 154.  श्री  नगेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  क  )  क्या  न  उठाये  गए  माल  को  नीलाम  करने  थे  पहले  रेलवे  द्वारा  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को

 नोटिस  देना  आवश्यक  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उसे  कितने  नोटिस  दिये  गए  और  ऐसे  नोटिस  प्राप्त  करने

 पर  कितने  प्राण  छुड़ाए  गए  ?

 bi ै  उ  \
 रेल  मिसाल थ  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद श |  ह  Bat)  ि  जी  जब  लावारिस

 माल  के  मालिक  अथवा  हकदार  का  नाम  और  पता  सम्बन्धित  रेल  प्रशासन  को  ज्ञात

 होता है

 रेलों  द्वारा  ऐसे  कोई  आँकड़े  नहीं  रखे  जाते  |
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 स्वयं  सेवा  संगठनों  द्वारा  बिना  टिकट  यात्रा  रोकने  मं  सहायता

 155.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 श्री  सी०  जना दं नन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1971-72  की  तुलना  में  ag  1972-73  के  प्रथम  छः  मास  में  बिना  टिकट

 अथवा  ऐसे  टिकटों  से  जो  ठीक  नहीं  थे  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  वृद्धि  हुई  और  यदि  तो

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  वृद्धि  के  कारणों  का  विश्लेषण  किया

 बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कितने  स्वयं  सेवक  अभिकरणों

 कौर  संगठनों  को  अनुमति  दी  है  ate  उन्हें  क्या  सुविधाएं  दी  गई

 क्या  बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  सम्बन्धी  स्वयंसेवी  सहायता  समिति  के  चेयरमेन

 को  !1  1973  को  पश्चिमी  रेलवे  के  नागदा  स्टेशन  पर  अपनी  दो  लड़कियों  को  बिना

 टिकट  यात्रा  करने  देने  के  लिए  पकड़ा  गया  था  तथा  उन  पर  जुर्माना  किया  गया

 और

 इस  प्रकार  की  सुविधाओं  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  सतकंता  बरती

 जाती है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  बिना  टिकट

 यात्रियों  की  पकड़ाई  में  वृद्धि  का  कारण  है  बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  अभी  हाल  में  चलाया  गया

 तेज  अभियान  और  हाल  के  महीनों  में  की  गई  संयुक्त  कार्रवाई  में  पंजाब

 और  राजस्थान  की  राज्य  सरकारों  को  योगदान

 रेलों  की  टिकट  जाँच  कार्रवाइयों  में  जिन  स्वयंसेवी  एजेंसियों  और  संगठनों  को

 सहयोग  करने  की  अनुमति  दी  गयी  वे  है  ——

 (i)  भारत  सेवक  समाज  जसे  प्रतिष्ठित  सामाजिक  स्वयंसेवी  संगठन

 Gi)  परिवहन  उपभोगकर्ता  एसोसिएशन

 (iii)  यात्नी  एसोसिएशन  और

 (iv)  विद्यार्थी  और  गांवों  के  मुख्य  व्यक्ति

 es
 समाज  सेवा  संगठनों  और  परिवहन  उपभोग  कर्ता  एसोसिएशनों  क  ह  स्वयंसेवकों  को  जेब

 खर्चें  के  लिए  प्रतिदिन  5  रुपया  दैनिक  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  उन्हें  उनके  निवास  स्थान  के  पास  के

 दान  और  प्रस्तावित  जाँच  स्थल  के  निकट  के  स्टेशन  के  बीच  के  लिए  तीसरे  दर्जे  का  निःशुल्क

 पास  भी  दिया  जाता  है  ।

 विद्याथियों  और  ग्राम  के  मुख्य  व्यक्तियों  को  कोई  पारिश्रमिक  नहीं

 दिया  जाता  ॥

 स्वयंसेवी  सहायता  समिति  अब  खत्म  हो  चुकी  के  अध्यक्ष  की  दो  लड़कियों

 जिनके  लिए  पहले  आरक्षण  दिया  गया  बिना  टिकट  तीसरे  दर्जे  में  यात्रा  करते  पाया

 गया  था  शौर  उनसे  यात्रा  के  लिए  रेलवे  को  r
 वसूल की  गई  थी  ।  अध्यक्ष  पहले
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 दर्ज  में  समुचित  पास  पर  यात्रा  कर  रहे  थे  जो  २  उस  यात्रा  के  लिए  दिया  गया  था  |

 आकस्मिक  जांच  बार  बार  की  जाती  है  ।

 say  आन्दोलन  के  दौरान  रेलवे  कर्मचारियों  का  निधन

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि 156.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांची

 क्या  मुल्की  नियम  आन्दोलन  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  में  Waa  कर्मचारियों  का  निधन

 और

 यदि  तो  ऐसे  तमंचा  रियों
 के  आश्रितों  को  किस  रूप  से  क्षतिपूर्ति  दी  गई  है  ?

 हाँ  |  दक्षिण मध्य  रेलवे रेल  मन्त्रालय  मों  उप  स्त्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी )

 के  एक  स्विचरमंन  की  मृत्यु  हो  गई  |

 मतलब  की  विधवा  को  अनु गृह  के  रूप  में  74,00  रुपये  का  भुगतान  पहले  ही  किया  जा

 चुका है  ।  दक्षिण-मध्य  रेलवे  के  विभिन्न  संगठनों  ने  विधवा  को  1150  रुपए  का  भुगतान  किया  है  ।

 मृतक
 a  दूसरी  लड़की  की  शिक्षा  के  लिए  दौक्षणिक  सहायता  के  रूप  में  कर्मचारी  कल्याण  निधि स

 ति  महीने  100  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  गई  है  ।  इसके  मृतक  की  विधवा  को  aw

 85  रु०  के  वेतनमान  में  महिला  पानी  वाले  के  पद  पर  नियुक्त  किया  क्या  है  और  उसकी  मासिक

 परिधि  180  रु०  होगी  |

 कर्मकार  प्रतिकर  अधिनियमन  के  ery t-PA gia  के  लिए  9000  रु०  देने  के  बारे  में  भी

 कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  खानों  द्वारा  सप्लाई  किय  TA  कोयल

 का  रेलवे  द्वारा  अधिक  सल्ल  देना

 158.  श्री  राम  भगत  पासवान  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  ने  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  खानों  द्वारा  सप्लाई  गये  कोयले  के

 के  लिए  अधिक  मुल्य  देना  स्वीकार  कर  लिया  है

 यदि  तो  मूल्य  वृद्धि  के  क्या  कारण  और

 वर्ष  19  2-73  के  दौरान  कुछ  कितने  कोयले  की  खपत  हुई  है  ?

 रल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  att

 कीमतें  बढ़ाने  की  अनुमति  इसलिए  दी  गई  हैं  ताकि  कोयला  खानें  उत्पादन  की  लागत

 पूरी  कर  सकें  ।

 (7)  972-73  के  दौरान  रेलों  पर  145  लाख  मीट्रिक  टन  कोयले  की  खपत  FT

 मान

 लोक  सभा  में  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  का  प्रतिनिधित्व

 159.  श्री  के ०  माता

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा

 कता  fata,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  Hat  करेगे  कि
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 1957  तथा  1962  की  तुलना  में  ag  1971  में  लोकसभा  के  सदस्य  के  लिए  औसतन

 feat  मतदाता  और

 सरकार  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  किस  प्रकार  प्रतिनिधित्व  देने  का  विचार  रखती  है  ।

 fafa,  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नीति  राज  सिंह
 :

 एक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  औसत  निर्वाचकगण  और  नागालैंड  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  निर्वाचकगण  को  वर्ष  1957,  1962  और  1971  में  347,  590,

 443,  720  और  34.2,  141  थे  |

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन है
 ।  एक  निर्वाचित  सदस्य  जनसंख्या  में

 वृद्धि  या  कमी  का  बिचार  किए  बिना  अपने  निर्वाचक  क्षेत्र  के  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  करता

 उत्तर  प्रदेश  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 160.  श्री  आर०  के०  सिन्हा  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  zara  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  कुल  कितने  गाँव  हैं  जिनमें  अभी  बिजली  लगाई  जानी  है  और  उत्तर  प्रदेश

 में  ऐसे  गांवों  की  संख्या  कितनी

 ag  1973-74  में  उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई  जाने  की  आशा

 और

 सत्तर  प्रदेश  में  सभी  गाँवों  तथा  हरिजन  बस्तियों  में  बिजली  लगाने  के  लिए  क्या

 कार्यक्रम  बनाया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बान  गोविन्द  :  देश  में

 5,66,  878  ग्रामों  में  से  1,  31,  418  ग्राम  31-12-72  तक  विद्युतीकृत  कर  दिये  गए  थे  और  शेष

 435,  460  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  करना  दोष  है
 ।  उत्तर  पदेश  में  1,  12,  624  ग्रामों  में  से  25,  898

 ग्राम  दिसम्बर  1972  के  अन्त  तक  विद्युतीकृत  हो  चुके  थे  और  86,  726  ग्रामों  का  विद्य/तीकरण

 किया  जाना  शेष  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  1973-74  में  3  000  अतिरिक्त  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  करने  का

 कार्यक्रम  बनाया  गया  कौर

 उत्तर  प्रदेश  में  सभी  ग्रामों  ओर  हरिजन  बस्तियों  का  विद्युतीकरण  पांचवी  तथा

 परवर्ती  योजनाओं  में  किए  जाने  वाले  परिव्यय  के  प्रावधान  पर  fade  है  ।

 ब्यास-सतलुज  लिक  तथा  पॉंगडेम  का  लागत  अनुमान

 161.  श्री  कार  के०  सिन्हा  :  क्या  सिचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ब्यास  परियोजना  की  दो  यूनिटें--ब्यास  सतलुज  लिक  तथा  पौंगडैम  के  लागत

 अनुमान  में  और  वृद्धि  हो  गई

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  वर्ष  1973-74  के  लिए  कितनी  अतिरिक्त  राशि  नियत

 करने  का  विचार  और
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 के  लिखित  उत्तर  |  1894 er

 इन  परियोजनाओं  की  शीघ्र  पूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे

 हैं  जिससे  लागत  अनुमानों  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि नहों  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बालगोविन्द  :  (+)  हां  ।

 परियोजना  की  अनुमति  लागत  मुख्यतया  निम्नलिखित  कारणों  से  बढ़ी  है  :--

 (1)  हिमाचल  प्रदेश  में  भू-स्वामियों  को  दिये  जाने  वाले  भूमि  के
 मुआवजे

 में  बहुत

 अधिक  वृद्धि  ।

 (2)  मजदूरी  में  तथा  सामग्री  और  मशीनों  की  लागत  में  काफी  वृद्धि

 1973-74  के  og  के  लिये  आवंटित  करने  के  लिये  प्रस्तावित  अतिरिक्त  धन-राशि

 निम्नलिखित  है

 समला  nfsasriers
 ब्यास-सतलुज  सम्पकं  परियों  अचा  aieਂ  9  करोड़  रुपये

 पौंग  बाँध  युनिट-दो  11.5  करोड़  रुपये

 परियोजना  पर  कार्य  को  यथाशीघ्र  पूर्ण  करने  के  लिये  हर  सम्भव  कोशिश  की

 जा  रही है  ।

 बिदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  भारी  मात्रा  में  धनराशि  का  स्वदेश  भेजा  जाना

 162.  @
 ax  बताने  की  कृपा श्री  आर०  के ०  सिन्हा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  य

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पत  है  कि  भारत  की  विदेशी  तेल  कम्पनियाँ  हाल

 के  वर्षों  में  अपनी  सुरक्षित  धनराशियों  में  से  लाभांश  के  नाम  पर  भारी  धन  राशि  निकाल  कर

 स्वदेश  भेज  रही  है ं;

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  तेल  कम्पनियों  से  कोई  बातचीत  की  है  और

 afa  तो  उसका  क्या  निर्णय  और

 इन  कम्पनियों  द्वारा  धनराशि  को  स्वदेश  भेजने  की  बढ़ती  हुई  प्रवृति  को  रोकने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  बिचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag:  से  हाल  ही

 के  वर्षों  में  विदेशी  तेल  कम्पनियां  अपनी  आरक्षित  जो  गत  लाभों  से  बनाई  गई  से  अधिक

 मात्रा  में  लाभांश  के  रूप  में  पर्याप्त  धनराशि  निकालकर  बाहर  भेजती  रही  इस  प्रवृति  को

 रोकने  के  विचार  सरकार  ने  अप्रैल  1972  में  निर्णय  लिया  जिसके  अनुसार  शतप्रतिशत

 विदेशी  स्वामित्व  की  कम्पनियों  द्वारा  घोषित  किये  गये  लाभांशों  निधि  में  से  पूर्णतया

 qua  कुछ  के  बारे  में  बाहर  धन  भेजने  सम्बन्धी  सुविधाएं  तब  दी  जायेंगी  जब  रिजर्व  बैंक

 की  निम्नलिखित  बातों  में  तसल्ली  हो  जायेगी

 (1)  कि  पिछले  वर्षों  की  भौसत  पर  अथवा  चुकती  पूजी  के  10%,  इन  दोनों

 में  से  जो  भ्रमित  केवल  लाभांश  की  मात्रा  को  बनाये  रखने  के  लिये

 आरक्षित  निधि  निकाली  जाती  है

 (11)  कि  आरक्षित  निधि  में  से  निराली  गई  राशि  वर्ष  के  शुरू  में  कम्पनी  की  कुल

 चुकता  पूजी  एवं  निर्बाध  आरक्षित  निधि  के  10%,  से  अधिक  नहीं  और
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 father  +for
 (111)  कि  रकम  निकाल लेने  के  बाद  बची f  Sia  आ  NUS  त  निधि  का  शेष  चुकता

 पूजी  आरक्षित  निधि  कि  उपयुक्त  (11)  में  बताया  गया  के

 से  कम  न  हो  ।

 दुर्ग पर  उर्वरक  के  चाल  होने  में  विलम्ब

 163  प्री  Tito  के०  सिन्हा  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दुर्गापुर  उकेरा  संयंत्र  चालू  हो

 यदि  नहीं  तो  इसके  चालू  होने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  उपकरणों  तथा  सिविल  कार्यों में  दोष  होने  तथा  मार्ग  में  उपकरणों  के  खो

 जाने  के  कारणों  से  इस  संयंत्र  के  चालू  होने  में  विलम्ब  हु ग्रा है  और

 क्या  इन  दोनों  तथा  विलम्ब  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 की  गई  है  और  यदि  हाँ  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  झ्र  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  सनौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  जी  नहीं  ।

 और  आयातित  कुछ  उपकरणों  में  यान्त्रिक  खराबो  और  परीक्षण  परिचालनों

 के  चालन  के  दौरान  अन्य  समस्याओं  के  परियोजना  के  प्रारम्भ  होने  में  देरी  हुई

 वहन  के  दौरान  मागं  में  कुछ  पुज  भी  गुम  हो  गए  थे  तथा  उन्हें  प्रतिस्थापित  करना  पड़ा  था

 किन्तु  सिविल  कार्यों  में  किसी  afe  के  कारण  परिचालन  में  देरी  नहीं  हुई
 है  ।

 इन  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  परियोजना  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए

 उचित  औपचारिक  उपाय  अपनाए  जा  रहे  हैं  ।  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  प्रशासकों  के  लिए

 त्न  टि पूर्ण  मशीनरी  एवं  सम्बद्ध  उपकरणों  की  afe  को  दूर  करना  अथवा  उनका  प्रतिस्थापन  करना

 भनिवारय है

 भारतीय  संहिता  खण्डों  के  अनुकरण  अंक  जारी  करना

 165  श्री  कार  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  निश्चित  समयावधियों  में  भारतीय  संहिता  खंडों  के  ware  अक

 जारी  करके  उन्हें  अद्यतन  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  भर

 क्या  इस  उद्देश्य  से  कोई  समयावधि  निश्चित  की  गई  हैं  जिसमें  कि  उक्त  संहिता

 के  अनुपूरक  अ  क  निकाले  जायेंगे  और  लोगों  के  लिए  उपलब्ध  किये  जायेंगे  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  नो ति राज  fag  चौधरी  )

 और  भारत  संहिता-खण्डों  के  संशोधन  पत्तों  के  नियमित  अंतरालों  पर

 न  की  संभाव्यता  के  बारे  में
 सरकारी

 प्रकाशनों  के  मुद्रण  के  लिए  उत्तरदायी  प्राधिकारियों

 के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा है  ।  इस  मामले  में  adt  तक  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं

 किया  गया  है  |
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  1  फाल्गुन  1894

 तमिलनाडु  में  विद्युत  संयंत्रों  का  निर्माण

 म्ध्याा  दि 166.  श्री  आर०  पी०  उलगनम्बी  +  T4t  | किच  चाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 तमिलनाडू  राज्य  में  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  की  स  1 श
 शशि

 4  ¢  से  कितने  faa  यंत्र

 बन  रहे  हैं  ;  और

 पारी  जना
 प्  arr केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  के  लिए  कुछ  कितनी  सहायता  दी

 गई  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  :  केन्द्रीय

 सेक्टर  में  एक  ही  विद्युत  परियोजना  क्रमशः  कलाम  परमाणु  fara  केन्द्र
 है  जो

 कि  इस  समय

 तामिलनाडू  राज्य  में  निर्माणाधीन  है  ।

 > इसकी  कुल  अनुमानित  लागत  147.73  करोड़  रुपये  श्र  सारा  व्यय  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  |

 राज्यों  के  त्रिगर्त  समितियों  की  समिति  का  प्रतिवेदन

 167.  श्री  आर०  पी०  उलनबी  :  कया  सिधाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  श्री  थोरू  एन०  डी०  तिवारी  की  अध्यक्षता  में  राज्यों  के  विद्युत  मंत्रियों  की

 समिति  ने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  तो  समिति  के  मुख्य  निष्कष  तथा  सिफारिशें  क्या-क्या  हैं  ;  और

 क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पाल  पर  रखी  जायेगी  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  रों  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  :  जी  नहीं  ।

 और  :  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 Technical  assistance  sought  by  Iraq  and  Guinea  from  Indian  Railways.

 168.  Shri  M.S.  Purty  :

 Shri  Giridhar  Gomango  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whe  ther  Iraq  and  Guinea  have  asked  for  technical  assistance  from  the

 Indian  Railways;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  assistance  sought  and  whether  any  Indian  team  has

 visited  these  countries  and  if  so,  broad  out-lines  of  its  report  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)
 of  the &  (b)  At  the  request  the  Iraqi  Government,  Indian  Railways  carried

 out  a  Priliminary  Feasibility-cum  cost  Study  for  a  new  railway  line  in  Iraq  to  connect

 Baghdad  with  Hsaibah  on  the  Syrian  border  (about  404km.  long  standard  gang  14.35  mm).
 The  cost  of  this  study  was  borne  partly  by  the  Govt.  of  India  from  Indian  Technical
 and  Economic  Cooperation  (ITEC)  Fund  and  the  local  expenses  in  Iraq  were  borne  by
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 the  Government  of  Iraq.  The  feasibility  study  indicated  that  the  most  preferred  alignment
 will  be  about  404  Kms.  Long  and  cost  about  60  million  Iraqi  Dinnars  including  ancillary
 facilities

 Recently  a  further  request  has  been  received  from  the  Iraq  Government  for  the

 extension  of  the  Feasibility  Study  for  a  railway  line  (120  Km  long)  to  connect  Hsaibah

 with  the  phosphate  mines  at  Akasha  and  also  for  an  Economic  Study  of  the  composite

 project-Bagdad-Hsaibah-Akasha.  It  has  been  indicated  to  the  Iraqi  Government  that  the

 Indian  railways  will  be  willing  to  take  up  the  study  under  the  terms  as  for  the  preliminary
 feasibility  study  carried  out  earlier

 Another  request  has  also  been  receied  whether  Indian  Railways  could  undertake

 the  conversion  of  the  existing  metre  gauge  line  from  Bagdad  to  Arbil  to  Standard  Gauge

 together  with  construction  of  ancillary  lines  in  and  around  Baghdad  with  bridges  and
 Station  etc improvement  of  Baghdad  East  on  a  barter  deal  against  supply  of  Iraqi

 crude.  The  proposal  is  under  consideration  of  the  Government

 In  Nov.  72,  a  Delegation  from  Guinea  visited  India  and  at  their  request  a  Railway

 Engineer  was  deputed  to  that  country  to

 (1)  provide  guidance  for  commissioning  of  wagons  obtained  by  Guinea  Railway
 from  Czchekoslavakia  and  currently  laid  up;

 (2)  indicate  the  assistance  that  could  be  rendered  by  India  in  regard  to  rolling
 stock  and  other  requirements  of  Guinea  Railway;

 (3)  Indicate  the  assistance  that  could  be  provided  by  India  for  the  Trans-Guinean

 Railway

 He  has  returned  on  the  12th  January  and  his  report  is  awaited

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  सीतामढ़ी  a  नरकटियागंज  के  लिए  ब्रोड  गेज  लाइन

 169,  at  हरि  किशोर  fag:  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे  Sara a-aicHlearaT sy  लाइन  पर  ats  गेज  लाइन  बिछाने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  यह  कार्य  कंब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  दारो  और

 खोल  मटर  लाइन  खंड  को  दो  वैकल्पिक  मार्गो--दरभंगा  ale  सीतामढ़ी  ar  मुजफ्फरपुर  के

 रास्ते  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  की  इस  समय  जाँच  की  जा  रही  है  ।  जांच

 पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  कोई  विनिश्चय  जायेगा  ।  खसौल  और  नरकटियागंज  के  बीच

 के  खण्ड  के  आमान  परिवर्तन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  में  बागमती  विद्य/त  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  भूमि

 170.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  सिचाई  ate  बैद्य  त  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि

 )

 | ॥ क्या ग  बिहार

 में  बाग सती  नदी  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  भाम  अधिग्रहीत  कर

 ली  गई

 नि  यदि  el, & तो  कुल  कितने  ree ब्  |  |  क ि  भूमि
 टि  ITY.

 म  AAG!  त  की  गई  है  और  उसके  लिए  कितनी

 राशि  मुआवजे  के  रूप  में  दी  गई  है
 ?
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 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और

 बिहार  सरकार ने  कहा  है  कि  अभी  तक  12.65  एकड़  भूमि  अजित  की  गई  है  जिसके  लिए  1,40,750

 रुपये  मुआवजे  के  रूप  में  दिए  जा  चके
 हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  भू-अर्ज॑न  कार्यवाही  को  अन्तिम  रूप  देने

 से  पहले  लगभग  150  एकड़  भूमि  सौहाद्र्र पूर्ण  तरीके  से  अर्जित  की  जा  चुकी  है  ।

 बागमती  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  देख  भूमि  के  अजय  से  सम्बन्धित

 वाही  की  जा  रही  है  ।  बागमती  परियोजना  से  सम्बन्धित  भू-अज॑न  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के

 लिए  बिहार  सिंचाई  विभाग  के  अधीन  एक  विशेष  भू-भजन  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  |

 मंसुर  क  लिये  सुखा-राहुल  उपाय  क  रूप  में  रेल  परियोजना

 171.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौडा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  सुखा-राहत  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य  के

 लिए  तीन  रेल  लाइनें  मंजूर  की  और

 यदि  तो  क्या  मंसूर  राज्य  में  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  राहत  की  व्यवस्था  करने

 हेतु  उसी  आधार  पर  मसूर  के  मामले  पर  भी  विचार  करने  का  सरकर  का  प्रस्ताव  है  भौर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  मोहम्मद  शफी  कुरेशी )  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वित्तीय  साधनों  के  कारण  घटिया  विकास  कार्यक्रम  में  होती

 172.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गोड़ा  :  सिचाई  और  विद्युत  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पर्याप्त  वित्तीय  साधन  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  विद्य/त  विकास  कार्यक्रम  पर

 कुप्रभाव  पड़ा

 ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी  राशि  अपेक्षित  है  और  कितनी  राशि  दी  गई

 और

 क्या  सरकार  आवंटन  में  वृद्धि  करने  की  स्थिति  में  और  यदि  तो  किस

 सीमा  तक  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  मों  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  यदि  पर्याप्त

 धन  उपलब्ध  हो  जाता  तो  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  की  गति  में  तेजी  लाई  जा  समिति  थी  ।

 और  :  कुछ  परियोजनाओं  के  लिए  1972-73  ate  1973-74  के  दौरान

 65.17  करोड़  रुपये  की  राशि  के  लिए  अनुरोध  fear  गया  जिसमें  से  1972-73  के  दौरान

 16.15  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गई  है  ।  धन  के  Tras  होते  पर  और  धन  का  आवंटन  किया

 जा  सकता  है  ।

 मंसुर  में  अपर  मालप्रभा  और  घाट प्रभा  परियोजनाओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  सहायता

 173.  थ्री  डी०  बी०  चन्द्र गो डा  :

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  मैसुर  सरकार  ने  अपर  कृष्णा  माल प्रभा  और  घाट प्रभा  परियोजनाओं  को  पूस

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  atk

 यदि  तो  परियोजना-वार  अब  तक  कितनी  रोशि  दी  गई  है  और  क्या  राज्य

 सरकार  ने  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  की  दृष्टि  से  वित्तीय  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  केन्द्रीय

 सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  at

 1972-73  ag  के  दौरान  योजना  wal  द्वारा  माछप्रभा  तथा  घटा प्रभा

 योजनाओं  के  लिए  2.72  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  आबंटित  की  गई  है

 उम्मीद  है  कि  राज्य  अपने  नये  मूल्यांकित  संसाधनों  से  1.28  करोड़  रुपये  ate  जुटा  लेगी  जिससे

 चालू  ag  में  दोनों  परियोजनाओं  में  से  प्रत्येक  के  लिए  2  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  आवंटन

 लब्ध  हो  जाएगा  ॥

 Construction  of  an  Over-bridge  on  Pur  katri-Haridwar  Road

 174.  Shri  Mulki  Raj  Saini  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  construct  an  over-bridge  on  Purkatri-Hari-
 dwar  Road  in  the  east  of  Laksar  Railway  station;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said  bridge  would  be  constructed ?
 The  Dy.Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  No.
 (b)  Does  not  arise.

 Construction  of  an  Over-bridge  at  Landhaura  Railway
 Station  (Saharanpur)

 175,  Shri  Mulki  Raj  Saini  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  १

 (a)  whether  Government  propose  to  construct  an  over  :ridge  for  the  passengers  to
 cross  the  Railway  fine  at  Landhaura  Railway  Station  in  District  Saharanpur;

 (b)  if  so,  when  it  is  likely  to  be  constructed;  and

 (c)  if  not,  whether  the  matter  is  proposed  to  be  taken  up  shortly ?
 The  Deputy  Mlnister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  No.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 Republic  Day  Celebrations  at  Railway  Stations  from

 Saharanpur  to  Delhi

 176.  Shri  Mulki  Raj  Saini  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  states

 (a)  the  amount  provided  for  each  Railway  Station  on  Northern  Railway  from
 Saharanpur  to  Delhi  for  celebrating  the  Republic  Day  on  the  26th  January,  1973  and  the
 items  on  which  the  same  was  spent  at  different  Railway  stations;

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to  check  e  or  under-expend-
 iture;

 and
 (c)  whether  Government  proposedto  obtain  report  in  this  regard  from  each  station;

 (0)  whether  these  reports  will  be  Placed  on  the  Table  of  the  House  ?
 )

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railwaye  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  to  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha,
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 हल्दिया  तेल  दोधक  कारखाने  का  विस्तार  और  वहां  पर  पेट्रो  रसायन

 उद्योग  समूह  को  स्थापना

 177.  डा  रोनेन  सेन  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fa  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  प्रस्तावित  हल्दिया  तेल  दोधक  कारखाने  की  क्षमता

 को  आरम्भ  में  ही  बढ़ाकर  70  लाख  टन  करने  की  योजना  बनाने  श्र  हल्दिया  में  एक  पेट्रो  रसायन

 उद्योग  समूह  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  और

 यदि  हां  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  हां

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता  का  उपयोग

 178.  डा०  रानेन  सेन  कयार  sar ९  ह  ६  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa:

 क्या  दामोदर  घाटी  अपने  विद्युत  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  क्षमता  के  आधे  भाग

 का  भी  उपयोग  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 oe  का  2
 पादन  किये  जाने  के क्या  दामोदर  घाटी  द्वारा  इस  प्रकार  बिजली  का  कम  उत

 परिचित  बंगाल  में  ate  बिहार  के  धनबाद  क्षेत्र  में  विद्य,/त  की  कमी  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  रद्द  दय  से  क्या  उपाय  किए  हैं  कि  दामोदर  घाटी  निगम

 fara  का  उत्पादन  बढ़ाये  ?

 सिचाई  और
 विद्युत  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )

 :  दामोदर  घाटी

 निगम  प्रणाली  की  डीरेटिड  प्रतिष्ठापित  क्षमता  1001  म०  वा०  है  जिसमें  897  ०  वा०
 तापीय

 तथा  194  म ०  ato  जल  विद्युत  है  ।  इस  प्रणाली  की  क्षमता  645  Ho  वा०  है  जिसके  प्रति

 मान  जनन  560  म०  वा०  द
 >

 घटिया  किस्म  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कोयले  की  सप्लाई  भ्र ौर  निर्माताओं  से  qa  पुर्जों

 की  अनुलभ्यता  के  ताप  faa  जनन  पुरी  क्षमता  तक  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  पिछले  ag
 ~

 कमजोर  मानसून  के  कारण  जल  विद्युत  केन्द्रों  से  लगभग  बोई  सहायता  न  मिल  सकी  |  75  Fo

 वा०  की  दो  एक  बोकारों  में  तथा  दुर्गापुर  विद्युत  केन्द्र  मरम्मत  के  लिए  हटा  ली

 गई  हैं  |

 560  म०  वा०  के  प्रति  650  मांग  के  दामोदर  धाटी  निगम  को  1
 fas

 1972  से  पश्चिमी  बंगाल  तथा  बिहार  में  सभी  उपभोक्ताओं  पर  एक  समान  20  प्रतिशत

 प्रतिबन्ध  लगाना  TST  ।
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 घ  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  विद्युत  ग्रहों  को  सही  किस्म  का  ई  at  उपलब्ध  हो

 कोयले  पर  एक  स्थायी  समिति  गठन  कर  दिया  है  ।  यह  समिति  प्रचालन  में  प्रत्येक  बालर

 के  लिए  सर्वाधिक  उपयोगी  कोयले  का  चयन  करेगी  तथा  संबंधित  विद्युत  गृहों  को  उसे  सप्लाई

 करने  की  करने  के  लिए  उपाय  करेगी  ।  भारत  सरकार  ने  दुर्गापुर  तथा  बोकारो  faa

 केन्द्र  में  75  Ho  वा०  की  यूनिटों  कत  जिनमें  कुछ  रूदालियां  हो  गई  मरम्मत  के  लिए  पुर्जों  तथा

 विशेषज्ञों  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ।

 चन्द्र पुरा  विद्युत  केन्द्र  में  120-120  मैगावाट  की  दो  यूनिटें  प्रतिष्ठापित  की  जा  रही  है  ;  एक

 1974  के  प्रारम्भ  में  तथा  दूसरी  उसके  एक  वर्ष  के  बाद  चालू  होनी  अनुसूचित
 है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  इ  जीनियरों  दारा  हड़ताल

 179.  श्री  सी०  जनादनन  सिचाई  और  faa  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  1973  में  हुई  इंजीनियरों  की

 हड़ताल  के  दौरान  सहायता  मांगी

 यदि  तो  उसने  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  और

 उसे  किस  प्रकार  की  सहायता  दी

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  बाल  गोविन्द  और

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इ  जूनियर  अधिकारियों  तथा  पक्ष  तकनिशयनों  को  कार्य  पर  लगाने  के

 लिए  प्रतिरक्षा  प्राधिकारियों  से  सहायता  माँगी  थी  ।  उन्होंने  केन्द्र  से  भी  इंजीनियरों  की  सेवाएं

 मांगी  थीं  ।

 प्रतिरक्षा  प्राधिकारियों  ने  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्डे  को  इ  जूनियर

 कारियों  तथा  दक्ष  तकनीकों  को  कार्य  पर  लगाकर  सहायता  की  जिन्हें  हड़ताल  की  अवधि

 के  दौरान  विद्युत  प्रतिष्ठानों  के  प्रचालन  के  लिए  राज्य  के  विभिन्न  बिजली  केन्द्रों  पर  तैनात  किया

 गया  था  |

 रेलगाड़ियों  में  डकैतियों  को  घटनाओं  में  वृद्धि

 180.  श्री  मुख्तियार  fag  मालिक  :

 शो  बीरेन्द्र  सिह  ta  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलगाड़ियों  में  डकैतियों  की  घटनायें  बढ़  गयी

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  विवाद  और  जोनवार  कितनी-कितनी  डर्क  मियां

 हुई ;

 उनमें  जन-धन  की  कितनी  हानि  हुईं  और

 डकैती  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रेल  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )
 1972  में  थोड़ी  कमी

 हुई  है
 ।
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 प्रश्नों
 के  मौखिक  उत्तर

 ———
 |  फाल्गुन  1894  )

 रेलवे  डकैतियों  की  संख्या

 1970  1971  1972

 मध्य  6

 qa  19  19

 उत्तर  10

 पूर्वत्तिर  25  21  16

 6  11 पूर्वोत्तर  सीमा

 दक्षिण

 दक्षिण-पूर्व
 11

 बाहा दक्षिण-मध्य

 परिचय  3

 जोड़  55  76  71

 (7)  रेलवे  हानि

 जीवन  की  सम्पत्ति  की

 1970  1971  1972  1970  1971  1972

 0134
 मध्य  _  4797  954

 1  13981  2425  |  3  117781
 पव

 उत्तर  लय  1  1  11157  17672  28278

 पूर्वत्तिर
 36674  53389

 2000  3  108166
 पूर्वोत्तर  सीपा

 दक्षिण  2000

 दक्षिण-पूर्व
 —  19620  631262  97860

 ——  —
 दक्षिण-मध्य

 पश्चिम  —  Ji? 210  1972  133211

 ७,
 रेलों  पर  ऐसी  घटनाए  न  होने  इसकी

 >
 <  कलाम  के  लिए  निम्नलिखित  निवारक

 उपाय  किये  जा  रहे

 (1)  जहां  तक  सम्भव  होता  है  महत्वपूर्ण  सवारी  गाड़ियों  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  बिना

 हथियार  हथियार  बन्द  कमेंट्री  तैनात  किग्रा  जाते  हैं  ।

 (2)  मागंरक्षियों  के  काम  की  अचानक  जांच  के  पर्यवेक्षण  का  काम  और  तेज  कर  दिया

 गया है  ।

 (3)  गाड़ी  के  जो  मार्ग रक्षी  अपनी  ड्यूटी  में  लापरवाह  पाए  जाते  हैं  उन्हें  कड़ा  दण्ड  दिया

 जाता  >  । त

 (4)  गाड़ियों  और  रेल  परिसरों  मे  अपराधों  की  बढ़ती  हुई  घटनाओं  से  चिंतित  होकर

 रेल  मंत्री  ने  उत्तर  बिहार  ate  पश्चिम  ams  के  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा

 है  कि  वे  मुख्य-मुख्य  सवारी  गाड़ियों  बुरी  तरह  प्रभावित  vat
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 सशस्त्र  पहरेदारों  की  व्यवस्था  करें  जिससे  यात्रियों  की  अधिक  सुरक्षा  की  व्यवस्था

 हो  सके  ।  रेलवे  बो ने  गह  मंत्रालय  से  भी  अनुरोध  किया  है  कि  राज्य  सरकारों

 को  वह  सुभाव  दिया  जाए  कि  जिन  क्षत्रों  में  स्थानीय  रूप  से  ऐसे  अपराध  होते  हैं

 वहाँ  राज्य  सशस्त्र  रिज  पुलिस  से  और  अधिक  संख्या  में  सिपाहियों  की  व्यवस्था

 करके  सरकारी  रेलवे  पुलिस  को  मजबूत  बनाने  की  व्यावहारिकता  पर  विचार

 हरियाणा  में  गोहाना-पानीपत  रेलवे  लाइन  का  पन  ष्

 किया  जाना

 181.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हरियाणा  राज्य  में  गोहाना-पानीपत  रेल  लाइने  Ja:  चालू  करने  के

 प्रत  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  यह  लाइन  कब्र  तक  चालू  की  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )  :  और  इस  लाइन  को

 वित्तीय  दृष्टि  से  सक्षम  बनाने  के  लिए  सड़क  यातायात  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  हरियाणा  राज्य

 सरकार  से  प्रभी  हाल  में  प्रस्ताव  मिला  है  जिसके  आधार  पर  उत्तर  रेल  प्रयास  ने  गोहाना-पानीपत

 लाइन  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  हाल  ही
 में  प्रारम्भिक  मूल्याँकन  रिपोर्ट  मेजी  रिपोर्ट  की

 अब  जांच  की  जा  रही
 है  ।

 पेट्रोलियम  शोधन  क्षमता

 182.  श्री  मुख्यियार  सिंह  मलिक  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिंह  राव  :

 क्या  पैट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी
 तेल

 शोधक  कारखानों  में  पेट्रोलियम

 शोधन  की  कुल  क्षमता  कितनी

 हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाना  कब  तक  बन  जायेगा  और  कोचीन  तेल  शोधक

 कारखाने  का  विस्तार  कब  तब  हो  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  में  कितनी  कमी  रह  जायेगी  और  इस  लक्ष्य  को

 पूरा  करने  के  लिए  क्या  सुझाव  दिये  गये  हैं  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  पांच  सरकारी

 क्षेत्रीय  शोधनशालाशओओं  की  रुपांकित  शोधन  क्षमता  11.6  मिलियन  मीटरी  टन  है  कौर  चार  प्राइवेट

 शोधनशालाओं  की  लाइसेंस  क्ष  मता  5.07  मिलियन  मीटरी  टन  वर्ष  1972  के  दौरान

 सरकारी  क्षितिज  शोधनशाला ओं  और  गेर  सरकारी  क्षेत्नीय  शोधनशाला ओं  ने  11.84

 मिलियन  मीटरी  टन  और  7.83  मिलियन  मीटरी  टन  अशोधित  तेल  साफ  किया  ।
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 a 1  Cle  1894 प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर

 नस्याਂ PTT.  1973  के  अन्त (i)  हल्दिया  शोधनशाला  के  ईंधन  खण्ड  पर  लूब  खण्ड  के

 तक  और  मान  1974  तक  पुरा  होने  की  आशा  है  ।

 (ii)  कोचीन  शोधनशाला  के  विस्तार  कायें  के  अप्रैल  1973  के  अन्त  तक  पुरा  होने

 की  आशा  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कुछ  शोधन  क्षमता  25.55  मिलियन  मीटर  टन

 थी  ।  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  1.55  मिलियन  मीटर  टन  की  लक्ष्य  में  कमी  रह  जाने  की  आशा

 यह  कमी  तभी  पुरी  हो  जायेगी  जब  बरौनी  शोधनशाला  का  संशोधन  कार्य  और  बो गई गांव

 शोधनशाला  का  निर्माण  कार्य  क्रमशः  1974  कौर  1975  तक  पूरा  हो  जायेगा  |

 बड़ी  और  मझली  सिचाई  परियोजनाओं  के  अंतगर्त  भूमि

 183.  श्री  एम०  कता मुतु  :  क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़ी  और  मझली  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अंतगर्त  कितने  एकड़  भूमि  आती

 और

 सिंचाई  की  प्रति  एकड़  लागत  क्या  है  ?

 \ सिचाई  और  विद्या त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  व  bal  ८  कौर

 1972  देश में  वृहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सिचाई  लगभग  19.5

 मिलियन  हैक्टेयर  थी  ।

 इस  वृहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सिचाई  प्रदान  करने  की  पूंजीगत

 लागत  लगभग  1900  से  2500  रुपये  प्रति  हैक्टेयर  है  ।

 मतदान  को  वायु  कम  करने  की  मांग

 184.  श्री  एस०  कतामतु  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  मतदान  की  आयु  को  कम  करके  18  वर्ष  कर  देने  की  माँग

 पर  विचार  किया  और

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  आयोग  के  विचार  क्या  हैं  ?

 बिधि  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नो ति राज  सिंह  :

 और  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  मामले  को  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिए  जाने  के

 लिए  छोड़  दिया  है  ।

 कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में  TT-AUAAT  प्राप्त  संघों  द्वारा

 सरकार  को  अभ्यावेदन

 185.  श्री  बी  ०  एन०  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में  रेलवे  के  गर-मान्यता  प्राप्त  संघ

 कारियों  को  अभ्यावेदन  = ्य  सकते  और
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 यदि  तो  इस  मामले  में  किस  नीति  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफी  :  और  गर-मान्यता

 प्राप्त  यूनियनों  द्वारा  दिये  गए  अभ्यावेदनों  पर  समुचित  विचार  किया  जाता  लेकिन  वर्तमान  नीति

 के  न  तो  उन्हें  दस्ती  तौर  पर  स्वीकार  किया  जाता  और  न  उनका  उत्तर  दिया  जाता
 है  ।

 दक्षिण  रेलवे  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को  कामिक शाखा  के

 चोरियों  को  संख्या

 186.  श्री  ato  एन ०  रेडडी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  क्षेत्र  के  बनाये  जाने  के  बाद  दक्षिण  रेलवे  और  दक्षिण

 मध्य  रेलवे  में  कामिक  शाखा  के  कर्मचारियों  के  विद्यमान  विभिन्न  मापदण्ड  सन्तप्त  हो  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  कारण  कार्य  भर  में  भ्रत्यघिक  वृद्धि  होने  के  बावजूद  भी  कार्मिक  शाखा  में

 कर्मचारियों  की  संख्या  उतनी  ही  रही  कौर

 क्या  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  वर्तमान  मापदंडों  में  कोई

 परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  |

 और  :  हो  सकता  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  कार्यभार  में  कुछ  वृद्धि  हुई  लेकिन

 कार्य  विधि  और  पद्धति  का  यंत्रीकरण  और  सरलीकरण  हो  जाने  पर  काम  में  कमी  भी
 हुई  है  ।

 जब  भी  किसी  मंडल  पर  कार्यभार  की  दृष्टि  से  वुद्धि  करना  आवश्यक  हो  जाता  है

 at  रेल  प्रशासन  और  रेलवे  बोर्ड  मामले  पर  विचार  करके  अतिरिक्त  कर्मचारियों  के  लिए  स्वीकृति

 जारी  करते

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  कामिक  च  का  बनाया  जाना

 187.  श्री  alo  एन०  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कण  रेलवे  में  कामिक  शाखा  अधिकारियों  के  लिए  कोई  विशेष  संवर्ग

 क्या  अन्य  शाखाओं  में  फालतू  हो  गये  अधिकारियों  को  कार्मिक  शाखा  में  नियुक्त
 किया  गया  है  जिसके  लिए  कल्याण  और  श्रम  समस्याओं  का  विशेष  ज्ञान  होना  आवश्यक

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  विजयवाड़ा  डिवीजन  में  द्र  तरह  की  नियुक्तियां  हुई

 और

 क्या  रेल  मंत्री  ने  एक  कॉमिक  संवर्ग  बनाने  का  कोई  श्राइवातन  दिया  था  और  यदि

 तो  मया  इसे  कार्य  रूप  दिया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  से  इस  समय  रेलों

 पर  कार्मिक  विभाग  के  लिए  कोई  अलग  सेवा  नहीं  है  ।  दक्षिण  मध्य  रे  सहित  रेलों  के  कार्मिक

 विभाग  श्रे  के  पद  अन्य  स्थापित  सेवायों  के  अधिकारियों  से  भरे जा  रहे  हैं
 ।  दक्षिण  मध्य
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 प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर  1  1894

 रेलवे  रेलों  के  कामिक  विभाग  में  श्रे  के  श्र  के |  |  वरिष्ठ  कर्मचारियों  में  से

 प्रकरण  के  आधार  पर  भरे  जा

 20-3-72  को  लोक  सभा  में  1972-73  के  रेलवे  बजट  पर  बहस  का  उत्तर  देते  हुए  रेल

 मंत्री  ने  एक  माननीय  सदस्य  का  इस  आशय  का  एक  सुझाव  स्वीकार  किया  था  कि  रेलों  पर  कार्मिक

 विभाग  के  लिए  एक  अलग  सेवा  के  सृजन  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  सेवा  के  गठन  के

 लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  चुके  हैं  ।

 Demand  made  by  leaders  of  various  parties  of  Bihar  legislative  Assembly

 regarding  setting  up  of  a  Power  Project  at  Katihar  in  Bihar

 188.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  as  per  decision  taken  by  the  Bihar  Legislative  Assembly,  a  deputation  of

 she  leaders  of  the  various  parties  in  the  Assembly  met  him  on  the  23rd  January  last  in

 support  of  the  demand  for  the  establishment  of  power  Station  in  Katihar  of  Purnea  Dist-

 rict  (Bihar)  ;

 (b)  if  so,  the  nature  of  talks  held  with  the  aforesaid  deputation;  and

 (c)  the  rection  of  Government  to  their  demand  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma)  :  (a)  Yes,  Sir  A  delegation  of  leaders  of  various  parties  of  the  Bihar  Legislative
 Assembly  met  the  Union  Minister  of  Irrigation  and  Power  on  the  23rd  January,  1973.

 (b)  The  delegation  suggested  that  the  location  of  the  proposed  North  Bihar  Ganga
 Therma!  Power  Station  should  be  at  Katihar  instead  of  at  Dalkhola.

 (c)  The  delegation  was  informed  that  in  view  of  the  acute  short  supply  of

 power  in  North  Bihar,  another  Power  Station  at  Katihar  can  be  proposed  by  the  State

 Gover
 noment.

 Supply  of  more  Power  to  Hindalco

 189.  Shri  Ramavatar  Shastri

 Shri  Joytirmoy  Bosu

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  power  cut  has  been  imposed  on  various  industries  due  to  acute  short-

 age  of  power  in  U.P.;

 (0)  if  so,  whether  the  State  Government  have  decided  to  supply  more  power  to

 owned  by  Birlas,  despite  this  acute  shortage;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  the  reaction  of  Central  Government  ther  eto  ? कहकर

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind

 Verma)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Government  have  not  decided  to  supply  any  additional  power  to  Hindalco

 during  period  of  shortage.

 (c)  &  (d)  Do  not  arise.
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 Written  Answers  to  Questions 20  February
 1973

 खगोल  )  में  रेलवे  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  a  दो  पेटियां  का

 जाना

 190.  श्री  राम  अवतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  तथा  इलाहाबाद  के  रेलवे  सेवा  आयोग  के  खगोल  स्थिति

 शाखा  कार्यालय  में  विज्ञापन  के  उत्तर  में  अ्रावेदन  पत्न  प्राप्त  करने  और  अभ्यर्थियों  के  निवास  स्थानों

 के  निकट  सामूहिक  परीक्षाएं  लेने  के  लिए  दो  पेटियां  रखी  जाती  हैं

 क्या  हाल  ही  में  इन  दो  पेटियों  को  हटा  लिया  गया  है  और  अभ्यर्थियों  को  उनके

 निवास  स्थानों  से  दूर  सामूहिक  परीक्षा  देने  के  लिए  कहा  गया  है  जिसके  कारण  उन्हें  बहुत  असुविधा

 हो  रही  और  अधिक  व्यय  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पुरानी  पद्धति  को  फिर  से  आरम्भ  करने  का

 है  ताकि  बेरोजगार  युवकों  को  राहत  मिल  सके  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफी  और  उम्मीदवारों  से  प्रार्थना

 पत्र  प्राप्त  करने  के  निमित्त  रखे  गये  बक्सों  को  हटाया  नहीं  गया  है  ।  जहां  तक  परीक्षा  लेने  का  सम्बन्ध

 जहां  तक  व्यवहारिक  होता  है  परीक्षा  केन्द्र  सुविधाजनक  स्थानों  पर  रखे  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दिलों  स्टेशन  पर  खड़े  राष्ट्रपति  के  सेलन  को  तोड़कर  उसमें  घसना

 191.  श्री  गिरिधर  maint  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  11  1973  को  नई  facet  रेलवे  स्टेशन  पर  खड़े  राष्ट्रपति  के

 सेलून  को  तोड़कर  कुछ  बदमाशों  ने  उसमें  घुसने  का  प्रयास  किया

 यदि  at,  तो  क्या  इन  बदमाशों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और

 इस  मामले  मे  की  गई  जांच  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  मों  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  जी

 कभी  तक  कोई  नहीं  ।

 पुलिस  इस  मामले  में  की  जांच  कर  रही  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  विहार  में  विद्युत  प्रजनन  योजनाओਂ  को  कार्यरूप

 देने के  लिए धन

 192.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :

 श्री  राजशेखर  प्रसाद  fag  :

 बया  सिंचाई  और  fala  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  धन  की  कमी  के

 कारण  दक्षिण  बिहार  में  ग्राम  विद्युतीकरण  और  नलकूपों  तथा  पम्प  सेटों  को  चलाने  के  लिए

 बिजली  की  सप्लाई  करने  से  संबंधित  विद्युत  प्रजनन  योजनाओं  पर  कार्य  घीमी  गति  से  हो  रहा
 कौर
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 1
 1894  ) प्रश्नों  के

 लिखित  उत्तर

 क्या  बिहार  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  को  अधिक  धन  देने  के

 लिये  कहा  है  जिससे  इन  योजनाओं  को  कायें  रूप  दिया  जा  सके  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  बाल  गोविन्द  :  बिहार  के

 लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  हेतु  स्वीकृत  चतुर्थ  योजना  प्रावधान  36  करोड़  रुपये  का  है  और  योजना

 के  प्रथम  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  13.03  करोड़  रुपय  व्यय  किए  गए  हैं  ।  इसके

 अतिरिकत  बिहार  राज्य  प्रणाली  बोड़ें  राज्य  योजना  के  बाहर  अन्य  स्रोतों  ऋतेश  ग्राम

 करण  निगम  और  कृषि  वित्त  निगम  ग्राम  विद्य/तीकरण  कार्यक्रम  पर  धन  लगा  रहा  है  ।  बिहार

 सरकार  ने  1972-73  के  दौरान  17  हजार  अतिरिक्त  पंपों  के  asta  के  लिए  एंक  क्रेश  कार्यक्रम  भी

 प्रस्तुत  किया  ct)  कृषि  विभाग  ने  अपत कालीन  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्त  गत्ते  इस  कार्यक्रम

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  अतिरिक्त  धन  राशियां  स्वीकृत  की  हैं  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  अभी  तक  बिहार  की  27  श्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  स्वीकृत

 की  हैं  जिनमें  1571.54  लाख  रुपये  की  ऋण  सहायता  शामिल  है  ।

 पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  इस  समय  भी  dare  की  जा  रही  है  और  इसे  अभी

 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 उड़ीसा  में
 और  पंप  सेटों  को  चलाने  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  ।

 193.  श्री  गिरिधर  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 नलकूपों  और  पंप  सेटों  को

 चलाने  के  लिए  fast  की  सप्लाई  के  बारे  में  कुछ  ग्रोजनायें  भेजी  हैं

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 उड़ीसा  राज्य  को  इस  बारे  में  कितनी  सहायता  देने  का  सरकार  का

 विचार  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  :  से

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  ग्राम  विद्य/तीकरण  स्कीमों  के  लिए  ग्राम  विजय

 करण  निगम  के  जरिए  योगात्मक  धन  feat  जाता  है  ।  अभी  तक  निगम  ने  उड़ीसा  की  24
 स्की  में

 ~
 स्वीकृत  की  हैं  जिसमें  2091  ग्रामों  के  विद्य/ततीकरण  के  2601  पंपों/नलकूपों  के  जैन  के

 लिए  और  3592  लघु  तथा  कृषि  उद्योगों  को  बिजली  की  सप्लाई  करने  के  लिये  1122.947  लाख

 रुपये  की  ऋण  सहायता  परिकल्पित  है  ।  इन  24  स्कीमों  में  से  12  स्कीमें  पिछड़े  इलाकों  से  तथा  4

 स्कीमें  विविध  पारेषण  लाइनों  से  संबंधित  हैं  ।

 कुछ  बल्क  आडियो  के  बारे  में  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  व्यू  रोज

 का  प्रतिवेदन

 194.  श्री  Fo  सुर्य नरायण  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  14  1972  के

 अतारांकित  प्रश्न  सं०  372  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 sms
 क्या  सरकार  ने  कुछ  बल्क  औषधियों  के  मू  एन  रक  बारे  में  औद्योगिक  लागत  और
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 20  February,  1973
 —  Weitten a a  Anrwers

 to  Questions

 मुल्य  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  और  इसने  किन  मुख्य  मुख्य  औषधियों

 पर  विचार  किया  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?
 ~

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  fag)  :  से  रिपोर्ट

 अभी  सरकार  के  विचाराधीन  >  |

 औषध  निर्माण  करने  वाली  बिदेशी  कम्पनियों  द्वारा  धन  बाहर  भेजा  जाना

 195,  श्री  के ०  सत्यनारायण  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  औषधि  भार  कास्मेटिक  का  निर्माण  करने  वाली  निम्न  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  वर्ष  1971-72

 में  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  में  लाभ  और  लाभांश  का  कितना  धन  विदेश  भेजा

 मके  शाप  एण्ड  कंपनी  लि०  गर्लक्सो  फाइनल  होचेस्ट  और  (5)  40  प्रतिशत

 अथवा  अधिक  विदेशी  ईक्वटी  धन  रखने  वाली  अन्य  कम्पनियां  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  gan  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  ato  टी०  कार  माल डिब्बों  का  निर्माण

 196.  att  Sto  पी०

 श्री  बेकारिया

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  नये  प्रभार  के  माल  डिब्बे  जिन्हें  सी०  टी०  mito  कहा  जाता  भारत

 में  निमित  हो  रहे

 ऐसे  माल  डिब्बे  बनाने  वाले  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  कारख़ानों  के  नाम  क्या

 और

 बड़ी  लाइन  तथा  मीटर  लाइन  के  लिये  कितने  माल  डिब्बों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  जी  हा  सी०  ao  टी  ०

 बड़ी  लाइन  के  चौपहिये  बन्द  माल डिब्बों  का  एक  परिष्कृत  अभिकल्प  है  ।

 जिन  रेल  कारखानों  at  गर-सरकारी  क्षत्र  के  माल डिब्बा  निर्माताओं  को  सी ०

 आर०  टी ०  मालडिब्बों  के  निर्माण  के  आंध्र  दिये  गये  हैं  उनके  नाम  नीचे  दिये  गये  हैं

 (1)  रेल  कारखाने

 गोल्डन  राक  कारखाना

 तिरुच्चिरापल्ली  |

 (2)  गर-सरकारी  क्षत्र

 मेसर्स  कलकत्ता  |
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 इससे  ब्रिज  एण्ड  कलकत्ता  ।

 aaa  ब्रितानियों  इंजीनियरिंग  कम्पनी  मोकामा  । ह

 मैसेज  भरतपुर  |

 (=)  dad  हिन्दुस्तान  जनरल  इन्डस्ट्रीज

 मैसर्स  इंडियन  स्टैंडर्ड  वैगन  कम्पनी  हावड़ा  ।

 मेसर्स  मानें  गाजियाबाद  |

 मैसर्स  कलकत्ता  |

 मैसेज  सदन  मद्रास  |

 1972-73  के  मालडिंब्बा  निर्माण  कार्यक्रम  में  13,536  सी ०  आर०  टी ०  माल डिब्बों

 के  निर्माण  का  कार्यक्रम  है  ।  चू  कि  सी०  आर०  टी ०  बड़ी  लाइन  का  मालडिब्बा  इसलिए  मीटर

 लाइन  के  लिए  इसके  निर्माण  का  saa  नहीं  उठता  ।

 क  1971-72  और  1972-73  के  दौरान  रेलवे  कल्याण

 योजनाओं  के  लिये  धन

 197.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '971-72  और  1972-73  के  दौरान  क्षेत्रवार  रेलवे  कल्याण  योजनाओं  के  लिये

 कुछ  कितना  धन  स्वीकृत  और

 उक्त  अ्रवधि  में  क्षेत्रवार  कुल  कितना  धन  व्यय  हुआ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  और  सुचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कच्चे  तेल  के  मूल्य  में  विधि

 199.  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :

 को  के ०  लक प्पा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  तेल  कम्पनियों  ने  उनके  द्वारा  आयात  किये  जाने  वाले  कच्चे  तेल  के

 मूल्य  में  वृद्धि  करने  की  ga:  माँग  को

 यदि  तो  अब  कितनी  वृद्धि  करने  की  मांग  की  और

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  कोई  निर्णय  ले  लिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  जी  हाँ  ।

 बर्मा  बैल  और  काल टैक्स  द्वारा  0.233  डालर  ति  बैरल  सनौर  जस्सो  द्वारा

 0.178  डालर  ।

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  और  इसी  बीच  में  सरकार  अशोधित  तेल  के  रायात

 के  लिए  तदर्थ  आधार  पर  विदेशी  मुद्रा  दे  रही  q  ।
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 पेट्रोलियम  के  दोहन  के  वारे  में  गोष्ठी  1973)

 200.  श्री  दाशि  भूषण  :

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 घो  शय क्या  दिल्ली  में  हाल  ही  में  पैट्रोलियम  पन  नके  बारे  में  एक  संयुक्त  राष्ट्र  गोष्ठी

 हुई  और

 इस  गोप्ठी  में  कितने  देशों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  कौर  इस  गोष्ठी  के

 मुख्य  चर्चा विन  विषय  और  निष्कर्ष  क्या  थे  ?

 श्री  द पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  ware  :  जी  at

 एक  जिस  में  स्थिति  का  उल्लेख  किया  गया  संलग्न  |

 विवरण

 22  जनवरी  से  31  1973  तक  नई  दिल्ली  में  विकासशील  देशों  में  पैट्रोलियम

 शोधन  पर
 हुए

 अन्तक्षेंत्रीप  सेमिनार  में  27  विकासशील  देशों  ने  भाग  लिया  था  ।  भारत  सरकार

 के  निमन्त्रण  पर  सेमिनार  का  आयोजन  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  किया  गया  था  ।  भाग  लेने  वाले

 27  विकासशील  देशों  के  अतिरिक्त  तेल  के  आधिक्य  तथा  तेल  की  कमी  बाले  दोनों  विकसित  तथा

 विकासशील  देशों  के  35  विशेषज्ञों  ने  भी  कार्यसूची  के  विषयों  पर  निबन्ध  प्रस्तुत  किये  थे  ।

 2.  सेमिनार  में  पैट्रोलियम  की  मांग  एवं  पैट्रोलियम  शोधनशालाओं  at  वित्तीय

 व्यवस्था  करने  के  लिए  निवेश  की  कच्चे  तेल  के  प्रेषित  शोधन  तथा  वितरण

 के  लिये  दीघंकालीन  पैट्रोलियम  शोधन  के  ates  एवं  वातावरण  सम्बन्धी

 सरकारी  क्षत्र  की  पैट्रोलियम  तथा  शोधनशाला  करारों  के  क्षेत्र  में  अन्तर्देशीय

 सहयोग  इरादी  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 3.  सेमिनार  में  विकासशील  देशों  की  सहायता  करने  के  लिए  तेल  उद्योग  के  सभी  पहलुओं

 यर  सूचना  के  संकलन  तथा  प्रचार  हेतु  सूचना  ब्यूरो  की  कच्चे  तेल  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  विकासशील  देशों  के  बीच  क्षितिज  एवं  उप-त्तीय  सहयोग  को  प्रोत्साहन
 xs

 देने  के  लिए  उपयुक्त  यंत्रों
 का  विक्सित  किया  उत्पादन  करने  वाले  तथा  उपभोक्ता  देशों  के

 बीच  द्विपक्षीय  तथा  बहु-पक्षीय  जिससे  उचित  मूल्यों  पर  तेल  की  सतत  सप्लाई  के  लिए

 आपस  में  स्वीकार्य  शर्तें  तय  हो  कौर  उजान  एकीकरण  मुख्य  सुझाव  दिये  गये  थे  ।

 ag  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  तकनीकी  मामलों  तथा  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण

 में  विकासशील  देशों  की  सहायता  करनी  चाहिए  और  प्राकृतिक  गस  तथा  सम्बद्ध  क्षत्रों  के

 लिए  वित्तीय  व्यवस्था  करने  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों  की  भूमिका  तथा  उनका  प्रयोग

 करने  की  करारों  का  मसौदा  तैयार  कानूनी  परियोजना  के
 मूल्यांकन

 आदि  पर  उन्हें  परामर्श  देना  चाहिए  ।
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 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  1  1894

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 RE.  MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करेंगे  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  On  a  point  of  order.  According  to  the  rules,

 as  Adjournment  Motion  is  to  be  taken  up  before  the  call  attention  motion,

 Mr.  Speaker  :  Directions  of  Speaker  have  been  there  in  this  regard  many  times.

 How  do  you  raise  it  again  ?

 {
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  अध्यक्ष  के  निर्देश  प्रक्रिया  ह  नियमों  से  भी  ऊपर  हो

 सकते  हैं  ?  कृपया  इस  पर  पुनः  विचार  करें  ।  हर  सत्र  में  स्थगन  प्रस्ताव  को  पीछे  धकेला  जा

 रहा है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रक्रिया  वर्षों  से  अपनाई  जा  रही  है  ।

 श्री  ज्योति  बसु  आंध्र  प्रदेश  में  पुलिस  तथा  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  का

 आतंक  तथा  अत्याचार  व्याप्त  है  ।  लोग  मारे  जा  रहे  हैं  ।  )

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हमने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  सभा  पटल  पर  रखा

 उसका  क्या  हुआ  ?

 के  9  9  के अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  आप  सब  बैठ  नहीं  जायेंगे  मैं  कुछ  नहीं  )

 प्रो०  दण्डवत  :  मैं  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कटना  चाहता  हूँ  !

 इससे  पूर्व  जब  भी  सदस्यों  ने  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  किया  तो  आपने  कहा  कि  निरन्तर  चर्चित

 होने  बाला  मामला  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  नहीं  बन  सकता  परन्तु  यदि  हाल  की  घटनाओं  के  बारे

 में  कोई  प्रस्ताव  हो  तो  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  मैंने  ATeeT  प्रदेश  के  बारे  में  एक  काम

 रोको  प्रस्ताव  पेश  किया  है  ।  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  को  अनुमति  दी  जाये  ।  यह  गम्भीर  मामला  है  तथा

 प्रधान  मंत्री  ने  भी  कहा  है  कि  उनके  त्यागपत्र  देने  से  greet  प्रदेश  की  स्थिति  सुधर  सकती  है

 तो  वह  त्यागपत्र  देने  को  तैयार  हैं  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जाईये  ।  आप  का  प्रश्न  प्रक्रिया  संबंधी  नहीं  है  ।

 वर्तमान  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  विषय  भी  पहले  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  था  परन्तु  इसे

 केवल  ध्यानाक्ण  प्रस्ताव  के  रूप  में  ही  स्वीकारा  गया  है  ।

 सामान्यतया  हम  बजट  सत्त  में  स्थगन  प्रस्तावों  को  अनुमति  नहीं  देते  ।  वैसे  मैं  स्पष्ट  कर

 चुका  हूँ  कि  स्थगन  प्रस्ताव  के  विषय  पर  चर्चा  करने  का  काफी  अवसर  मिलेगा  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Sir,  I  haven  give  an  adjournment  motion  regarding
 Haryana  Teachers’  strike.  Tomorrow  one  thousand  teachers  were  arrested  here  in  Delhi
 and  maltreated  in  the  Jail.

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मेरे  प्रश्न  के  बारे  में  आपका  क्या  निर्णय  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  नियम-समिति  के  सामने  रखू गा
 |
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 Re  :  Motion  for
 Adjournment

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  इसी  प्रश्न  पर  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  किया  था  परन्तु  आपने

 केवल  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ही  स्वीकार  किया  है  ।  इस  प्रकार  तो  हमें  सरकार  की  निन्दा  करने  का

 अवसर  नहीं  मिलेगा  t

 अध्यक्ष  महोदय  :  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  तथा  विभिनन  मांगों  पर  चर्चा  के  समय  आपको

 इस  के  लिए  पर्याप्त  अवसर  मिलेगा  ।

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  इस  समय  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  स्थगन

 प्रस्ताव  से  पहले  आना  चाहिये  !  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  पहले  लेने  से  कठिनाई  यह  है  कि  कई  बार

 यह  प्रस्ताव  बहुत  देर  तक  चलता  है  तथा  स्थगन  प्रस्ताव  कें  लिए  समय  थोड़ा  रह  जाता  है  ।  इससे

 इसको  शीघ्र  विचारार्थ  लेने  की  भावना  खत्म  हो  जाती  है  ।

 > श्री  ए०  के०  गोपालन  :  स्थगन  प्रस्ताव  तथा  संसद  में  एक  भाषण  के  बीच  बड़ा  अन्त  ह  ठ  ।

 भाषण  में  तो  कुछ  भी  कह  सकते  हैं  जिनकी  स्थान  प्रस्ताव  किसी  एक  विषय  पर  ही  होता  है  ।

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  आपको  विपक्ष  की  सर्वसम्मत  बात  माननी  चाहिये  तथा  स्थगन

 प्रस्ताव  को  पहले  लेना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आप  सच  की  बातों  पर  गौर  कर  लिया  हैं  ।  अब  घ्यानाकषंण  प्रस्ताव

 पर  चर्चा  होगी  ।  आन्ध्र  प्रदेश  का  प्रश्न  एक  निरन्तर  चल  रहा  मामला  है  तथा  राष्ट्रपति  ने  अपने

 अभिभाषण  में  इसका  उल्लेख  किया  है  ।  अतः  इस  पर  चर्चा  के  समय  प्रापको  पूरा  प्रचार  मिलेगा  ।

 अब्र  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  आपने  किस  नियम  के  अधीन  are  के  प्रश्न

 पर  स्थगन  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेरा  विनिमय  यह  है  कि  इस  मामले  का  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में

 उल्लेख  है  और  माननीय  सदस्यों  को  इस  पर  चर्चा  करने  का  पूरा  अवसर  मिलेगा  |

 ait  सेझियान  :  क्या  आप  के  विनिवेश  का  यह  अर्थ  है  कि  बजट  पर  तथा  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  पर  धन्यावाद  प्रस्ताव  के  दौरान  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पहले  भी  इस  प्रक्रिया  के  अनुसार  चलते  आ  रहे  हैं  ।  बजट  पर  चर्चा

 तथा  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिए  माननीय  सदस्यों  को  पूरा

 पूरा  waar  मिलता  है  ।  इसके  अन्य  मामलों  पर  मैं  विचार  कर  सकता  हूँ  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  That  means  all  other  matters  would  not  be  raised  before
 discussion  starts  on  Budget  would  you  not  take  up  any  important  and  urgent  matter  during
 the  Budget  ?  I  have  raised  the  issue  relating  to  Haryana  Teachers’  strike  which  find  no

 place  in  the  President’s  Address

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  ,..  मैं  किसी  की  बात  नहीं  सुन

 रहा  मैं  कह  चुका  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  को  अनेक  अवसर  प्राप्त  होंगे  ।  श्री  एस०  एम०

 बनर्जी  अपने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  बोलें  |

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  कृपया  कार्य मंत्रणा  समिति  की  एक  बैठक  बुलाइये  उसमें  कई  मामलों

 पर  चर्चा  करनी  हमने  कई  स्थगन  प्रस्ताव  दिये  हैं  तथा  हम  सरकार  की  भर्त्सना  करना

 चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  अनेक  अवसर  आ  रहे  हैं  तो  उनको  स्वीकार  करने  की  कोई  जरूरत
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 स्थगन
 प्रस्ताव

 के  बारे  में  1  1894

 नहीं  है  ।  यदि  अप  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  बात  लाना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिए  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 काफी  होता  है  ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  निर्देशित-आँग्ल-भारतीय )  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  इस  प्रकार

 |  है  मझ
 ५

 का  निर्णय  अध-न्यायाधीश  या  न्यायिक  मामलों  में  किया  जाता  है  ont  इस  विनिर्णय  से  निकलने  वाले

 परिणामों  की  चिन्ता  है  ।  इसका  एक  at  तो  यह  हुआ  कि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  aaa  स्थगन  प्रस्ताव

 से  पहले  आया

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  नहों  ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  :  दूसरा  यह  कि  क्योंकि  हमें  किसी  विषय  पर  बजट  अथवा  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  के  दौरान  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलेगा  इसलिए  उस  विषय  पर  स्थगन  प्रस्ताव  पेश

 नहीं  हो  सकता  चाहे  स्थिति  कितनी  ही  गंभीर  क्यों  न  हो  ।  इस  प्रकार  आप  स्थगन  प्रस्ताव  के

 प्रावधानों  को  नकारात्मक  बना  रहे  हैं  इसके  तो  गंभीर  परिणाम  निकलेंगे  ।

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  agar  निर्देश  स्पष्ट  है  कि  जिस  मामले  का

 उल्लेख  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  किया  गया  है  तथा  उस  पर  चर्चा  होगी  ही  तो  फिर  उस  पर

 स्थगन  प्रस्ताव  की  क्या  आवश्यकता  है  ।  यदि  इस  विषय  पर  कुछ  दिन  बाद  चर्चा  हो  जाये  तो  कोई

 आसमान  तो  नही  गिर  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  FS  जाईये  |  सरकार  का  किसी  मामले  की  ओर  ध्यान  दिलाने  के

 लिए  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ही  काफी  होता  है  और  सरकार  की  भर्त्सना  करने  के  लिए  भी  अनेक

 अवसर  सुलभ  हैं  ।  इससे  अधिक  अवसर  मांगने  का  गई  औचित्य  नहीं  है  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  ग्राहक  प्रदेश  में  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  तथा  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  किये  गये

 139  अत्याचारों  की  सूची  मेरे  पास  है  जिसमें  हत्याओं  तथा  लूटपाट  के  मामले  हैं  ।  मेरे  पास  समस्त

 प्रमाण  फिर  भी  आप  कहते  हैं  कि  इस  मामले  पर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  चर्चा  के  समय

 विचार  किया  जाये  ।  आंध्र  के  मामले  पर  कई  बार  यहां  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  यह  निरन्तर  चलता

 आ  रहा  मामला

 श्री  संविधान  )  प्रक्रिया  नियम  संख्या  58  में  स्थगन  प्रस्ताव  सम्बन्धी

 स्थितियों  का  प्रावधान  है  ।  वहां  यह  नहीं  लिखा  है  कि  यदि  किसी  विषय  पर  चर्चा  करने  के  अन्य

 अवसर  हैं  तो  उस  पर  स्थित  प्रस्ताव  न  रखा  जाये  ।  वैसे  उसी  सत्र  के  दौरान  तो  वह  विषय  दोबारा

 नहीं  उठाया  जा  सकता  |  परन्तु  यह  तो  उससे  भिन्न  aa  है  ।  यहाँ  पर्याप्त  अवसर  प्राप्त  होने  का

 कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  इसमें  सरकार  की  भर्त्सना  करने  का  आशय  निहित  है  उसके  विरुद्ध  अविश्वास

 व्यक्त  करने  का  भ्र भि प्राय  है  |

 अध्यक्ष  यह  सब  कुछ  अनुदानों  की  मांगों  तथा  बजट  माँगों  के  दौरान  भी  किया  जा

 सकता है

 =  Frg7 iw  fa  ऐसी  है  जिसके श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  य

 बारे  में  हमें  facia  करना  है  ।  सम्भव  है  कल  परिस्थिति  और  अधिक  गम्भीर  तथा  नियंत्रण  से

 बाहर  हो  जाये  ।  क्या  इसमें  समय  सीमा  का  महत्व  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  मैं  अपना  विनिमय  दे  चुका हूं  |

 124



 20
 February

 1973  Re  :  M.  tion  for  Adjournment

 श्री  इमाम  नन्दन  मिश्र  :  क्या  मानवीय  खुन  खराबे  से  संसद  का  कोई  सम्बन्ध  नही ंहै
 ?

 ऐसी  स्थिति  में  आप  चाहते  हैं  कि  यह  चर्चा  तीन  या  चार  दिन  बाद  हो  जबकि  वहां  खून  खराबा

 श्र  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  की  भीषण  क्षति  हो  रही  हैं  ।  इस  प्रशन  पर  विचार  किया  जाना  बड़ा  ही

 महत्वपूर्ण  है  ।  इसे  इस  प्रकार  उपेक्षित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  हम  संसत्दसदस्य  है  और  हमारे

 भी  कुछ  कर्त्तव्य  हैं  ।  क्या  अध्यक्षपीठ  इस  खून  खराबे  तथा  राष्ट्रीय  संपत्ति  की  भीषण  क्षति  का

 दायित्व  अपने  ऊपर  ले  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  मेरे  या  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  उत्तरदायित्व  का  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता  है  ।

 श्री  समर  गृह  :  आपका  विनिमय  इस  सभा  के  सदस्यों  के  अधिकारों  तथा

 विशेषाधिकारों  की  अवहेलना  करता  है  ।  आपने  स्थगन  प्रस्ताव  को  इस  लिये  स्वीकार  किया  है

 कि  इस  विषय  पर  चर्चा  के  अनेक  अवसर  प्राप्त  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  मूल  उद्देश्य  तो  सरकार

 के  प्रति  अविश्वास  व्यक्त  करना  होता  है  ।  आप  कहते  हैं  कि  यह  तो  निरन्तर  चल  रहा  है  ।

 इस  प्रकार  तो  हम  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  ही  नहीं  कर  सकेंगे  ।  हरियाणा  के  अध्यापकों  की  हड़ताल

 का  मामला  है  see के  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्राप  अविश्वास  प्रस्ताव  पेश  करते  तो  मैं  उनको  अस्वीकार  नहीं

 करता  |  फिर  यहाँ  हरियाणा  के  अध्यापकों  का  मामला  कैसे  आता  है  ?  यदि  कानून  और  शाँति  का

 मामला  है  तो  उस  पर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  समय  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।

 प्रो ०  मघ भ्छ्  दण्डवत  :  क्या  आपका  यह  विनिमय  है  कि  बजट  सत्र  के  दौरान  कोई

 स्थगन  प्रस्ताव  पेश  नही  होगा  ?  यह  तो  नियमों  के  विरुद्ध  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विनिमय  है  कि  यदि  कोई  मामला  पहले  से  चला  आ  रहा  हो

 तथा  बजट  के  दौरान  उस  पर  चर्चा  करने  के  अवसर  हों  तो  मैं  उसे  स्वीकार  नहीं

 श्री  ए०  के०  गोपालन  :  इसका  अर्थ  है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  कोई  जा ईश  नहीं

 है  और  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  हम  सभा  का  त्याग  करते  हैं  ।

 इसके  पश्चात  श्री  ए०  Fo  गोपालन  तथा  कुछ  अन्य  सदस्य  सभाभवन  से  उठकर

 बाहर  चले  गये

 Shri  A.  K.  Gopalan  and  some  other  hon.  Members  then  left  the  House.
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Will  this  ruling  be  applied  on  all  other  matters

 during  the  Budget  Session  ?

 ष्  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बजट  सत्र  के  दौरान  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया
 जायेगा  ?  कृपया  इस  बात  को  स्पष्ट  कीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विनिमय  तो  स्पष्ट  है  कि  यदि  कोई  मामला  निरन्तर  चल  रहा

 है  तथा  उस  पर  चर्चा  होने  के  अवसर  है  तो  उस  पर  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  करूगा  |

 श्री  पीलू  मोदी  :.  अध्यक्ष  के  विनिर्णय  के  विरोध  में  हम  सभा  भवन  से  बाहर  जाते  हैं  ।

 श्री  इयाम  नन्दन  मिश्र  :  ag  अत्यन्त  खतरनाक  विनिर्णय हैं  और  इसके  विरुद्ध  आवाज

 उठानी  व्यवधान
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्तर  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना  1  1894

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आप  अब  भी  अपने  विनिर्णय  से  उत्पन्न  होने  वाले  परिणामों  को

 स्पष्ट  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  विपक्ष  के  लिये  अनावश्यक  कठिनाई  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  आपके  इस

 दृष्टिकोण  को  कि  कौन  मामला  निरन्तर  चला  आ  रहा  कौन  नहीं  इसको  कोई  चुनौती

 नहीं  देता  ।  परन्तु  आप  तो  एक  खुदा  निर्णय  दे  रह ेहैं
 कि  बजट  सत्र  में  कोई  स्थगन  प्रस्ताव

 पेश  नहीं  fear  सकेगा  ।  क्या  यह  बात  सभी  मामलों  पर  लागू  होगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  सभी  मामलों  पर  जो  निरन्तर  होते  रहे  है  तथा  जिन  पर  चर्चा  के

 mae  अवसर  उपलब्ध  है  ।  इनसे  अन्य  मामलों  पर  स्थगन  प्रस्ताव  देश  फिया  है  ।  आँध्र

 प्रदेश  के  मामले  का  जिक्र  राष्ट्रपति  ने  अपने  अभिभाषण  में  किया  हैं  तथा  उस  पर  चर्चा  के  अवसर

 उपलब्ध  हैं  ।

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  :  It  is  one  thing  if  this  ruling  partners  to  this

 particular  matter.  But  if  it  is  a  general  ruling,  then  it  should  be  referred  to  Rules
 Committee.

 अध्ययक्ष  महोदय  :  नियम  समिति  को  भेजने  की  कोई  आश्वयकता  नहीं  है  ।  मैं  कोई  नई

 प्रधा  नहीं  चला  रहा  हूँ  ।  मुझ  से  पूर्वोत्तर  अध्यक्षों  ने  भी  इसी  प्रक्रिया  को  अपनाया  है  ।  मैं  भी

 इसका  अनुसरण  कर  रहा  हूँ  ।

 यदि  विपक्ष  तात्कालिक  मामले  पर  सरकार श्री  पी०  जी०  मावलंकर

 की  आलोचना  करना  चाहती  है  तो  क्या  बजट  सत्र  के  दौरान  करने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  ?

 स्थगन  प्रस्ताव  सरकार  की  भत्संना  करने  का  एक  सशक्त  साधन  safe  आप  विपक्ष  का  इस  से

 वंचित  करना  चाहते  हैं  तो  erat  नियम  समिति  की  सलाह  ले  लीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  कोई  सामान्य  निर्णय  नहीं  हैं  ।

 अब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ।  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  ।

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :  सौभाग्य  से  यह  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  मेरे  नाम  पर  है

 परन्तु  जब  हम  मूल्यों  में  जो  कि  एक  निरन्तर  चलने  वाला  मामला  पर  स्थगन  प्रस्ताव  पेश

 करते  हैं  तो  सत्तारूढ़  दल  के  लोग  भी  इस  बात  को  चुनौती  नहीं  देते  कि  भुखमरी  तथा  क्रोध  के  की

 बीच  अन्तर  समाप्त  होता  जा  रहा  है  ।  अब  की  बार  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  दौरान  भी  तालियों

 गड़गड़ाहट  नहीं  हुई  ।  कोई  उत्साह  नहीं  दिखाया  गया  ।  इन्हीं  परिस्थितियों  में  तो  उक्त  स्थगन

 प्रस्ताव  रखा  गया  था  |  अन्यथा  हम  कोई  ग्रन्थ  प्रस्ताव  रखते  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  लीजिए  |

 ee

 अविलम्बनीय  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT
 PUBLIC  IMPORTANCE

 वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब

 श्री  एस०  एम ०  बनों  :  मैं  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  तथा  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ag  इस  सम्बन्ध  में  एक

 वक्तव्य  दे  :
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 आयोग  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  अत्यधिक  विलम्ब  जिसके  फलस्वरूप  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों  और  रक्षा  कर्म  नारियों  में  फ  रहा  असन्तोष  1.0

 चित्त  मंत्री  यशवंत  राव  माननीय  सदस्यों  को  याद  ही  होगा  कि  इस  सदन  में

 22  दिसम्बर  1972  को  दिये  गए  अपने  वक्तव्य  में  सदन  को  सुचित  किया  था  कि  वेतन  आयोग  न

 अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  देने  की  दिशा  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  तथा  इस  निर्मित

 आयोग  को  कुछ  कौर  उपाय  की  आवश्यकता  थी  ।  इसके  बाद  भी  सरकार  ने  आयोग  से  पता  किया

 प
 है  और  उपलब्ध  संकेतों  के  वेतन  आयोग  की  रिपो  31  मार्च  1973  से  पहले  प्राप्त  होने

 को  भाशा  है  ।

 |  ह sit  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  वित्त  मंत्री  के  वक्तव्य  को  पढ़कर  अत्यन्त  निराश  हुआ  हूं  '  जब

 मैं  13  तारीख  को  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  उनसे  मिला  था  तब  भी

 उन्होंने  यही  उत्तर  दिया  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  2-3  वर्ष  से  प्रतिवेदन  को  दबाये  रखने  वाले  वेतन

 आयोग  के  अध्यक्ष  ने  कोई  निश्चित  तारीख  दी  है  ।  आशा  थी  कि  यह  प्रतिवेदन  बजट  सन्न  से  qq
 प्राप्त  हो  तथा  बजट  में  उसकी  व्यवस्था  कर  दी  जायेगी

 ।  परन्तु  अब  पता  चलता  है

 यह  प्रतिवेदन  31  ara  1973  तक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  भर्थात  1  मान  से  31  ae  तक  कभी  भी

 फिर  उन  कर्मचारियों  के  बारे  में  क्या  होगा  जो  1971  तथा  1972  में  सेवा  निवृत्त  हो  गये  ।  ate

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कल्पनातीत  वृद्धि  को  देखते  हु  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  सरकार  का

 विचार  क्यों  तदर्थ  राहत  देने  का  है  ?  आज  भी  सरकार  स्पष्ट  निर्णय  लेने  में  संकोच  कर  रही

 सभी  वस्तुओं  में  मूल्य  इतने  ऊंचे  पहुंच  गए  हैं  परन्तु  सरकार  ने  इधर  उधर  कतिपय  आश्वासन  देने

 के  अतिरिक्त  कुछ  भी  नहीं  किया है  ।

 पहले  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  एक  वर्ष  में  तथा  दूसरे  ने  दो  वर्ष  में
 परन्तु  तीसरे

 आयोग  ने  तीन  ag  में  भी  नहीं  दिया  ।  इसके  कारण  न  केवल  38  लाख  केन्द्रीय  सरकारी

 रियों  में  असन्तोष  है  बल्कि  तीनों  सशस्त्र  सैनिकों  के  कर्मचारी  भी  क्षुब्ध  हैं  जो  कि  अधिक  अनुशासन
 प्रिय  होने  के  कारण  अपना  मुख  नहीं  खोल  रहे  हैं  ।

 बताया  गया  है  कि  वेतन  ग्रा योग  का  प्रतिवेदन  अभी  तक  तेयार  नहीं  हुआ  है  ।  लगता

 है  कि  अब  तक  सरकार  आयोग  के  अध्यक्ष  के  लिए  कोई  अन्य  पद  नहीं  दू  ढ  लेगी  वह  agar

 वेदन  पेश  नहीं  करेगा  |  मैं  यह  बात  किसी  निश्चित  gees  के  बिना  कह  रहा  हूँ  ।  मैं  जानता  हूं
 बेरोजगारी  क्या  होती  है  क्योंकि  मैं  भी  बेरोजगार  था  |

 सरकारी  कर्मचारियों  को  यह  भी  भय  है  कि  उनकी  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  को  58  वर्ष  से

 घटा  कर  55  ay  कर  दिया  जायेगा  ।  मान  लीजिये  वेतन  अयोग  31  मां  को  अपना  प्रतिवेदन

 देता  फिर  सरकार  इस  पर  बिचार  करेगी  फिर  उस  पर  सरकारी  तमंचा  रियों  की  संयुक्त

 कार  व्यवस्था  के  साथ  विचार-विमर्श  होगा  ।  इसमें  समय  यदि  प्रतिवेदन  सर्वसम्मत  हुआ

 तब  भी  उसकी  क्रियान्वित  में  3-4  महीने  लगेंगे  ।  दूसरी  ओर  मूल्यों  में  18  प्रतिशत  की  अधिक  वृद्धि

 हुई  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  तुरन्त  ही  सरकारी  कर्मचारियों  से  मिल  बैठकर  बातचीत

 करे  तथा  तथा  राहत  देने  के  बारे  में  फैसला  करे  ।  कुछ  लोग  80  रुपए  की  मांग  करेंगे  तो  कुछ  सौ

 रुपए  माँगेंगे  ।  अतः  सभी  श्र  जियों  तथा  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  वित्त  मंत्री  श्री

 चव्हाण  बैठकर  बातचीत  करें  तथा  तदर्थ  सहायता  का  फैसला  करें  |

 मैं  अन्तरिम  राहत  देने  के  विरुद्ध  हूँ  क्योंकि  यदि  ऐसा  करने  पर  मामले  को  फिर  से  वेतन
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 आयोग  को  सौंपा  जायेगा  तो  वेतन  आयोग  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  होगा  ।  अन्तਂ

 रिम  राहत  दी  भी  गई  तो  वह  पहले  की  भांति  बहुत  कम  होगी  ।  क्या  सरकार  यह  चाहती  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  समस्त  देश  में  भ्रान्दोलन  आरम्भ  करें  ?

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  विचार-विर्दे  किया  जाना  चाहिए  और

 शीघ्र  ही  तदर्थ  सहायता  की  घोषणा  की  जानी  चाहिए  ।  हमे  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  इस

 संबध  में  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 मैं  जातना  चाहूंगा  कि  क्या  वेतन  आयोग  से  बजट  प्रस्तुत  किये  जानें  से  पुर्व  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  ग्रनुरोध  किया  जाएगा  जिससे  इस  सम्बन्ध  में  प्रावधान  किया  जा  सके  ।  यदि

 वेतन  आयोग  अपना  प्रतिवेदन  बजट  से  पुर्व  प्रस्तुत  करने  में  असमथ  है  तो  कर्मचारियों  को  राहत  देने

 की  राशि  के  बारे  में  दोनों  पक्षों  में  तुरन्त  बातचीत  की  जानी  चाहिए  ।

 माननीय  मंत्री  को  यह  भी  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  तब

 से  लागू  किया  जायेगा  जब  से  वेतन  आयोग  ने  अपना  काय  आरंभ  किया  है  जिससे  उन  कर्मचारियों

 को  भी  लाभ  हो  सके  जो  1971  और  1972  में  सेवा  निवृत  हो  गये  हैं  ।

 सरकार  को  इस  बारे  में  स्पष्ट  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  ag  सेवानिवृति  की  आयु  को  58

 aq  से  घटाकर  55  वर्ष  नहीं  करना  चाहती  |

 श्री  यथावत  राव  चव्हाण  :  सरकारी  कर्मचारियों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  से  हम  भी

 चिंतित  हैं  ।

 जहां  तक  वेतन  आयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  का  प्रश्न  मैं  इस  बात

 का  आश्वासन  देता  हूं  कि  सरकार  ने  श्र  वेतन  आयोग  ने  कार्य  को  यथासमय  पुरा  करने  का  भरसक

 प्रयत्न  किया  था  चू  कि  इस  बार  वेतन  आयोग  के  निदेश  पद  पहले  वेतन  आयोग  की

 तुलना  में  बहुत  विस्तृत  थे  ag  1972  के  अन्त  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं

 कर  सको  ॥

 बजट  से  पूर्व  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जाना  हमारे  लिए  भी  सुविधाजनक  होता  लेकिन  हमें

 वेतन  आयोग  की  कठिनाइयों  पर  भी  ध्यान  देना  है  ।  अब  हमें  यह  संकेत  मिले  है ंकि  वेतन  आयोग

 अपना  प्रतिवेदन  31  मारे  1973,  तक  प्रस्तुत  कर  देगा  और  इसीलिए  इस  समय  अन्तरिम  राहत

 देने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  are  है  कि  कुछ  ही  सप्ताह  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 जायेगा  ।

 श्री  एस०एम०  बनर्जी  :  मेरे  दो  प्रश्नों  का  उत्तर  अभी  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  मेरा  पहला

 meq  यह  कि  क्या  वेतन  अयोग  का  प्रतिवेदन  भूतलक्षी  प्रभावी  होगा  जिससे  1971-72  में

 सेवानिवृत  कर्मचारियों  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ?  मेरा  दूसरा  प्रश्न  कि  क्या  सेवानिवृति  की

 आयु  को  58  वर्ष  से  घटा  कर  55  वर्ष  तो  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  य्चवन्त  राव  चव्हाण  :  इन  मामलों  पर  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद

 ही  विचार  किया  at  सकता  इन  मामलों  पर  वेतन  आयोग  विस्तार  कर  रहा  है  कौर

 मैं  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  का  पूर्वानुमान  लगाकर  उन  पर  अपने  विचार  प्रकट  नहीं
 कर  सकता  |
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 Shri  Atal  Biheri  Vajpayee  (Gwalior)  $  The  how,  Minister  has  given  a  very  brief
 answer  to  such  an  important  problem.  (interruptions)  :  The  hon.  Minister  has  stated  that
 the  Pay  Commission  requires  some  more  times  for  submission  of  its  report.  He  has  also
 indicated  that  the  Pay  Commission  will  submit  its  report  by  31  March.  There  is  a  feeling
 inthe  country  that  there  is  some  sort  of  dialouge  going  on  directly  or  indirectly  between
 the  Pay  Commission  and  the  Government.  I  want  to  know  whether  this  is  the  main
 cause  of  delay  in  the  submission  of  the  report  and  I  also  want  to  know  what  will
 be  the  attitude  of  the  Government  regarding  Pay  Commission’s  report  after  its  sub-
 mission..

 He  cannot  be  spared  from  his  responsibility  by  simply  saying  that  interim  relief
 cannot  be  granted  because  the  Pay  Commission’s  report  is  expected  within  few  weeks.
 Government  has  not  done  any  favour  by  granting  interin  relief  three  times  to  govern-
 ment  employees.  The  relief  had  been  granted  to  Compensate  the  rise  in  prices.

 The  prices  of  the  essential  commodities  are  teaching  high  sky  and  the  employees
 have  lost  their  patence.  There  is  great  discontentment  among  them.  Tne  Government
 should  reconsider  the  matter  of  paying  an  ad  hoc  interim  relief to  the  Government
 employees.

 The  Government  will  take  several  weeks  to  consider  the  report  and  in  its  imple-
 mentation  there  is  hardly  any  possibility  of  stabilising  the  prices  during  that  period.  I
 am  of  the  view  that  an  ad  hoc  interim  relife  should  be  paid  to  the  Government  employees
 tile  the  Pay  Commission’s  report  is  submitted.

 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण  :  सरकार  का  तदर्थ  अन्तरिम  राहत  देने  कोई  विचार  नहीं

 यह  कहना  बिल्कुल  अनुचित  हैं  कि  सरकार  और  वेतन  आयोग  के  बीच  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  कोई  बातचीत  चल  रही  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  मैं  सरकार  की  असफल  नीति  के  बारे  में  श्री  ges  बिहारी

 वाजपेयी  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  प्रतिक्रियावादी  शक्तियाँ  देश  में  मलय

 की  वृद्धि  और  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करने  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  वे  बड़े  बड़े  व्यापार  गहों  के  हाथों

 में  खेलती  रहती  हैं  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  हमारी  सरकार  मूल्यों  को  नियंत्रित  खाद्यान्नों  और

 अत्यावश्यक  वस्तुओं  का  व्यापार  अपने  अधिकार  में  लेने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  मुझे  आशा

 है  कि  सरकार  मूल्य  नियंत्रण  के  मामले  में  शीघ्रता  से  प्रयास  करेगी  ।  सरकार  को  वेतन  शझ्रायोग

 द्वारा  अपनी  सिफारिशों  को  प्रस्तुत  करने  में  असाधारण  विलम्ब  के  मामले  में  भी  ध्यान  देना  चाहिये

 अन्यथा  इससे  कर्मचारियों  में  असंतोष  उत्पन्न  होगा  ।

 मै  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार सरकारी  कर्मचारियों  और  अन्य  सरकारी  उपक्रमों

 के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  न्यूनतम  अन्तर  रखेगी  ?

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  तीसरे  वेतन  आयोग  को  नियुक्त  किये  तीन  वर्ष

 हो  गए  हैं  लेकिन  उसने  अभी  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।  तत्कालीन  मंत्री  श्री  सेठी

 ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  था  कि  यह  मामला  महत्वपूर्ण  है  और  इस  मामले  पर  शीघ्र  ही

 अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना  चाहिए  |

 इस  बीच  सरकार  की  एकाधिकार  प्रमुख  नीतियों  के  कारण  देश  की  प्रथंव्यवस्था  बिगड़

 गई  है  ।  रुपये  की  क्रयशक्ति  को  देखते  हुए  अब  जो  किसी  ब्यक्ति  को  वेतन  मिलता  है  वह  1947  में

 मिलने  वाले  वेतन  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ।

 प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  सरकार  उस  पर  विचार  करने  में  एक  वर्ष  लगायेगी  |

 भत  वेतन  भाइयों  ait  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  क्यों  नहीं  कर  देता  ।
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 )

 दूसरे  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  में  पहले  सरकार  ने  एक  वर्ष  का  समय

 लगा  दिया  था  ॥

 सरकार  को  उन  कर्मचारियों  के  मामलों  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  जो  वेतन  आयोग

 की  नियुक्ति--अर्थात्  23  1970  के  बाद  सेवानिवृत  हुए  हैं  ।

 तीसरे  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  के  समय  निर्वाह  सूचकांक  220  जो  12

 1972  को  तीसरी  अन्तरिम  राहत  के  समय  238.58  हो  गया  are  सरकार  मूल्यों  में
 वृद्धि  को

 रोकने  में  असफल  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वास्तव  में  सरकार  ने  मूल्य  में  वृद्धि  रोकने  के  प्रयास

 ही  नहीं  किये  हैं  ।

 श्री  गजेन्द्र  गडकर  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  था  कि  सूचकों  में  10  ग्रंथों  की  वृद्धि  होने  पर

 कर्मचारियों  के  वेतन  में  पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  इस  बारे  में  अभी  तक  कुछ  भो

 नहीं  किया  गया  है  सरकार  की  गलत  और  एकाधिकार  प्रधान  नीतियों  के  कारण  कमें चा रियों  के

 वास्तविक  वेतन  का  मामला  पुर्णतया  बिगड़  गया  हैं  |

 शुक्रिय  श्रम  आयोग  द्वारा  दी  गई  तालिका  के  अनुसार  यदि  वर्ष  1949  को  श्राघार  ay

 मानकर  चौथी  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारी  की  वास्तविक  आय  949  में  100  मानी  जाए  at  न

 1957  में  यह  127  थी  वह  1960-61  में  यह  घटकर  115  रह  गई  1967-68  में  घटकर

 101  रह  गई  इससे  पता  लगता  है  कि  समाजवाद  की  कैसी  प्रगति  हो  रही  है  ?

 राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनों  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  दूसरे

 वेतन  आयोग  ने  यह  स्पष्ट  कहा  था  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  विभिन्न  सामाजिक  उद्देश्यों  के

 विभिन्न  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  उक्त  भिन्नता  को  वेतन  में  वृद्धि  न  करने  कारण  माना

 जा  सकता  है  लेकिन  न्यायोचित  मामलों  में  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  विलम्ब  की  नीति  अपना  रही  है  ।  वह

 न्यायधीशों  को  अच्छी  नौकरी  देने  का  श्रीनिवासन  देकर  उन्हें  खरीदने  को  उत्सुक  है  ।  सरकार  समिति

 में  ऐसे  ही  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  करती  है  जो  हर  परिस्थिति  में  उसको  संरक्षण  दें  ।  वेतन  वृद्धि  के

 बारे  में  सरकार  का  कोई  सिद्धांत  नहीं  है  ।  aT  1966  में  सरकार  ने  सेक्रटरी-वर्ग  का  वेतन  500

 रुपये  बढ़ा  दिया  था  ।  क्या  यहीं  आपका  समाजवाद  है  जिसकी  आप  दुहाई  देते  है  ?  सरकार  ने  किस

 आधार  पर  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  योजना  आयोग  का  प्रतिवेदन  31  1973  तक  प्रस्तुत

 र  दिया  जाएगा  कौर  सरकार  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  कब  से  लागू  करेगी  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  ger  में  वृद्धि

 हो  रही  है  और  इससे  साधारण  जनता  के  जीवन  पर  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  मेरी  जानकारी  के  अ्रनुसार

 मूल्य  सूचकांक  दिसम्बर  में  245  था

 सरकार  भी  सरकारी  कमंचा  रियों  के  प्रति  वफादार  है  ।  हमें  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  की

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।  मुझे  आशा  है  वह  मैच  के  पन्त  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देगा  ।

 @ श्री  समर  गह  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  fe  उपलब्ध  संकेतोंਂ  के  अनुसार

 प्रतिवेदन  के  31  मारे  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  है  ।  उनके  कनिष्ठ  मंत्री  ने  भी  इसी  प्रकार  की

 भाषा  का  प्रयोग  किया  था  ।  जब  उन्होंने  कहा  था  कि  उपलब्ध  संकेतोंਂ  के  अनुसार  प्रतिवेदन  गत

 वर्ष  के  अन्त  में  उपलब्ध  हो  जायेगा  ।  15  1972  को  उन्होंने  कहा  था  कि  प्रतिवेदन  यथाशीघ्र

 उपलब्ध  हो  जायेगा  ।  हमें  इस  बारे  में  संदेह  होता  है  कि  क्या  वास्तव  में  प्रतिवेदन  31  ars
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 1973  Calling  Attention  to  a  Matter  of  urgent  Public  Importance

 तक  सरकार  को  उपलब्ध  हो  जायेगा  अश्वा  नहीं  ।  सरकार  प्रतिवेदन  पर  बिचार  करने  में  कितना

 समय  लेगी  ?  वेतन  आयोग  और  सरकार  दोनों  ही  प्रतिनेदन  को  तैयार  करने  अथवा  उसको  अन्तिम

 रूप  देने  में  असाधारण  विलम्ब  होने  का  पर्याप्त  स्पष्ट रण  नहीं  दे  सके  हैं  ।  वेतन  आयोग  में  केवल

 एक  व्यक्ति  की  नियुक्ति  नही  की  गई  है  ।  उसके  अनेक  प्रमुख  अथंगास्त्ी  हैं  ।  वे  बहुत  विद्वान  व्यक्ति

 है ंजो  भ्रांकड़ों  अदि  के  बारे में  परस्पर  विचार  कर  अन्तिम  निर्णय  लेने  के  लिये  उन

 पर  वेतन  आयोग  अध्यक्ष  से  सलाह  कर  सकते  हैं  वेतन  आयोग  के  अध्यक्ष  के  अचानक

 बीमार  पड़  जाने  को  असाधारण  विलम्ब  का  कारण  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 दूसरे  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  यह  असंतोष  प्रकट  क्रिया  था  कि  उसे

 वेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  इतना  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहिये  ।  यदि  तीसरे  वेतन  wat  के

 निदेश  पद  इतने  विस्तृत  भी  मान  लिये  जायें  तब  भी  नया  सब  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिये

 एक  वर्ष  का  अधिक  समग्र  पर्याप्त  नहीं  है  ?

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सब  यूनियनों  और  संघों  ने  और  सब  प्रमुख  व्यक्तियों  ने  आयोग

 को  अपने  ज्ञापन  31  1971  तक  प्रस्तुत  कर  दिये  थे

 गत  अगस्त  में  आयोग  द्वारा  मुख्य  मंत्रियों  और  सरकारी  सचिवों  से  जो  विचार  विमर्श

 किया  था  उसका  अभिप्राय  यह  था  कि  वेतन  आयोग  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  देने  की  स्थिति

 में  था  ।  यदि  यह  सच  है  तो  उसके  बाद  वेतन  आयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  a  दिये  जाने

 पर  भी  8-9  महीने  का  और  समय  लिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मैं  मंत्री  wees  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  से

 लगभग  16  लाख  कर्मचारियों  का  मूल  मासिक  वेतन  100  रुपयों  से  कम  है  तथा  इन  कर्मचारियों

 की  स्थिति  बड़ी  दयनीय  है  ।  सरकार  ने  तीन  are  अन्तरिम  सहायता  अवद्य  दी  किन्तु  ag  कुछ

 केवल  32  रुपया  ही  बैठती  है  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  32  रुपयों  में  कितना  गेहूं

 चावल  या  दाल  खरीदी  जा  सकती  है  ।  इस  श्रेणी  के  कर्मचारियों  में  ऐसे  व्यक्ति  भी  हैं  जो  रेल

 चलाते  डाक  व  तार  विभाग  में  कायें  करते  हैं  अथवा  जो  सेवा  में  हैं  तथा  देश  की  सुरक्षा  के  लिये

 अपने  प्राणों  का  बलिदान  करते  हैं  ।

 देश  के  सभी  भागों  से  आये  लगभग  1,50,000  रेलवे  कर्मचारियों  ने  एक  असाधारण  रैली

 की  थी  ।  लगभग  96  प्रतिशत  रेलवे  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  का  सेन  किया  हैं  ।  सभी  स्थानों  पर

 आन्दोलन  हो  रहे  हैं  जिससे  हमारी  संचार  व्यवस्था  को  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  ।

 वेतन  आयोग  के  अनुसार  राष्ट्रीय  पोषाहार  सलाहकार  समिति  ने  उपयोग  सम्बन्धी  निम्नतम

 आवश्यकताओं  के  बारे  में  एक  नोट  तैयार  किया  था  तथा  चिकित्सा  परिषद  ने  भी  एक  नोट  तैयार

 किया  था  ।  इन  नोटों  को  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  इन  नोटों

 की  जांच  करने  के  लिये  असाधारण  समय  लिया  है  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  मंत्रालय  द्वारा

 विलम्ब  किये  जाने  के  कारण  ही  इस  मामले  में  विलम्ब  हुआ  है  ।

 पांचवी  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्न  में  यह  कहा  गया  है  कि  जब  तक  सरकार  मजूरी

 भर  आय  के  बारे  में  अग्रिम  नीति  निर्धारित  नहीं  करेगी  तब  तक  उत्पादन  में  वृद्धि  की  दर  का

 लक्ष्य  निर्धारित  करना  व्यथ  रहेगा  ।  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नीति  निर्धारित  करने  में

 विलम्ब  किया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वेतन  अयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  हो

 रहा हैं  ?
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 श्री  खाडिलकर  ने  राज्य  सभा  में  नवम्बर  में  यह  बताया  था  कि  वित्त  आयोग  द्वारा

 संचार  तथा  रक्षा  कर्मचारियों  को  बोनस  के  मामले  पर  भी  विचार  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 क्या  विलम्ब  का  यह  भी  कारण  है  |

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  85  रुपयों  की  तदर्थ

 राहत  की  माँग  को  स्वीकार  किया  जायेगा  ?  क्या  सरकार  वेतन  आयोग  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के

 पश्चात  एक  माह  में  उस  पर  निर्णय  ।  कर  लेगी  ?

 श्री  यशवंत  राव  चित्रण  माननीय  सदस्य  ने  ही  प्रति  पुनः  उठाया  है  तथा  पु  पुनः

 बही  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  मालूम  नहीं  पड़ती  ।

 यह  सच  है  कि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  देरी  हो  रही  है  किन्तु  मैंने  उसके  कारण  भी  बता

 दिये  हैं  ।  एक  तो  निदेश  पद  कुछ  व्यापक  थे  तथा  दूसरे  इस  बारे  में  कर्मचारियों  की  ऐसोसियेशन ों  के

 साथ  विचार-विमश  करने  में  अधिक  समय  लग  गया  ।  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  के  चयन  के  बारे  में

 कोई  समझौता  न  होने  के  कारण  भी  इस  बारे  में  विलम्ब  हुआ  है  ।  वेतन  आयोग  को  पूर्णतः  दोषी

 ठहराना  उचित  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  इस  ait  में  सहमत  होंगे  कि  विलम्ब  के  कोई  अन्य  कारण  न  होकर  समस्या

 की  जटिलता  है  तथा  इस  बारे  में  प्रक्रिया  निर्धारित  करने  में  प्रारम्भ  में  हुई  देरी  ही  है  ।

 मेरे  विचार  से  मंजूरी  और  आय  के  बारे  में  नीति  निर्धारण  का  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के

 विलम्ब  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  निर्णय  का  प्रत  है  मैं  सभा  को

 आश्वासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सरकार  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  न्यायोचित  समय  में  निर्णय

 कर  लेगी  |

 ब

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 (PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE)

 पांचवी  योजना  का  दृष्टिकोण

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  मैं  डी०  पी०  धर  की  ओर  से  पांचवी  योजना

 1974-79  का  दृष्टिकोण  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।  |  ग्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी  ०
 4167/73  |

 कोयला  खान  1973

 संसदीय  etd  मंत्री  के०  :  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  123  (2)

 के  उपबंधों  के  अंतगर्त  कोयला  खान  )  1973  (1973  का  संस्था  1)

 तथा  म्रंग्र  जी  की  एक  जो  राष्ट्रपति  द्वारा  30  1973  को
 प्रख्यापित

 किया  गया  था  ।  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 प्रन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4168/73]

 नाविक  भविष्य  निधि  1966  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वर्ष

 1971-72  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  राज  :  मैं  नाविक  भविष्य  निधि  1566
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 के  कार्यकरण  सम्बन्धी  aT  1971-72  के  वापिस  ofa ५  कि  द  क  वेदन  नाथन  उग्र  जी  की  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखना  हूँ  ।  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 4169/73]

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  ग्रहण  1952  के

 mata  अधिसूचना

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  भोला  पहचान  शास्त्री )  में  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण

 गभीर  ग्रहण  1952  की  धारा  17  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त  अधिसूचना  संख्या  aTo ०

 ato  4144  की  एक  जो  भारत  के  दिनांक  16  1972  में  प्रकाशित  हुई  थी

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी ०  4170/73]

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  बारे  में  उदघोषणा  आदि

 ग्रह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर

 रखता  ह

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  356  (3)  के  sata  दिनांक  18  1973  की  उद्घोषणा

 तथा  अंग्रे  जी  की  एक  जो  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के

 खंड  (1)  के  अधीन  भाई  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  थी  और  जो  भारत  के

 दिनांक  18  1973  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  13  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (2)  उपयु  क्त  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  उप-खण्ड  के  अनुसरण  में  राष्ट्रपति  द्वारा

 जारी  किये  गये  दिनांक  18  1973  के  आदेश  तथा  भंवर  जी  की  एक  प्रति

 जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  18  1973  में  अधिसूचना  संख्या  aro  सा०  नि०  14  (3.)

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 (3)  राष्ट्रपति  के  नाम  ater  प्रदेश  के  राज्यपाल  के  17  1973  के  प्रतिवेदन

 (  हिन्दी  तथा  अंग्रजी  संस्करण  की  एक  प्रति  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  Fo  एल०  eto

 4171/73]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रधिसुच  नापें

 कृषि  रल  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  शेर  faz)  मैं  आवश्यक  aeq  1955  की

 धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  rata  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  भग्न  जी

 की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हु
 :-

 (q#)  विलायक-निस्सारित  तेलरहित  भोजन  और  खाद्य  आटा  संशोधन

 आदेश  1972  जो  भारत  के  दिनांक  9  1972  में  अधिसूचना

 संख्या  Alo  सा०  fro  432  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  में  रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  4172/73
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 उदग्रहण  चीनी  पति  दूसरा  संशोधन  1972,  जो  भारत  के
 न

 13  1972  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  नि०  486  )

 में  प्रकाशित  हुआ  ari  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  To  टी०

 417  /73]

 कम्पनी  अधिनियम  1956  के  श्रन्तगंत  पत्र

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  आर०
 :

 मैं

 श्री  वेदब्रत  बरुआ  की  ओर  से  निम्नलिखित  ga  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 कम्पनी  1956  की  396  की  उपधारा  (5)  के  अंतगर्त  शिपिंग

 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  और  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  विलयन  1973

 तथा  अग्रेजी  की  एक  जो  भारत  के  रा  दिनांक  1  जनवरी

 1973  में  अधिसूचना  संख्या  ato  Aro  2  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  ग्रंथालय

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल ०  eto  4174/73]

 कम्पनी  1956  की  धारा  641  की  उपधारा  (3)  के  अ  तरंत  अधिसूचना

 संख्या  ato  ato  fro  3  की  एक  जो  भारत  के  usa  दिनांक  6

 1973
 ~

 प्रकाशित  हुई  थी  और  जिसके  द्वारा  उक्त  अघिनियम  की

 maga  10  में  और  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 Uso  टी ०  4173/73]

 रेल  संरक्षण  बल  नियम  1972

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  ast  मैं  रेल  संरक्षण  बल

 1957  की  धारा  21  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  रेल  संरक्षण  बल  संशोधन

 1972  अग्रेजी  की  एक  जो  भारत  के

 qa,  दिनांक  1972  में  अधिसूचना  संख्या  ato  aro  नि०  1955  में

 प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  Bo  4176/73]

 अखबारों  कागज  और  चित्र  कला  कागज  सम्बन्धी  आयात  के  बारे  में

 सार्वजनिक  सुचना

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता

 वर्ष  1972-73  के  लिए  geared  कागज  सम्बन्धी  आयात  नीति  के  बारे  में  सार्वजनिक

 सूचना  संख्या  22  भई०  टी०  सी०  दिनांक  12  1972

 अग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  so  टी०  4177/73]

 ay  1972-73  के  लिए  चित्र  कला  कागज  सम्बन्धी  आयात  नीति  के  बारे  में

 जनक  सुचना  संख्या  23  आई०  eto  सी ०  /73.  12
 =f)

 1973  अ  रजि  संस्करण )
 ना  एक  प्रति  ।  में  रखी  गई  ।

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  4178/73 |

 लवाण  गा
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 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  इस  संदेश  की  सूचना  देनी  है  कि  राज्य  सभा
 ने

 19  1973  को  अपनी  बैठक  में  बालक  दत्तक  ग्रहण  1972  संबंधी  दोनों  सभाओं  की

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  की  अवधि  राज्य  सभा  के  सत्र  के  अन्तिम  सप्ताह

 के  प्रथम  दिन  तक  झ्र ौर  आगे  बढ़ाने  हेतु  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  है  ।

 विधेयकों  पर  अनुमति

 ASSENT  TO  BILLS

 सचिव  मैं  संसद  A  दोनों  सभाओं  द्वारा  पिछले  सत्र  के  दौरान  पास  किया  गया  तथा

 राष्ट्रपति  द्वारा  अनुमति  प्राप्त  भारतीय  टेरिफ  1972  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :

 मैं  संसद  की  दोनों  सभाओं  ate  पास  किये  गये  तथा  राष्ट्रपति  की  प्राप्त

 लिखित  13  विधेयकों  की  प्रतियां  राज्य  सभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत  भी  सभा-पटल

 पर  रखता  हूँ  :

 (1)  चूना  पत्थर  और  डोलीमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1972

 (2)  खाद्य  निगम  )  1972

 (3)  बोनस  संदाय  1972

 (4)  विमान  वहन  1972

 (5)  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1972

 (6)  भारतीय  रेल  1972

 (7)  रु गण  कपड़ा  उपक्रम  )  1972

 (8)  औद्योगिक  वित्त  निगम  )  1972

 (9)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  )  विधेयक  1972

 (10)  परिसीमन  1972

 (11)  राजकीय  वित्तीय  निगम  1972

 (12)  रिचर्डसन  एण्ड  क्रूड डस  लिमिटेड  का  जमीन  तथा

 1972

 (13)  मुल्की  नियम  1972

 HT

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 25  at  तथा  26  वां  प्रतिवेदन

 श्री  के०  एन०  तिवारी  :  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 करता  हूँ  :

 (1)  ट्रैक्टर  और  अन्य  कृषि  मशीनों  और  औजारों  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  पांचवें
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 सूखे  की
 स्थिति

 के  बारे  में  वक्तव्य
 a

 1  फाल्गुन
 1894  )

 वेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कांवड़ों  के  बारे  में  कृषि

 मंत्रालय  संबंधी  25  वां  प्रतिवेदन  ।

 ort
 (2)  कृषि  मंत्रालय  चीनी  वनस्पति  निदेश तय  के  संबंध  में  समिति

 के  15  वें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के

 बारे  में  26  वां  प्रतिवेदन  ।

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNT  COMMITTEE

 62  at  प्रतिवेदन

 श्री  संविधान
 :

 में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा

 समिति  के  चौथे  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  DRUGHTSITUATION

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  अध्यक्ष  महोदय  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के

 आधार  पर  देश  में  सुखे  की  स्थिति  के  बारे  में  विशेष  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  अकाल  की  स्थिति  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव

 दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  से  हन  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  पिछले कृषि  मंत्री  फकरूद्दीन  अली  :

 प्रतिवेदन  के  दौरान  हमने  देश  में  सुखे  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  की  और  तत्र  मैंने  जिस  हद

 तक
 सुखा  पड़ा  और  उस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  जो  राहत  उपाय  किए  गए  थे  उनका

 ब्यौरा  दिया  ।  उसके  बाद  जो  उल्लेखनीय  घटनाए  घटी  हैं  और  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में

 ब्यौरा  इस  प्रकार

 (1)  राजस्थान  कौर  मैसूर  और  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में

 कूल  मौसम  स्थिति  और  सूखे  की  लहर  का  जारी  रहता  और  इसके  फलस्वरूप  इन

 राज्यों  में  राहत  कार्यों  में  वृद्धि

 (2)  पश्चिमी  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में

 सितम्बर  और  अक्तूबर  के  महीनों  में  वर्षा  होते  और  श्रतुकूल  मौसम  होने

 के  परिणामस्वरूप  खरीफ  की  फसल  के  उत्पादन  के  अनुमानों  में  कुछ  सुधार  होना  ।

 (3)  नवम्बर/दिसम्बर/जनवरी  में  हुई  उत्तर  और  बिहार

 के  रबी  की  फसल  उगाने  वाले  क्षेत्रों  में  गेहूँ  और  अन्य  रबी  की  GAS  बोने  और

 उगाने  के  लिए  तथा  उड़ीसा  और  तमिलनाडु  के  राज्यों  में  शरद  कालीन  धान  को

 फसल  देर  से  बोई  गई  खरीफ,/रबी  की  फसलों  के  लिए  छाभदायक  रही  है  ।
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 Statement  re.  Drughtsituation

 महारष्ट्र  और  मंसूर  के  उत्तरी  दूरवर्ती  भाग  को  छोड़कर  देश  के

 अधिकांग  भागों  में  पिछल  इन  तीन  महीनों  में  अनुकूल  मोहन  की  स्थिति  चलते  रहने  और  उत्तर

 बिहार  और  पंजाब  राज्यों  में  गेहूं  के  अंतगर्त  क्षेत्र  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  अधिक  उपज

 देने  वाली  किस्मों  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  बढ़ाने  और  आपातिक  सामान्य  योजना  कार्यक्रमों  को

 कार्यान्वित  करने  के  परिम स्वरूप  आगामी  रबी  फसलों  न  सम्भावनाएं  काफी  बढ़  गई  हैं  रोक

 आशा  है  कि  इन  राज्यों  में  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  की  फसल  काफी  अच्छी  होगी  ।

 2  सूखे  से  पैदा  हुए  संकट  को  पूर  करने  के  लिए  आवश्यकतानुसार  आवश्यक  राहत

 उपायों  को  जारी  रखा  गया  है  और  उनमें  वृद्धि  की  गई  है  ।  प्रभावित  जनसंख्या  को  राहत  कार्यों  में

 रोजगार  सुलभ  मुफ्त  सहायता  देने  और  चारा  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  करने  कौर

 प्रभावित  क्षत्रों  में  महामारी  क  फैलने  की  रोकथाम  करने  जैसे  सभी  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  नवम्बर

 1972  में  राहत  कार्यों  और  उन  पर  लगाए  गए  ब्या  तयों  की  संख्या  69,594  और  35.38

 लाख  थी  जो  5-2-1973  को  बढ़कर  क्रमश  90,000  और  48  लाख  हो  गई  ।  पिछने  दस  वर्षों

 की  तुलना  में  राहत  कार्यों  ate  उन  पर  लगाए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  सब  से  अधिक  है  ।  राहत

 कार्य  गठित  करते  समय  उन्ही  कार्यों  को  शुरू  करने  पर  जोर  गया  है  जिनसे  g  मिला  कर

 लाभ  प्राप्त  हो  सके  जैसे  मू-संरक्षण  Hea:  स्रावी  और  कुओं  का  निर्माण  नहरों  की  खुदाई

 लघु  और  मध्यम  सिचाई  योजनाएं  और  सड़के  अनाना  इनके  प्रभावित

 क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  के  लिए  स्वीकृत  प्लान  और  गैर  प्लान  योजनाओं  का  पूरा

 पूरा  फायदा  उठाया  गया  है  ।

 3  निबल  व्यक्तियों  ate  वे  व्यक्ति  जों  किसी  न  किसी  कारण वंश  काम  करने  में

 असमय  को  मुफ्त  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  इसके

 गर्भवती  और  दूध  पिलाने  वाली  महिलाओं  की  देख  भाल  करने  के  लिए  बहुत  सार  केन्द्रों

 में  मुफ्त  भोजन  और  दूध  के  वितरण  का  कार्यक्रम  शुरू  शिया  जा  रहा  इस  समय  17  लाख

 लोगों  को  इन  कार्यक्रमों  के  अन्त मंत  फायदा  पहुंच  रहा  है  |

 4  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  निर्धारित  कायंधिधि  के  अनुसार  केन्द्रीय दल

 अब  तक  मध्य  प्रदेश  और  मणिपुर  को  छोड़कर  सारे  सूखाग्रस्त  राज्यों  का  दौरा  कर  चुका  है  ।  इन

 राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  दलों  का  गठन  कर  दिया  गया  है  और  वे  शीघ्र  ही  इन  राज्यों  का

 दौरा  करेंगे  ।

 5  केन्द्रीय  दलों  ने  अब  तक  राज्यों  का  दौरा  करने  के  परिणा  मस्रूफ़  जो  सिफारिशें  की

 उनके  आधार  पर  सरकार  द्वारा  1972-73  के  लिए  aq  के  लिए  निर्धारित  की  गई  कुल  सीमा

 लगभग  192.84  करोड़  रुपये  बैठती  है  जिसमें  से  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  आवश्यकतानुसार

 100.05  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  जा  चकी  है  |

 6  इस  वर्ष  के  दौरान  शुरू  किए  गए  आपातिक  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  को  तेजी  से

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  राज्य  सरकारों  द्वारा  शुरू  की  गई

 नाओं  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  1,44,000  पम्प सेटों  को  बिजली  दे  कर

 चालू  लगभग  1800  गहरे  नलकूपों  और  77,000  से  भी  अधिक  उथले  नलकूपों  का

 निर्माण  तुरन्त  लाभ  देने  वाले  अन्य  किस्मों  के  लघु  सिवाय  कार्यों  के  4,000

 से  भी  अधिक  लिफ्ट  सिचाई  परिजनों  को
 पूरा  करना  ।  आशा  है  कि  इनसे  इस  वर्ष  रबी  और
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 em  आ सुखे  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य  1  फाल्गुन  1894  )

 ग्रीष्म  के  मौसमों  के  दौरान  पर्याप्त  eta  में  सिचाई  की  जा  सकेगी  |  राज्य  सरकारों  को  152

 रोड़  रुपये  से  भी  अधिक  की  वित्तीय  सहायता  विशेष  रूप  से  प्रदान  की  गई  है  ताकि  वे  इन

 नाओं  को  शुरू  कर  सकें  |  राज्य  सरकारों  को  विशिष्ट  लघु  सिचाई  योजनायें  के  लिए  92.9  करोड़

 रुपये  पहले  ही  दिए  जा  चुके  हैं  ।  इसके  राज्य  सरकारों  को  कृषि  आयानों  के  लिए

 कालीन  ऋण  के  रूप  में  92  करोड़  रुपये  भी  दिए  गए  हैं  ।

 7  मंसूर  अ्रौर  आन्ध्र  प्रदेश  के  राज्यों  जहां  चारे  की

 सप्लाई  के  मामले  में  बहुत  अधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  इस  स्थिति  का  मुकाबला

 करने  के  लिए  विशेष  उपाय  किए  गये  जैसे  :--

 मुफ्त  कौर  रियायती  दरों  पर  चारा  सप्लाई

 पशु  सहायता  कम्प  खोलना  और  पशुओं  का

 चारे  की  फसल  उठाने  के  लिए  राज  सहायता  ।  ऋण

 गन्ने  के  ऊपरी  हिस्से  जैसे  अपरम्परागत  स्त्रोतों  को  चारे  के  रूप  में  इस्तेमाल

 करब  ना

 पड़ोसी  राज्यों  से  चारे  की  खरीदारी  की  व्यवस्था

 पशुओं  को  जंगलों  में  चरने  के  लिए  जाने  देना  ।

 इन  राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  दलों  की  सिफारिशों  पर  चारे  की  सप्लाई  और  पशु-सहायता

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  खच  की  विशेष  सीमा  अपनाई  गई  है  ।  श्र  तक  16.31  करोड़  रुपय

 की  कुल  सीमा  निधारित  की  गई  है  ।

 8  इसी  मैसुर  और  आइन्डर  प्रदेश  को  पेयजल  की

 सुविधाओं  से  सम्बन्धित  जिन  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  उन  पर  काबू  पाने

 के  लिए  विशेष  उपाय  उठाए  गए  किए  गए  उपायों  में  ये  शामिल  हैं

 >
 पठारी  क्षेत्रों  में  पेयजल  के  लिये  कुएं  खोदने  के  लिए  आवश्यक  उपयुक्त  रिंग

 सप्लाई

 कुएं  खोदने  के  लिए  ऋण  देना  ;

 पानी  ढोने  के  लिए  पानी  के  टेंकरों  की  व्यवस्था  करना  ।

 केन्द्रीय  दलों  की  सिफारिशों  पर  पेयजल  की  सप्लाई  के  लिए  खच  की  बिशेष  सीमा  भी

 अपनाई  गई  है  ।  अब  तक  13.95  करोड़  रुपये  की  कुछ  सीमा  अपनाई  गई  है  ।

 9  सरकारी  एजेंसियों  के  पास  उपलब्ध  सभी  खाद्यान्नों  को  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के

 माध्यम  से  दिया  जा  रहा  है  और  सूखे  से  प्रभावित  और  कमी  वाले  क्षेत्रों  की  खाद्यान्नों  से  सम्बन्धित

 उचित  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  आवश्यक  संचलन  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 10.  सूखा  और  कमी  वाले  रत्नों  में  लोगों  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  और  मुल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  सरकार  पूरी  तरह  जागरूक  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों

 से  बराबर  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  और  सभी  सम्भव  राहत  उपायों  द्वारा  लोगों  की  कठिनाइयों  को  द्र

 करने  के  लिए  सभी  पग  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  भारत  सरकार  को  विश्वास  है  कि  सभी  सम्बन्धितों  के

 सहयोग  से
 इस

 स्थिति  पर  प्रभावी  ढंग  से  काबू  पाना  सम्भव  हो  पाएगा
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 ne  ee
 Railway  Budget,

 1973-74

 अस्पृश्यता
 अधिनियम  और  प्रकोप

 उपबन्ध  विधेयक

 UNTOUCHABILITY  (OFFENCES)  AMENDMENT  AND

 MISCELLANEOUS  PROVISION  BILL

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अवधि  का  बताया  जाना

 श्री  शम्भूनाथ  :
 मैं  प्रस्ताव

 यह  सभा  अस्पृश्यता  1955  का  संशोधन  और  लोक

 निमित्त  1951  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अवधि  अगले  सत्र  के  दूसरे  सप्ताह

 के  प्रथम  दिन  तक  और  बढ़ाती  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  ।

 कि  यह  सभा  अस्पृश्यता  1955  का  संशोधन  कौर  लोक

 निमित्त  1951  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अवधि  अगले  सत्र  के  दूसरे  सप्ताह  के

 प्रथम  दिन  तक  और  बढ़ाती  है  (42

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  महोदय  :  रेल  बजट  पर  दो  बजकर  पैतालीस  मिनट  पर  चर्चा  की  जाएगी  तब  तक

 के  लिये  सभा  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  दो  बजकर  पेतालीस  मिनट

 कप  तक  के  लिये  स्थगित

 (The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fortyfive  minutes  past  fourteen  of
 the  Clock)

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  45  मिनट  पर  पुनः

 समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  fortyfive  minutes  past  fourteen

 of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ।  Mr.  Speaker  in  the  chair  J ं

 रेलवे  1973-74

 RAILWAY  BUDGET,  1973-74

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  रेल  मंत्री

 रेल  मंत्री  एल०एन०

 अध्यक्ष

 के  भीतर मैं  इसे  अपना  सौभाग्य  समझता  g  कि  रेलवे  विभाग  सम्हालने  के  थोड़े  हो  दिनों

 सूची  1973-74  का  रेलवे  बजट  पेश  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
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 1894  ) रेलवे  1973-74

 चालू  वर्ष  हमारी  स्वतंत्रता  की  रजत  जयन्ती  का  भी  वर्ष  है  और  हमें  इस  बात  की

 rtoter  >
 याद  दिलाता  है  कि  हमारे  देश  प्राथमिक  वि  अनाथ रग  aK  1.0  a तीय  रे  लों  का  कितना  ठोस  योगदान

 रहा है  ।

 1971-72  का  लेखा

 1971-72  का  ag  रेलों  के  लिए  न  केवल  तनाव  व  कठिनाइयों  का  रहा  है  अपितु  इस  ag

 उपलब्धियाँ  भी  प्राप्त  की  गयी  हैं  ।  सीना  पार  से  एक  करोड़  शरणार्थियों  के  आ  जाने  से  उत्पन्न

 समस्याओं  भौर  पूर्वी  भारत  में  अभूतपूर्व  बाढ़  और  तुफान  से  हुई  क्षति  के  रेलें  प्रा पात काल

 से  उसके  दौरान  कौर  तत्पश्चात  रक्षा  सेवाओं  की  मांगों  को  पूरा  करने  में
 पूर्णतया  सफल

 रही  है  ।  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  में  भी  काफी  सुधार  हुआ
 है  ।  1971-72  के  बजट  अनुमान  में

 6.87  करोड़  रुपये  की  कमी  का  पूर्वानुमान  लगाया  गया  रेल  संवालन  में  सुधार  और  रेल

 अभिसमय  1971  द्वारा  दी  गई  राहत  के  फलस्वरूप  संशाधित  अनुमान  के  समय  यह  प्रत्याशा

 की  गई  थी  कि  रेलें  6.87  करोड  रुपये  के  घाटे  के  9.08  करोड़  रुपये  का  शु  अधिशेष

 दिखायेंगी  ।  वास्तव  में  रेलों  का  कार्य  और  अधिक  अच्छा  रहा  और  वर्ष  के  अन्तिम  लेखे  बंद  करते

 समय  17.84  ede  रुपये  का  अधिशेष  रहा  ।  रेलों  को  अतिरिक्त  अन्तरिम  राहत  के  कारण  बढ़े

 हुए  रनिंग  भत्ते  में  वृद्धि  और  बाढ़  के  कारण  हुई  क्षति  की  मरम्मत  के  लिए  अपेक्षित  उस  खर्च

 को  मी  वहन  करना  पड़ा  जिसके  लिए  न  तो  बजट  में  व्यवस्था  की  गई  थी  और  न  की  जा  सकती

 थी  ।  इस  वर्ष  राजस्व  में  मृत्यल्लास  ग्रा रक्षित  निधि  और  पेंशन  निधि  को  105  करोड़  रुपये

 az  11.50  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  ।  सामान्य  राजस्व  के  प्रति  विकास  निधि  कौर  राजस्व  भ्रमरहित

 निधि  के  अन्तर्गत  रेलवे  की  कर्मचारी  1971-72 के  अन्त  में  126.0  करोड़  रुपए  तक  होने  का  अनुमान

 लेकिन  वास्तव  में  यह  राशि  घटकर  106.22  करोड़  रुपये  रही  ।

 संशोधित  1972-73

 1972-73  के  रेलवे  बजट  में  32.53  करोड़  रुपए  के  अधिशेष  की  प्रत्याशा  की  गई  थी  ।
 x

 यातायात  से  कुल  भ्र  प्त  का  अनुमान  1143.10  करोड़  रुपये  आँका  गया  था  |  बजट  में  यह

 कल्पना  की  गई  थी  कि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  यातायातਂ  से  आमदनी  3  प्रतिशत

 अधिक  होगी  ।  *माल  यातायातਂ  से  आमदनी  इस  प्रत्याशा  पर  आधारित  थी  कि  95  लाख  मीट्रिक

 टन  अतिरिक्त  राजस्व  उपालंभ  यातायात  प्राप्त  होगा  |

 वर्ष  के  शुरू  में  ही  यह  स्पष्ट  हो  गया  कि  जिस  अतिरिक्त  माल  यातायात  की  भाषा  की

 गई  उसके  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।  वह  की  पहली  तिमाही  में  अतिरिक्त  माल

 यात  उसी  अनुपात  में  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  दामोदर  घाटी  निगम  कौर

 बिहार  राज्य  बिजली  aye  विशेष  रूप  से  अप्रेल  और  1972  में  बिजली  में  भारी  मात्रा  में

 कटौती  कर  दी  थी  ।  बिजली  की  बार-बार  कटौती  होने  से  रेलों  के  परिचालन  पर  न  केवल  प्रत्यक्ष

 रूप  से  बुरा  प्रभाव  बल्कि  धुलाई  सीमेंट  कारखानों  और  अन्य

 प्रमुख  औद्योगिक  यूनिटों  के  संचालन  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  से  रेलों  का  संचालन  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 भी  प्रभावित  हुआ  ।

 1972  से  यातायात  बढ़ने  लगा  ।  जुलाई  के  अन्त  तक  जो  अतिरिक्त  राजस्व

 उपार्जक  यातायात  केवल  80,000  मीट्रिक  टन  वहू  अगस्त  के  अन्त  तक  बढ़कर
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 7.2  लाख  मीट्रिक  टन  सितम्बर  के  अन्त  तक  21.5  लाख  मीटरिक  टन  और  अक्तूबर  के

 अन्त  तक  35,8  लाख  मीट्रिक  टन  हो  गया  ।  लेकिन  विधि  का  स्वरूप  एक-समान  नहीं  रहा  ।

 इस्पात  कारखानों  का  यातायात  तथा  अनाज  और  उर्वरकों  की  ढुलाई  निर्धारित  लक्ष्य  से  आगे  बढ़

 गई  ।  दूसरी  इस्पात  कारखानों  से  भिन्न  अन्य  उपभोग कर्त्ताओं  के  लिए  facts

 के  लिए  लौह  अयस्क  और  पैट्रोलियम  का  यातायात  पिछड़  गया  ।  सीमेंट  कारखानों  में  दो-तीन

 सप्ताह  तक  हड़ताल  हरियाणा  भीर  wae  में  छात्रों  के  आन्दोलन  हुए  att

 1972  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  मुल्की  नियमों  के  wads  और  विरोध  में  आन्दोलन  शुरू  हो  गया  तथा

 मुगलसराय  में  हमें  धीरे  काम  करोਂ  के  हथकंडों  का  सामना  करना  पड़ा  |  राजस्व  उपार्ज॑क

 यातायात  में  तेजी  से  गिरावट  भाई  ।  इस  माह  रेलों  ने  971  की  अपेक्षा  0.7  लाख

 रिक  टन  कम  यातायात  की  ढुलाई  की  ।  दिसम्बर  में  स्थिति  फिर  सुधर  गई  और  दिसम्बर  के  पन्त

 तक  47.2  लाख  मीट्रिक  टन  अतिरिक्त  यातायात  किया  गया  ।  लेकिन  इस  पर  भी  हम  प्रत्य  शित

 समानुपाती  लक्ष्य  से  26.7  लाख  मीट्रिक  टन  पीछे  थे  ।  जनवरी  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  ais

 के  इंजीनियरों  ने  हड़ताल  कर  दी  जिस  उत्तर  रेलवे  के  मुख्य  विद्युतीकृत  मार्ग  पर  यातायात  का

 संचलन  बुरी  तरह  से  गड़बड़ा  गया  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  मुल्की  और  पृथकतावादियों  के  हिंसक

 लगों  से  स्थिति  aga  बिगड़  गई  ।  कुछ  दिनों  के  लिए  तो  उत्तर  और  दक्षिण  के  बीच  यातायात

 बिल्कुल  ठप्प  पड़  गया  ॥

 इन  सब  बातों  को  देखते  मुझे  भय  है  कि  इस  वर्ष  का  अतिरिकत  राजस्व  उपाजेक

 यातायात  56.4  लाख  मीटरिक  टन  से  अधिक  नहीं  जबकि  बजट  अनुमान  में  95  लाख

 मीट्रिक  टन  की  प्रत्याशा  की  गई  थी  ।  प्रारम्भिक  यातायात  में  कमी  के  आशा  है  कि

 पहनन-दूरी  में  देश  के  अन्य  भागों  में  आर्थिक  गतिविधि  में  तेजी  और  कुल  मिलाकर  यातायात

 के  स्वरूप  में  अनुकूल  परिवर्तन  के  कारण  स्थिति  कुछ  सुधर  जायेगी  |

 यातायातਂ  से  आमदनी  का  संशोधित  अनुमान  732.13  करोड़

 अर्थात्  बजट  से  15  89  करोड़  रुपये  अधिक  रखा  गया  है  ।  यदि  ये  उपद्रव  न  हुए  होते  तो  यह

 स्पष्ट  है  कि  रेलों  का  काय  afr  बेहतर  हुआ  ।

 बंदों  और  विशेष  रूप  से  मुल्की  नियम  विरोधी  आन्दोलन  के

 यातायातਂ  से  आमदनी  के  wa  तक  के  परिणाम  उत्साहवर्धक  रहे  हैं  ।  इस  रुख  को

 देखते  यातायातਂ  से  आमदनी  का  अनुमान  अब  मूल  ग्रनुमान  से  14.12  करोड़  रुपये

 अधिक  रखा  गया  है  ।  के  अंतगर्त  भी  आमदनी  2.14  करोड़  रुपये  अधिक  होने  की

 संभावना  लेकिन  कोचिंग'--पासेल,/सामान  ale  के  सकता  13.0  लाख

 रुपये  की  मामूली  कमी  हो  जाये  ।

 कुल  मिलाकर  हमारी  आमदनी  31  करोड़  रुपये  बढ़ी  लेकिन  हमारा  संचालन-व्यय

 कौर  अधिक  तेजी  से  बढ़  रहा  है  ।

 7.  व्ययਂ  के  हमारे  संशोधित  आंकड़े  मूल  बजट  अनुमान  से  47.54  करोड़  रुपये

 अधिक  हैं  ।  लागत  वर्षानुवष  तेजी  से  बढ़  रही  है  ।  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 के  परिणामस्वरूप  स्वीकृत  तीन  बार  की  अन्तरिम  दैनिक  और  यात्ना  भत्ता  की  दरों  में  वृद्धि

 और  मियांभाय  श्रेणीकरण  सहित  विभिन्न  अधिकरणों  के  निर्णयों  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप

 1970  से  कर्मचारी  लागत  में  प्रति  वर्ष  95  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  की  वृद्धि  हुई
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 कर्म  बारियों  को  1  1972  से  मंजूर  की  गई  अन्तरिम  राहत  नी  सबसे  बाद  वाली  किस्त  के

 गलाने
 के  लिए  पूरे  वर्ष  में  14  करोड  रुपये

 से  भी  अधिक  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  चालू

 वर्ष में  इस  पर  9.04  करोड़  रुपये  खच  होंगे  |

 इस्पातਂ  और  की  कीमत  में  उत्तरोतर  विधि  के  कारण  भी  रेलों  का  व्यय  काफी
 ~

 ढा  है  ।  रेल  परिसम्पत्तियों  की  मरम्मत  और  श्रीरमण  '  के  लिए  संशोधित  अ्रनमान  में  23.85

 करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  रकम  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसमें  से  3.59  करोड़  रुपये  पूर्वी  और

 पश्चिमी  क्षेत्रों  में

 ater

 से  हुई  क्षति  की  मरम्मत  के  लिए  हैं  ।  बाकी  19.20  करोड़  रुपए

 रेल-इंजनों  सवारी  ,  पार्सल  आदि  ate  और  दूर-संचारਂ

 सेवाओं  आरक्षण  के  बढ़  हए  ey  के  लिए  रखें  गये  हैं  ।  ay  के  और

 की  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  ईधन  का  खच  भी  लगभग  4.06  करोड़  रुपये  बढ़

 गया

 मल्यल्लास  आरक्षित  निधि  में  110  करोड़  रुपये  और  पवन  निधि  में  16  करोड़

 रुपये
 के

 विनियोगों  को  उसी  तरह  रहने  दिया  गया  wal  कि  मूल  बजट  अनुमानों  में  व्यवस्था

 थी  ।  वर्ष  के  दौरान  प  जगत  ad  में  वृद्धि  के  कारण  सामान्य  राजस्व  को  में  भी  3.48

 करोड़  रुपये  को  वृद्धि  की  सम्भावना  है  ।

 इस  प्रकार  यह  पता  चलता  है  कि  प्रतापी  रेलें  31  करोड़  रुपये  का  अतिरि  राजस्व

 अजित  तथापि  खच  में  47.54  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  ale  सामान्य  राजस्व  को  देय

 3.5  करोड़  रुपये  की  बढ़ोतरी  के  कारण  रेलों  का  शुद्ध  अधिशेष  32.53  करोड़  रुपये  से  घटकर

 12.40  करोड़  रुपये  रह  जायेगा  |

 1972-73  के  अन्त  तक  सामान्य  राजस्व के  प्रति  रेलों  की  कर्मचारी  घटकर  98.54

 करोड़  रुपये  रह  जाने  को  प्रत्याशी  लेकिन  अब  य  कम  110.68  करोड़  होंगी  ।

 बजट  1973-74

 11.  आशा  की  जाती  है  कि  नये  वित्तीय  ag  के  दौरान  दक्षिणी  और  पूर्वी  क्षेत्रों  में  स्थिति

 सामान्य  रहेगी  भौर  देश  की  अथ-व्यवस्था  में  अधिक  तेजी  से  विकास  होगा  ।  1973-74  के  बजट

 अनुमान  किराये  oe  भाड़े  के  वर्तमान  स्तर  पर  यातायात  से  कुछ  प्राप्ति  1220  करोड़  रुपये

 आंकी  गई  जो  संशोधित  अनुमान से से
 46  करोड़  रुपए  अधिक है

 ।  चालू  वर्ष  की  तुलना  यात्नी

 यातायात  से  आमदनी  में  लगभग  4  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  अनुमान  हैं  ।  यातायात  के  संबंध

 जिससे  कि  आमदनी  का  लगभग  दो-तिहाई  भाग  आप्त  होता  एक  करोड़  मीट्रिक  टन

 अतिरिक्त  प्रारम्भिक  राजस्व  उपजे  यातायात  की  परिकल्पना  की  गई  जिससे  लगभग  35

 करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  अन्य  कोचिंग  तथा  फुटक र  के  अंतगर्त  ग्राम दनी

 लगभग  चालू  वर्ष  के  संशोधित  अनुमान  के  स्तर  पर  ही  रखी  गई  है  ।

 aa  के  सम्बन्ध  संशोधित  बजट  अनुमान  की  तुलना में  ,  61.57  करोड़  रुपए  अधिक  का

 अनमान  लगाया  गया  संचालन  व्यय  का  अनुमान  918.25  करोड़  रुपए  जबकि  संशोधित

 अनुमान  856.68  करोड़  रुपये  का  था  ।  जिसकी  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  बताया  गया  अतिरिक्त
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 खर्च  के  मुख्यतः  निम्नलिखित  कारण  कर्मचारी  लागत  में  वृद्धि  (34.81  ;

 रेल-पथ  और  निर्माण  चल-स्टाक  तथा  बिजली  ate  सिगनल  व  दूर-संचार  सेवाओं  की

 मरम्मत  तथा  अनुरक्षण  की  लागत  में  वृद्धि  (13.54  ;  अतिरिक्त  यातायात  के  लिए

 ईधन  के  खर्च  में  वृद्धि  (4.52  और  1973  उपकर  सहित  कोयले  की  लागत

 में  वृद्धि  (3.88  करोड़ )  ;  तथा  विविध  कारण  (6.66

 कर्मचारियों  के  वेतन  fas  में  निम्नलिखित  कारणों  से  वृद्धि  हुई  वार्षिक  aaa

 वृद्धियाँ  (5.70  ,
 तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  1-8-1972  से  मंजूर  की  गई

 अन्तरिम  राहत  से  जलाई  तक  की  भ्र वधि  के  लिए  5.00  मियाँदाद  अधिकरण  के

 निर्णयों  का  कार्यान्वयन  (6.73  रेल  कर्मचारियों  को  उदारीकृत  मान  पर  कपड़ों  और

 नदियों  की  मंजूरी  (1.24  करोड़ )  ,
 अनिवार्य  कोटियों  में  अतिरिक्त  कमंचारियों  की

 भविष्य  निधि  में  कर्मचारियों  को  भत्ते  आदि  (16.14  ।

 मरम्मत  भौर  अनुरक्षण
 में

 वृद्धि  मुख्यतः  सामान  और  भण्डार  की  agt  हुई  लागत  के

 कारण  है  ।  बन्द  माल  डिब्बों  और  रेल  इ  जनों  का  बेहतर  अनुरक्षण  और  मरम्मत  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  इस  ag  एक  तीब्र  अभियान  ae  किया  गया  है  ताकि  भौर  अधिक  यातायात  की  ढुलाई  के

 लिए  उनकी  उपलब्धता  बढ़ाई  जा  सके  ।

 रेलवे  अभिसमय  1971  की  सिफारिश  के  आरक्षित

 निधिਂ  में  विनियोग  को  110  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  115  करोड़  रुपये  कर  गया  पेंशन

 fafa’  में  विनियोग  16  करोड़  रुपए  रखा  गया  है  :  सामान्य  राजस्व  को  '  172.61  करोड़

 रुपए  जबकि  चाल  वर्ष  के  दौरान  163.18  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था हँ की  गई  थी  ।  इस  हिसाब

 आमदनी  खर्च  से  कम  रह  जाने  की  सम्भावना  है  और  अनुमानित  घाटा  19.34  करोड़  रुपये

 आता है  ।

 शद्ध  वित्तीय  स्थिति

 उपयुक्त  घाटे  में  20  करोड़  रुपये  की  वह  रकम  शामिल  नहीं  है  जो  1973-74  में

 न्य
 कास  निधिਂ  तथा निधि  निर्माण-कार्योਂ  पर  बचें  की  जायेगी  ।  रेलों  '

 आरक्षित  निधिਂ के  अंतगर्त  बकाया  ऋणों  पर  ब्याज  के  रूप  में  5.35  करोड़  रुपए  भी  वित्त

 मंत्रालय  को  देन ेहैं
 ।  इसके  ऋण  की  8.31  करोड़  रुपए  की  एक  किस्त  भी  देय  ये द

 समस्त  दाधिताएं  33.66  करोड़  रुपये  की  बैठती  है  ।

 बजट  प्रस्ताव

 यदि  वर्तमान  दायिताओं  को  घाटे  में  शामिल  कर  लिया  जाये  तो  अन्तर  की  राशि

 53.00  करोड़  रुपए  होगी  ।  देश  एक  कठिन  अ्राधिक  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  ale  मैं  चाहता  &

 कि  जन-साधारण  के  बोझ को  कम  करने  के  लिये  हम  हुर  संभव  प्रयास  करें  ऐसी  परिस्थिति  में

 यदि  मैं  इस  उत्तर  को  बिना  पूरा  किये  छोड़  देता  हूं  तो  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  सामान्य  वित्त

 पर  इतना  बोझ  और  जिसका  अन्ततोगत्वा
 सब  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  गा  ।..

 विल्कुल  न  चाहते  हुए  मैं  भाड़े  और  किराये  में  मामूली  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  रख  रहा  हं
 और  मुझे  विश्वास  है  कि  जीवन  निर्वाह  पर  इसका  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़गा  ।
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 रेलवे  1973-74  1  1894

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  बहुत-सी  वस्तुए  ऐसी  हैं  जिनकी  रेलें  बहुत  कम  दरों

 पर  ढलाई  करती  यहां  तक  कि  उनसे  परिचालन  की  पुरी  लागत  भी  नहीं  निकलती  ।  दूसरी

 सदर
 बढ़ने  और  सामान  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  परिचालन  को  लागत  निरन्तर  बढ़

 रही है  ।  1970  से  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  वेतन  और  भत्तों  में  वृद्धि  और  श्रमिक  पंचाठ

 निर्णयो ंके  परिणामस्वरूप  ही  रेलों  का  वार्षिक वेतन  बिल  95  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  अर्थात

 2.5  प्रतिशत  बढ़  गया  है  और  कर्मचारी  लागत  रेलवे  संचालक  व्यय  का  60  प्रतिशत  बैठती

 डीजल  इस्पात  और  रेलों  द्वारा  खरीदे  जाने  वाले  अन्य  सामान  की

 लागत  भी  निरन्तर  बढ़  रही  है  ।  परिचालन  की  लागत  में  इस  श्रपरिहायं  विधि  के  कारण  भाड़ा  दरों

 योर  यात्री  किरायों  को  अपरिवर्तित  रखना  असम्भव-सा  हो  जाता  है  ।  फिर  भी  मैं  भाड़ा  दरों  और

 किरायों  में  बहुत  मामूली  समायोजन  करने  के  प्रस्ताव  रख  रहा  हु

 निम्न  दर  वालो  कुछ  वस्तुओं  के  वर्गीकरण  में  संशोधन

 जिन  वस्तुओं  पर  इस  समय  57.5  और  इससे  निचले  वर्गों  में  प्रभार  लिया  जाता  उनका

 भाड़ा  वर्गीकरण  एक  सीपी  ऊपर  उठाने  का  प्रस्ताव  है  '  इस  समय  माल  डिब्बा  भार  के  लिए  जिन

 वस्तुओं  का  भाड़ा  वर्ग  30  की  दर  पर  लिया  जाता  उन  पर  अब  आगे  वर्ग  32.5  की  दर  पर

 भाड़ा  लिया  इस  समय  जो  वस्तुएं  32.5  भाड़ा  वर्ग  में  उन्हें  भाड़ा  ay  35  में  रखा

 जायेंगी  कौर  इसी  तरह  बढ़ते-बढ़ते  वर्ग  57.5  की  वस्तुओं  पर  वर्ग  60  की  दर  से  भाड़ा  लिया

 जायेगा  ।  प्रस्तावित  वर्गीकरण  से  इस  ane  वर्ग  30  में  प्रभारित  वस्तुओं  पर  रेल  भाड़ा  लगभग  8

 प्रतिशत  बढ़ेगा  ।  वर्गीकरण  के  aga  के  साथ-साथ  उत्तरोत्तर  यह  वृद्धि  वर्ग  57.5  की  वस्तुओं  पर

 केवल  लगभग  4  प्रतिशत  रह  जायेगी  ।  इस  बृद्धि  के  बाद  भी  इतेक  वस्तुएं  ऐसी  रहूंगी  जिनके  भाड़े

 से  होने  वाली  आमदनी  से  परिचालन  की  पुरी  लागत  नहीं  निकलेगी  ।

 टक्कर  अर्थात  माल-डिब्बा  भार  से  कम  के  परेषणों  के  वर्गीकरण  को  भी  रूप  निश्चित

 किया  जायेगा  ॥

 मिट्टी  के  तेल  अनाज  के  भाड़  को  प्रस्तावित

 बृद्धि  से  मुक्त  रखा  गया  है

 यद्यपि  वृद्धि  राजस्व  और  उपभोक्ताओं  पर  उसके  प्रभाव  के  परस्पर  विरोधी  लगों  के

 बीच  दर  में  वृद्धियाँ  द्वारा  संतुलन  रखना  होता  तथापि  मैं  यह  मानता  हं  कि  इन  वृद्धियाँ  का

 उस  माल  या  उन  वस्तुओं  के  वर्तमान  मुद्रास्फीति  रुख  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिए  जिनका

 साधारण  के  बजट  में  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  हालांकि व्यापक  खपत  वाली  वस्तु  को  भाड़ा  दर

 की  वृद्धियाँ  से  बिल्कुल  अलग  रखना  बहुत  कठिन  फिर  भी  ag  निश्चय  किया  गया  है  कि  gata

 नमक  कौर  मिट्टी  के  तेल  जैसी  कुछ  सीमित  परमावइ्यक  वस्तुओं  को  इससे  मुक्त  रखा  जाये  ।

 जिसका  सम्बन्ध  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  ताथ  रहा  आज  भी  सामान्य  व्यक्ति  के  दैनिक

 बजट  में  महत्वपूर्ण  स्थान  रखता  है  ।  अनाज  और  दालों  की  भाड़ा  दरों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 हालाँकि  जीवन  के  लिए  आवश्यक  इन  वस्तुओं  के  परिवहन  से  भारतीय  रेलों  को  इस  समय  प्रति

 aq  लगभग  26  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  रही  है  ।

 माल  के  वर्गीकरण  में  प्रस्तावित  संशोधन से  1973-74  में  रेलों  को  14.65  करोड़  रुपये  का

 अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।
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 RAS  पर  भाड़ा

 कोयले  का  भाड़ा  दरों  में  पिछली  बार  1971  में  संशोधन  किया  गया  था  गौर  तब  से

 परिचालन  की  लागत  बहुत  बढ़  गयी  है  ।  वर्तमान  भाड़ा  दरे  1100  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  तक

 कोयले  के  परिवहन  की  लागत  को  पूरा  करने  के  fo  अपर्याप्त  हैं  ate  दूरी  के  साथ-साथ  भाड़े  से

 होने  वाली  आमदनी  और  परिवहन  की  लागत  के  ब्रीच  का  अन्तर  बढ़ता  जाता  है  ।  इस  अनिवार्य

 वस्तु  के  परिवहन  से  रेलों  को  12  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  की  हानि  होती  है  ।  कोयला  उद्योग  को

 पुनर्गठित  किया  जा  रहा  है  ताकि  वह  हमारे  व्यापक  राष्ट्रीय  हित  की  उन्नति  में  सहायक  हो  कौर

 ग्राम्य  पुननिर्माण  कार्यक्रम  को  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्य  ,  ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  कोयले  को  एक  विशेष  स्तर  पर  रखा  जाये  ।  इसलिए  मेरा  प्रस्ताव

 है  कि  कोयले  की  भाड़ा-दर  में  वृद्धि  को  केवल  3  प्रतिशत  तक  सीमित  रखा  जाये  ।  इस  वृद्धि  से  प्रति

 वर्ष  3.50  करोड़  रुपये  मिलेंगे  ।

 ऊचे  दर्ज  के  यात्री  किराये

 1  1973  से  रेल  Otat-fRUal-He  हटा  लिये  जाने  की  घोषणा  वित्त  मंत्री  अपने

 बजट  में  अलग  से  करेंगे  ।  इस  सीमा  तक  यात्रियों  को  लाभ  होगा  ।  लेकिन  जैसा  कि  सदन  को

 विदित  यात्नी  तथा  कोचिंग  सेवाओं  से  रेलों  को  प्रति  वर्ष  लगभग  63  करोड़  रुपये  करोड़

 रुपये  का  अनुपनगरीय  सेवाओं  से  और  13  करोड़  रुपये  का  उपनगरीय  सेवाओं  से--घाटा  हो  रहा
 + rel  ।  ऊंचे  दर्ज  के  अनुप नगरीय  ग्रामीणों  जो  यात्री  जनता  का  1.3  प्रतिशत  रेलों  को  अपनी

 कुल  यात्री  आमदनी  का  13  प्रतिशत  पसीजता  है  ।  यह  उचित  और  उपयुक्त  ही  है  कि  इन  दर्जों  में

 यात्ना  करने  वाले  समा ज
 के  समृद्ध  वर्गों  से  अधिक  किराया  लिया  जाये  ।  मेरा  प्रस्ताव  ह्

 कि  ऊचे  दर्ज  के  इकहरी  यात्रा  टिकटों  के  सम्बन्ध  कर  को  मूल  किरायों  में  10  प्रतिशत

 की  वृद्धि  कर  दी  जाये  ।  मेरी  mem  है  कि  दो  वर्षों  के  भीतर  सभी  गाड़ियों  के  वातानुकूल  दर्जे  के

 किरायों  को  हवाई  जहाज  के  किरायों  के  स्तर  पर  ले  आया  जाये  ।  शुरू  मेरा  प्रस्ताव  है  कि

 बम्बई  और  कलकत्ता  के  लिए  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  वातानुकूल  दर्जे  के  किरायों  को  हवाई

 जहाज  के  किरायों  के  बराबर  अथवा  उनसे  अधिक  कर  दिया  जाये  ।  पहले  और  दूसरे  दर्जे  के  मासिक

 सीजन  टिकटों  के  वर्तमान  किरायों  में  भी  आनुपातिक  वृद्धि  होगी  ;
 इसका  ब्योरा  ज्ञापन में  दिया  गया

 इन  वृद्धियाँ  के  फलस्वरूप  1973-74  में  4.45  करोड़  रुपये  की  आमदनी  होगी  ।

 तीसरे  दर्जे  के  यात्री  किराये

 मैं  बहुत  चाहता  था  कि  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  किसी  भी  तरह  की  वृद्धि  से  मुक्त  रखा

 जाये  ।  किन्तु  परिचालन  की  बढ़ती  हुई  लागत  के  कारण  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  मैं

 कर  को  मूल  किरायों  में  बहुत  मामूली  वृद्धियाँ  का  प्रस्ताव  रख  रहा  हूँ  ।  पहले
 15  किलोमीटर  की  दूरी  के  लिए  तीसरें  दर्जे  के  किरायों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  16  से  36

 मीटर  तक  की  दूरी  के  लिए  तीसरा  दर्जा  साधारण  में  मंत्री  5  पैसे  37  से  50  किलोमीटर  तक
 के  लिए  10  पैसे  की  और  इसी  प्रकार  भागे  वृद्धि  होगी  ।  16  शौर  50  किलोमीटर  के  बीच  की
 यात्रा  के  लिए  इकहरी  यात्रा  टिकट  का  मूल्य  अपने  वर्तमान  मुल्य  से  केवल  5  पैसे  अधिक  होगा  ।
 लम्बी  दूरियों  के  जैसे  200  किलोमीटर  के  कर  सहित  वर्तमान  किरायों  में  केवल  15
 पैसे  की  वृद्धि  होगी  ।  यहां  तक  कि  1000  किलोमीटर  की

 दूरी
 के  लिए  भी  तीसरे  दर्जे  साधारण  का
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 इकहरी  यात्रा  का  किराया  वर्तमान  किराये  से  केवल  20  पैसे  अधिक  होगा  ।  किसी  भी  दूरी  के  लिए

 नये  किराये  विंमान  किरायों  से  25  पैसे  से  ज्यादा  नहीं  बढ़ेंगे  ।  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहूँगा

 कि  प्रस्तावित  नये  किराये  आमतौर  पर  बस  के  वर्तमान  किरायों  से  कम  हैं  ।

 तीसरा  zat  डाक  att  एक्स प्र स

 अब  डाक  भीर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  लीजिए  ।  कर  को  मुक्त  किरायों  में  16  से

 25  क्रिलोमीटर  तक  के  लिए  10  पैसे  26  से  50  किलोमीटर  तक  के  लिए  20  पस  51  से

 100  क्रिलोमीटर  तक  के  लिए  30  पैसे  को  ate  इसी  प्रकार  आगे  वृद्धि  होगी  |  डाक  और  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  में  200  किलोमीटर  की  यात्रा  के  तीसरे  दर्ज  का  इकहरी  यात्रा  का  किराया  विंमान

 किराये  से  15  पैसे  अधिक  होगा  ।  यहां  तक  कि  400  किलोमीटर  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  भी  वृद्धि

 केवल  25  वैसे  होगी  ।

 मैं  यहाँ  कुछ  प्रतिनिधि  जोड़ी  स्टेशनों  के  बीच  के  किराये  की  तालिका  पढ़  रहा  हूँ  जिससे

 भाप  देखेंगे  कि  वृद्धि  केवल  मामूली  होगी  :-

 बिमान  प्रस्तावित  विधि

 किराया  किराया

 रु०  पे०  रु०  उठ  aa

 दिल्ली-लखन ऊ  16  .  85  17  15  30

 नयी  दिल्ली-भोपाल  23  .  05  23  65  60

 29  .  80  30  50  70 दिल्ली-पटना

 32  30  33  05  75 नयी  दिल्ली -नाग पुर

 दिल्ली -बम्बई  38  80  39.  65  85

 दिल्ली  39  90  40  80  90

 दिल्ली-मद्रास  54  55  55  45  90

 तीसरे  दर्जे  के  सीजन  टिकट  और  अनुप नगरीय

 तीसरे  दर्जे  के  उपनगरीय  और  दोनों  प्रकार  के  सीजन  टिकटों  के  सम्बन्ध  में

 5  रुपये  मासिक  तक  के  सीजन  टिकटों  में  कोई  वृद्धि  करने  का  मेरा  विचार  नहीं  लेकिन  5

 रुपये  से  अधिक  मूल्य  के  मासिक  सीजन  टिकटों  में  50  पैसे  की  वृद्धि  की  जायेगी  ।

 उपयु कत  वृद्धियों  से  हमें  21.25  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे  जिसमें  से  12  करोड़  पये  यात्नी

 किराया  कर  के  रूप  में  पहलें  से  ही  वसूल  किये  जा  रहे
 हैं  ।  अतः  तीसरे  दर्ज  के  यात्रियों  से  की  जाने

 बाली  अ्रतिरिक्त  वसूली  केवल  9.25  करोड़  रुपये  होगी  |

 कुछ  चुनी  हुई  सुपर  तेज  एक्स प्र स  गाड़ियों  में  यात्रा  के  लिए  पूरक  प्रभार

 फ़रंटीयर  कालका-दिल्ली-हावड़ा  ग्रांड  ट्रंक  एक्सप्रेस  और  ताज  एक्सप्रेस

 हਂ  9  दगी  ॥  ह
 जैसी  are  सुपर  तेज  एक्सप्रेस  गाड़ियां  जो  उसी  मार्ग  पर  चलने  वाली  ary  ल  या  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  से  अपेक्षाकृत  अधिक  तेज  और  सुविधाजनक  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  सम्बन्धित  मार्ग  पर  चलने
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 तेज  गाड़ियों  और  अन्य  एकसम  स  गाड़ियों  के  संचलन  समय  में  12  घंटे  से  अधिक

 अन्तर  है  ।  इन  गाड़ियों  से  यात्रा  के  लिए  समात  दर  पर  एक  विशेष  पूरक  प्रभार  लगाने

 का  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  ।  च  कि  इन  गाड़ियों  में  सभी  सीटें  आरक्षित  इसलिए  इनमें

 भाड़  नहीं  होंगी  ate  इससे  लम्बी  दूरी  की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को  अपेक्षित  राहत  मिलेगी  ।

 ये  समान  दरें  होगी  तीसरे  दर्ज  के  लिए  1.50  दूसरे  दर्जे/वातानुकूल  कुर्सी-यान  के  लिए  3

 पहले  दर्ज  के  लिये  5  रुपये  और  वातानुकूलक  दर्ज  के  लिए  10  रुपये  |

 राजधानी  एक्स प्र  स  गाड़ियों  के  लिए  किराया

 दोनों  राजधानी  a  गाड़ियों  से  यात्रा  के  लिए  वातानुकूल  शयन-यान  और  वातानुकूल

 कुर्ती-यान  दोनों  के  किरायों  में  भी  संशोधन  किया  जायेगा  ।

 |.  प्रभाव

 यात्री  किराये  सम्बन्धी  इन  प्रस्तावों  से  26.20  करोड़  रुपये  की  शुद्ध  प्राप्ति  होगी  ।

 माननीय  सदस्यों  को  एक  ज्ञापन  परिचित  किया  जा  रहा  है  जिसमें  माल  भाड़ा  दरें  कौर

 यात्री  किराया  दोनों  के  संबन्ध  में  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 प्रस्ताओं  का  बीतो  प्रभाव

 ये  सभी  प्रस्ताव  1  अप्रैल  1973  से  प्रभावी  होंगे  और  ate  कुल  44.35  करोड़  रुपये

 का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इस  रकम  को  लेखे  में  शामिल  करने  के  बाद  अनुमान  है  कि

 1973-74  के  बजट  में  25.01  करोड़  रुपये  का  अधिशेष  होगा  ।  यह  अधिशेष  विकास  बकाया

 कर्जे  की  किस्त  ate  ब्याज  आदि  से  सम्बन्धित  देनदारियों  से  जो  कि  कुछ  मिलाकर  33.66  करोड़

 रुपये  संतुलित  हो  जायेगा  |  इसके  बाद  8.65  करोड़  रुपये  का  अन्तर  रह  जायेगा  और  मैं  अदा

 करता  हूँ  कि  इसे  रेलें  अपनी  आमदनी  बढ़ाकर  और  बेहतर  परिचालनिक  कुशलता  द्वारा  पूरा

 कर  लेंगी  ।

 योजना  पर  खच

 संशोधित  1972-73

 चाल  ag  के  महानगर  परिवहन  परियोजनाओं  को  हमारे  संजो गीत  अनुमानों

 के  अंतगर्त  194.56  करोड़  ग्रा रक्षित  निधिਂ  अन्तर्गत  114.48  करोड

 fafa’  के  अंतगर्त  20  करोड  रुपये  और  और  चाल  लाईन  निर्माण  राजस्वਂ  के  अंतगर्त

 7  करोड़  रुपये  का  खड़े  दिखाया  गया  है  ।  कुल  मिलाकर  यह  रकम  336.04  करोड़  रुपये  बैठती

 है  जबकि  बजट  अनुमान  301.50  करोड़  रुपये  का  था  ।  खर्च  में  वृद्धि  मुख्यतः  चल-स्टाक  के

 और  की  खरीद  और  संरचना  सम्बन्धी  इंजीनियरी  के  निर्माण  कार्यो
 3

 कारण  है  ।

 बजट  1973-74

 1973-74
 के

 लिये  हमारी  वाचिक  योजना  में  366.28  करोड़  रुपये  का  खच  रखा  गया

 था  जिसमें  से  195  करोड़  रुपये  के  137.54  करोड़  रुपये  आरक्षित
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 fafa’  के  अंतगर्त  और  दोष  fasta  fafa’  तथा  चालू  लाइन  निर्माण  राजस्वਂ  के  अन्तर्गत  रखे  गये

 थे  |  जन्तु  साधनों  पर  दबाव  तथा  वि  फायत  at  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  इस  कार्यक्रम

 को  काट-छाँट  कर  20.58  करोड़  रुपये  की  सम्भावित  बचतਂ  दिखाकर  329.54  करोड़  रुपये  पर  ले

 भाया  गया  है  ।  इसके  1973-74  के  दौरान  रेलों  का  महानगर  परिवहन  योजनाओं  पर

 रेलवे  योजना  से  बाहर  8  करोड़  रुपये  खर्च  करने  का  इरादा  है  ।

 योजना  निर्माण  कार्यों  की  स्थूल  एवं  वित्तीय  प्रगति  काफी  सन्तोष  नक  रही  है  ।  योजना

 की  पंचवर्षीय  अवधि  के  पहले  चार  वर्षों  में  नियोजित  परिव्यय  का  78  प्रतिशत  बचें  किया  जा

 चुका  अब  तक  लगभग  724  मार्ग  किलोमीटर  में  दोहरी  लाईन  बिछाई  जा  चूकी  है  और

 योजना  की  समाप्ति  तक  800  किलोमीटर  में  दोहरी  लाईन  बिछाये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  326

 माग  किलोमीटर  में  मीटर  लाईन  से  बड़ी  लाईन  में  आमान  परिवर्तन

 का  काम  पूरा  हो  चुका  लगभग  1600  किलोमीटर  की  नई  आमान  परिवार

 विशेषकर  गुन्चा

 के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।  इन  सभी  रामान  परिवहन  सम्बन्धी

 निर्माण-कार्यों  पर  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  काम  चल  रहा  है  ।

 मालिया  जम्मू-कठुआ  कौर  सिंगरौली-कटनी  को  मिलाने  वाली

 नई  लाइनें  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गई  हैं  ।  अन्य  लाइनों  में  जिनमें  कटक-पारादीप  लाइन  और

 तिरुवन्नतपुरम-कन्याकुमा  री-तिरुनेलवेलि  लाइन  शामिल  अच्छी  प्रगति  हो  रही  इसी  प्रकार

 विभिन्न  बिजलीकरण  योजनाएं  भी  लगभग  योजना  के  अनुसार  प्रगति  कर  रही  है  ।

 इसी  तरह  रेल  सवारी  और  माल  डिब्बों  जैसे  चल-स्टाक  का  निर्माण  भी

 तेज  कर  दिया  गया  है  और  हमें  आशा  है  कि  डीजल  कौर  बिजली  इंजनों  के  उत्पादन  में  थोड़ी

 सी  कमी  को  हम  उनके  उत्प।दन  में  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 भावी  काय

 जसा  कि  सदन  को  मालूम  पांचवीं  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  |  विभिन्न

 अन्तर  मंत्रालय  कार्यकारी  दलों  की  बैठकों  में  विभिन्न  क्षेत्रीय  योजनाओं  तथा  उत्पादन  लक्ष्यों  पर

 विचार-विमर्श  किया  जा  रदा  इन  सबका  प्रभाव  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रेलों

 द्वारा  सम्हाले  जाने
 वाले  माल  यातायात  के  सम्भावित  स्तर  पर  पड़ेगा  ।  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा

 किये  गये  प्रारम्भिक  अध्ययनों  से  पता  चलता  हैं  कि  रेलों  को  पाच  वर्षों  में  11  करोड़  से  12  करोड़

 मीट्रिक  टन  अधिक  अर्थात्  औसतन  प्रति  वर्ष  220  लाख  से  240  लाख  मीट्रिक  टन  तक  अधिक

 माल  यातायात  की  ढुलाई  के  लिए  कहा  जा  सक+ा  है  ।  इन  पाँच  वर्षों  की  अवधि

 में  प्रारम्भिक  माल  यातायात  की  मात्रा  में  लगभग  50  प्रतिशत  वृद्धि  को  सम्हालना  रेलों  के  लिए

 बहुत  भारी  समस्या  है  ।  इस  काम  की  विशालता  का  बेहतर  मूल्यांकन  इस  प्रकार  फिया  जा  सकता  है

 कि  ढुलाई  के  सम्बन्ध  में  पहली  योजना  में  रेलों  में  पति  वह  औसतन  50  लाख  मीट्रिक  दूसरी

 योजना  में
 80

 लाख  मीट्रिक  टन  और  1960-61  से  अब  तक  40  लाख  मीटरिक  टन
 की

 '  वृद्धि

 हुई  है
 ।

 चक

 पाँचवीं  योजना  के  दौरान  यातायात  में  प्रायोजित
 विधि  अधिकतर  इस्पात
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 कारखानों  के  लिए  कच्चा  निर्वात  के  लिए  लौह  पैट्रोलियम

 पदार्थ  और  इस्पात  जैसी  बुनियादी  वस्तु नों  की  ढुठाई  में  होगी  ।  विमान  संकेतों  के  अनुसार  केवल

 कोयले  की  ढुलाई  6  करोड़  50  लाख  मीट्रिक  टन  से  बढ़कर  12  करोड़  50  लाख  मीट्रिक  टन

 तै  1  इसी  प्रक। र हो  जायेगी  जो  संसार  की  किसी  भी  रेल  प्रणाली  के  लिए  एक  अभूत पूर्व  वृद्धि

 यात्री  यातायात  खासतौर  पर  मध्यम  दूरी  और  लम्बी  दूरी  के  यातायात  में  काफी  वृद्धि  होने  की

 आशा  है  ।

 भविष्य  में  ऐसे  विशाल  काम  को  सम्हालने के  लिए  हमें  रेल  माल  डिब्बों

 are  सवारी  feat  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  करनी  नयी  लाइनों  का  निर्माण  करना  होगा

 कौर  वर्तमान  लाइनों  की  क्षमता  को  बढ़ाना  मरम्मत  श्र  उत्पादन  के  लिए  नये  कारखाने

 लगाने  होंगे  और  महानगरीय  केन्द्रों  और  अन्य  नगरों  में  ग्र ति रिक्त  यात्री  टर्मिनलों  और  गाड

 क्षमता ्र ों  की  व्यवस्था  करनी  होगी  |  रेल  परिवहन  नीति  की  धारणा  आमूलचूल  wags  करना

 होगा  और  उसे  लोगों  की  भीड़  तथा  भारी  मात्रा  में  बड़े-बड़े  सामान  की  ढुलाई  के  अनुरूप  बनाना

 होगा  ।  हमें  सम्भवतः  अधिक  लम्बी  और  भारी  अधिक  शक्तिशाली  रेल  यात्री

 डिब्बों  में  श्रमिक  सीटों  अधिकाधिक  गाड़ियों  को  डीजल  और  बिजली  इंजनों  से  रेल-पथ

 ait  चल-स्टाक  के  बेहतर  उपयोग  इस  समय  भारतीय  रेलें  केवल  जापान  के  बाद

 दूसरे  नम्बर  पर  माल  डिब्बों  की  ora  क्षमता  में  वृद्धि  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।  संक्षेप

 हमें  अपने  विचार  और  दृष्टिकोण  में  पुरी  तरह  परिवर्तन  करना  पड़  सकता  है  शौर  अपनी  वर्तमान

 परिसम्पत्तियों  के  अधिकतम  उपयोग  और  सीमित  समय  के  अन्दर  नयी  क्षमताओं  के  सृजन की

 दिशा  में  कारगर  उपाय  करने  होंगे  ।

 नयी  लाइनों  का  निर्माण  ए  ऐसा  ही  विषय  है  जहां  बिल्कुल  नये  दृष्टिकोण  से  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।  निर्माण  की  बढ़ती  हुई  लागत  के  लिए  यातायात  का  घनत्व  बहुत  अधिक  होना

 जरूरी  है  ताकि  वित्तीय  दृष्टि  से  लाइनों  का  औचित्य  बन  सके  ।  नयी  लाइनों  के  आर्थिक  दृष्टि  से

 लाभकारी  होने  के  लिए  प्रारम्भिक  यातायात  की  मात्रा  कम  से  कम  30  लाख  मीट्रिक  टन  होनी

 चाहिए  ।  ag  अधिक  उद्योग-बन्दों  वाले  क्षत्रों  में  ही  सम्भव  है  ।  किन्तु  ऐसे  भी  क्षत्र  हो  सकते  हैं

 जहां  इतनी  मात्रा  में  यातायात  न  फिर  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  नयी  लाइन  का

 निर्माण  या  आमान  परिवहन  ग्रावश्यक  हो  सकता  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  रेलों  को  नयी  लाइनों  का

 निर्माण  वित्तीय  दुष्टि  से  सम्भव  बनाने  के  लिए  एक  नये  दृष्टिकोण  का  विकास  करना  आवश्यक

 होगा  और  उनके  पूंजीगत  दायित्व  में  भी  कमी  करने  तथा  आमदनी  की  दर  में  सुधार  के  उपाय

 ढूढने  होंगे  ।  इसके  लिए  कुछ  नियम  अपनाये  जा  सकते  हैं  ।  जो  इस  प्रकार  हैं

 (i)  लाइन  के  निर्माण  की  अवधि  में  और  उसके  पुरी  हो  जाने  यातायात  के  लिए

 खुल  जाने  के  बाद  कुछ  निर्दिष्ट  वर्षों  तक  सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  की

 से  पूर्ण  या  आंशिक

 (ii)  भूमि  देकर  और  निर्माण--कार्य  के  लिए  निःशुल्क  श्रम  की  व्यवस्था  करके  निर्माँण

 की  लागत  कम  करने  में  राज्य  सरकारों  और  स्थानीय  प्राधिकारियों  का

 (iii)  नव--निमित  लाइन  के  लिए  लागू  किराये  और  माल  भाड़ ेके  ढाँचे  में  उपयुक्त

 ऊध्वंगामी  जिसे  भ  भाषा  में  प्रभा यं  ल  दूरी  में  स्फीति  कहा

 जाता
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 ( |  Iv \  )  विभिन्न  आधार  पर  किराया  और  माल  भाड़ा  लगाना  मानक  किराए  और

 भाड़े  की  अधिक-दूरी-कम-किराया  वाली  संरचना  के  fag  संतुलन  बनाया  जा  सके  ॥

 पारम्परिक  आर्थिक  सफलता  की  शास्त्रीय  धारणा  को  विभिन्न  समाजों  के  आर्थिक  विकास

 से  प्राप्त  ऐतिहासिक  ग्रनुभत्र  के  प्रकाश  में  पुनः  लागू  किया  जाना  जरूरी  है  ।  इस  सिद्धान्त  में  कि

 परिवहन  अवस्थापना  को  पहले  मे  विद्यमान  श्रमिक  सक्षमता  द्वारा  निर्धारित  प्रतिमान  के  साथ  ही

 विकसित  होना  इतना  संशोधन  किया  जाना  आवश्यक  है  कि  प्रायः  tag  अवस्था पनाओं  के

 सर्जन  से  ही  अतिरिक्त  माँग  तथा  अधिक  वाणिज्यिक  संभावनाए  पैदा  होती  हैं  ।  चुने  ga  aval  में

 अल्पकालिक  afar  प्रतिफल  की  संगीता  को  विचार-पूर्ण  विकासशील  व्यय  की  नीति  के  जरिए

 दीघेंकालिक  लाभों  को  जगह  देनी  ही  होगी  ।

 इसी  आधार  मैं  अपने  वित्त  और  योजना  मंत्रियों  के  साथ  ag  विचार  विमर्श

 करना  चाहता  हूँ  कि  जहां  कहीं  क्षेत्रीय  विकास  के  लिये  ग्रत्यधघिक  आवश्यक  वहां  हम  इस  बात

 पर  बहुत  अधिक  ध्यान  दिये  बिना  कि  व्यय  का  तात्कालिक  प्रतिफल  परियोजनाओं

 को  fra  प्रकार  आरम्भ  कर  सकते  हैं  60  किलोमीटर  तक  नयी  लाइनें  किस  प्रकार  खोल

 सकते हैं  ।

 महत्वपूर्ण  नये  निर्माण

 मैंने  इससे  qd  अ।मान  परिवर्तन  के  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्माण-कार्यों  उल्लेख  किया  है

 जो  इस  समय  ओखा-वीरमगाम

 समस्तीपुर  खण्डों  में  चालू  हैं  ।  इनके  अतिरिक्त  नयी  लाइनों  के  निर्माण  आमान  परिवर्तन  के

 कुछ  महत्वपूर्ण  काम  है  जिनके  सम्बन्ध  में  इस  समय  सरकार  जांच-पड़ताल  कर  रही
 है  और  सक्रिय

 रूप से  विचार कर  रही  है  ।  इनमे ंसे  कुछ
 काम

 ये  हैं
 :

 (i)  बनी  चनाका  लाइन  ।

 (ii)  मानमाड  से  पूर्ति  बैजनाथ--मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  बदलाव  ।

 (iv)  मैंगलूर-इप्टा  लाइन  |

 (४  टिल्ली-अहमदाबाद--मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  बदलाव  |

 (vi)  बरौनी-कटिहार-न्यू  बोंगाईगांव  और  गुवाहाटी--मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन

 में  बद  व  ॥

 (vii)  गुन्टूर-मंचेला--बड़ी  लाइन  में  बदलाव  और  नदीकुडे-बीबीनगर  के  बीच  बड़े

 आमान  की  एक  नयी  लाइन  का  निर्माण  ।

 नयी  लाइनों  के  आमान  परिवर्तन  wit  पुरःस्थापन  के  कुछ  और  भी  प्रस्ताव  हैं

 जिनके  सम्बन्ध  में  विभिन्न  स्तरों  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।  आशा  साधन  उपलब्ध  होने

 इनमें  से  कुछ  काम  यथासमय  प्रारम्भ  किये  जायेंगे  ।

 इन  कामों  के  लिए  1973-74  के  बजट  में  कोई  राशि  नहीं  रखी  गयी  है  ।  इन  कामों  के

 लिए  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाने  पर  सम्बन्धित  अनुदानों  के  म्रस्तगंत  निधियों  के

 विनियोग  द्वारा  इन्हें  शुरू  करने  के  लिये  मैं  आपकी  अनुमति  मांगता  हूँ  ।
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 नये  सर्वेक्षण

 इन  कार्यों  के  निष्पादन  के  लिए  ad  में  जितनी  राशि  आवश्यक  उनकी  मंजूरी  लने

 के  लिए  मैं  फिर  सदन  में  उपस्थित  होऊ गा  ।

 aaa  मार्गों  पर  यातायात  क्षमता  में  वृद्धि  करने  तथा  बड़  नगरों  के  अति  व्यस्त

 टर्मिनलों  को  राहत  पहुँचाने  के  लिए  कुछ  सर्वेक्षण  प्रस्तावित  हैं  ।  इनके  अलावा  कुछ  ऐसी  नई  रेल

 लाइनों  के  सर्वेक्षण  भी  प्रगति  पर  हैं  gear  प्रारम्भ  किये  जा  रहे  जिनके  अन  जाने  पर  देश  के

 कुछ  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  विकास  में  वृद्धि  होगी  ।  नई  लाइनों  के  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  ये  लाइनें

 विशेष  रूप  से  उल्लेखनीय
 मध्य

 प्रदेश  में  दल्ली-राजहरा  से  sit  में  झाकपुर

 से  हिमाचल  प्रदेश  में  नंगल  से  बिहार  में  हसनपुर  से  सकरी  तथा  झंझरपुर  से

 नौकहाबाजार  और  त्रिपुरा  में  अगरतला  से  साबरूम  भारी  ।  श्री  चू  कि  कोसी  नदी  पर  किसी  हद
 + ि तक  काबू  पा  लिया  गया  सराप्रगढ़  से  प्रलाप गंज  जिसे  फामबिसगंज  तक  बढ़ाने  का

 विचार  जेसी  कतिपयेक  उन  लाइनों  को  जिन्हें  कि  बाढ़  के  विध्वंस  के  कारण  छोड़  दिया  गया  था

 पुन:स्थापन  के  लिए  सर्वक्षण  प्रारम्भ  कर  दिये  गए  हैं  ताकि  इस  सम्भावित  सिद्ध  क्षेत्र  के  विकास

 के  लिये  अत्यावश्यक  परिवहन  के  नवनिर्माण  स्थापित  किये  जा  सकें  कौर  इसके  फलस्वरूप

 जूट  और  सत्य  नकदी  फसलों  क  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  i

 माल  परिवहन

 ay  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  अनाज  और  बैरकों  की  निकासी  पर  विशेष

 exta  दिया  गया  है  ।  वर्ष  के  पहले  दस  महीनों  में  रेलों  ने  पंजाब  और  हरियाणा  भारतीय

 खाद्य  निगम  की  ओर  से  51.95  लाख  मीट्रिक  टन  अनाज  जबकि  गत  ag  29.98  लाख

 मीटरिक  टन  अनाज  ढोया  गया  था  ।  उबर कों  के  स्टाक  की  निकासी  फैक्टरियों  पौर  बन्दरगाहों

 दोनों  स्थानों  पर  साथ  ही  साथ  होती  रही  ।  परिवहन  के  लिए  आये  समूचे  सीमेंट  स्टाक  की

 निकासी  के  लिए  सितम्बर  से  एक  विशेष  अभियान  चलाया  गया  हैं  ate  सिवाय  दो  या  तीन

 फैक्टरियों  के  जिन  पर  विश्लेषण  ध्यान  दिया  जा  रहा  इसमें  सफलता  मिली  है  ।  निर्यात  के  लिए

 aa  सारे  लौह  अयस्क  की  पुरी  निकासी  की  गई  ।  रेलों  ने  इस्पात  कारखानों  को  कच्चे  माल  का

 स्टाक  सन्तोषप्रद  स्तर  तक  रखने  में  सहायता  दी  है  और  उनक  द्वारा  जितना  तैयार  माल  दिया

 गया  उस  सब  को  चलाई  की  है  ।  पैट्रोलियम  उत्पादनों  की  पूरी-पुरी  ढुलाई  की  गई  और  कभी-कभी

 तो  इन्हें  ढोने  वालें  टंकी  माल  डिब्बे  निष्क्रिय  पड़े  रहते  हैं  ।

 कोयले  का  परिवहन  कुल  प्रारम्भिक  मीट्रिक  टन  st  30  प्रतिश्त  बैठता  है  और

 इसके  लदान  में  वृद्धि  के  लिये  निश्चित  प्रयास  किये  गये  हैं  ।  यद्यपि  बंगाल  और  बिहार  कोयला

 क्षेत्रों
 से

 कोयले  का  यातायात  उतना  अच्छा  नहीं  हुआ  किन्तु  बाहरी  क्षेत्रों
 से

 यातायात
 बहुत  ही

 सन्तोषजनक  रहा  ।  इस  के  पहले  दस  महीनों  में  बंगाल  और  बिहार  की  कोयला  खानों  से

 कोयले  का  दैनिक  औसत  लदान  5.683  माल  डिब्बे  रहा  जबकि  1971-72  में  ag  औसत  5,647

 माल  डिब्बे  और  1970-71  में  5,542  माल  डिब्बे  था  ।  बिजलीघरों  के  लिये  कोयले  की  बढ़ी  हुई

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 151



 रेलवे  1973-74
 —

 1894

 स  शत जास  en  कौर  विलम्ब  शल्क  को  दर

 आम  अनुभव  ag  रहा  है  कि  कुछ  व्यापारी  वर्ग  माल  डिब्बों  को  टर्कितिलों  पर  बहुत

 देर  तक  रोक  रखत ेहैं  और  अनुमत  समय  के  भीतर  माल  की  सुपुर्दगी  नहीं  लेते  ।  वे  बाजार

 T
 afar  प्रभाव  पैदा  |  करने  भर  मूल्य  बढ़ाने  की  wear  से  ऐसा  करते हैं

 ।  इससे  न  केव

 आवश्यक  वस्तुओं  वी  कीमत  बढ़  जाती  है  बल्कि  माल  डिब्बों  के  सन् चलन  कौर  निर्बाध  यातायात

 पर  भी  विपरीत  प्रभाव  पडता  है  ।  मेरे  पूर्ववर्ती  मन्त्री  ने  भी  सदन  को  सूचित  किया  था  ft  इस

 कदाचार  की  रोक-थाम  के  1  दिसम्बर  1972  से  विलम्ब  शुल्क  और  स्थान  शुल्क  की  दरों

 में  काफी  afg  की  गई  है  ।  इसी  अभिप्राय  को  ध्यान  में  रखकर  संसद्  के  पिछल  सत्र  में  रेल

 नियम  में  भी  संशोधन  किया  गया  और  जामिन  के  रूप  में  रेलों  की  दायिता  30  दिन  से  घटाकर

 सात  दिन  कर  दी  गई  है  ।

 भारतीय  रेल  1890  में  संशोधन

 जसा  करि  सदन  को  ज्ञात  हमने  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  व्यापक  समीक्षा  का

 काम  प्रारम्भ  किया  है  ।  यह  अधिनियम  1°90  में  पारित  फिया  गया  था  और  समय-समय  पर  कुछ

 संशोधनों  को  छोड़कर  ag  अधिकांशतः  उसी  रूप  में  है  जिस  रूप  में  80  वर्ष  पहले  था  ।  उद्देश्य

 यह  कि  इस  पुराने  अधिनियम  को  वर्तमान  स्थितियों  के  अनुरूप  ढाला  जाये  और  इसे  विनियम

 का  अधिक  लचीला  उपकरण  बनाया  जाये  |

 चालू  सत्र  के  दौरान  मेरा  विचार  इस  अधिनियम  की  लगभग  गाँधी  दर्जन  अन्य  धाराओं  में

 संशोधन  के  लिए  एक  बिल  लाने  का  है  जिनमें  से  कुछ  का  सम्बन्ध  यात्री  ढोने  वाली  गाड़ियों  की

 दुर्घटना ग्र ों  के  सम्बन्ध  में  क्षतिपूर्ति  के  भूगतान  और  अनुचित  रूप  से  खतरे  की  जंजीर

 रेल  सम्पत्ति  और  उपस्कर  की  बर्बादी  और  जान-बूझ  कर  गाड़ी  गिराने  से  है  ।

 माल  ओर  सवारी  गाड़ियों  को  रफ्तार  में  वद्ध

 पिछले  वर्षो  में  भारतीय  रेलों  में  बड़ी  लाइन  पर  माल  गाड़ियों  की  औसत  रफ्तार

 में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हुई  है  ag  अधिकाधिक  बिजली-डीजल  क्षण  चालू  करने  के  कारण

 सम्भव  हुआ  है  जिसकी  रफ्तार  अधिक  तेज  होती  है  ।  कारण  में  इस  परिवर्तन  के  गाड़ियों

 की  रफ्तार  बढ़ाने  के  लिए  रेलें  अन्य  उपाय  भी  कर  रही  हैं  जैसे-रेल-पत्र  अनुरक्षण  का  स्तर  ऊचा

 सिगनल  की  अधिक  परिष्कृत  प्रणाली  शुरू  दूर  संसार  की  बेहतर  प्रणाली  को

 अपनाना  भर  माल  डिब्बों  के  करे  किंग  और  संच  गुणों  में  अधिक  सुधार  करना  ।  बड़े  ट्रक  मार्गों

 पर  परम्परागत  दो  संकेत  वाले  सिगनलों  की  जगह  बहुसंकेती  सिगनल  तेजी  से  लगाये  जा  रहे
 इसी  अधिक  रोलर  बेयरिंग  स्टाक  और  वाल्वों  को  शीघतापू्वक  लगाने  शर  हटाने  जैसी  नई

 युक्तियों  से  गाड़ियों  की  a  किंग  शक्ति  बढ़  गई  और  इनके  फलस्वरूप  ड्राइवरों  द्वारा  अधिक  संरक्षा
 ate  आत्म-विद्वान  से  गाड़ी  चलाने  से  गाड़ियों  की  संरक्षा  बढ़ी  है  ।

 बिजली  at  कटौती  के  कारण  कठिनाइयां

 > देश  में  बिजली  at  अत्यधिक  कमी  के  कारण  रेलों  ॥  बिजली  में  कटौती  और
 aw  T  पटता  rf: अवरोधों  का  बार-बार  सामना  '  AE  है  जिसकी  Ws  यों  के  संचालन  और  रेल  संस्था पनाओं
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 पर  गम्भीर  प्रतिक्रिया  होती  है  ।  दामोदर  घाटी  निगम  तथा  usa  बिजली  बोर्डों  से  बिजली  की

 बार-बार  कटौती  तथा  खराबी  के  कारण  ब्रिज ली  गाड़ियों  का  विशेष  रूप  ga  और

 दक्षिण-पूर्व  रेलों  पर  अत्यधिक  अस्त-व्यस्त  रहा  है  ।

 बिजली  को  कटोती  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली  अस्त-व्यस्तता  का  दक्षिण-पूर्व

 रेलवे  के  खण्डों  में  से  केवल  एक  खण्ड  चाडी-पुरुलिया  कॉम्प्लेक्स  से  लगाया  जा  सकता  इस

 खण्ड  में  1971  में  मई  से  सितम्बर  तक  बिजली  की  कटौती  के  88  मामले  हुए  थे  जबकि  1972

 की  इसी  अवधि  में  इस  खण्ड  पर  ऐसे  1,355  मामले  हुए  ।

 बिजली  की  कटौती  ate  कमी  के  कारण  केवल  बिजली  गाड़ियों  के  संचलन  पर  ही  बुरा

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  बल्कि  इसने  कारखानों  में  रेल  इ  जनों  ate  माल  लबों  की  मरम्मत  में  भी  बाधा

 डाली  ।  रोशनी  के  बार-बार  अचानक  चले  जाने  से  शौर  बिजली  चालित  रिकार्डरों  तथा

 सिगनलों  की  खराबी  के  कारण  ash  में  काम  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  gat  ।  यहां  तक  कि  बिजली

 पम्पों  के  काम  न  करने  के  कारण  ऊपरी  टंकियों  में  पानी  की  कम  सप्लाई  हुई  और  परिणामस्वरूप

 भाप  गाड़ियों  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।

 बिजली  की  नितान्त  कमी  को  देखते  हुए  रेलों  को  अपने  निजी  जमीन  स्टेशन  स्थापित  करने

 के  wea  पर  विचार  करना  पड़  सकता  है  ताकि  राज्यों  की  ग्रिड  प्रणाली  की  इमदाद  की  जा  सके  ।

 मैं  योजना  सिचाई  व  बिजली  मंत्रालय  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  इस

 प्रदान  पर  विचार  करू गा  ।

 ऊपरी  बिजली-तारों  at  चोरो

 व्यक्तियों  द्वारा  बार-बार विद्युतीकृत  खण्डों  पर  तांबे  के  ऊपरी  तारों  की  शरारती

 चोरी  के  कारण  भी  गाड़ी  सेवाओं  में  लगातार  बाधा  पड़ी  ।  ताँबे  के  तारों  के  बदले  देश  में  निर्मित

 अल्युमीनियम  तार  लगाने  के  सम्बन्ध  में  रेलों  के  पास  एक  व्यापक  कार्यक्रम  हैं  रेलों  ने  रेल-पथ

 के  किनारे  2,600  किलोमीटर  से  अधिक  की  दूरी  में  दूर-संचार  के  तांबे  के  ऊपरी  तारों  की  जगह

 Uo  सी  एस०  तार  पहले  ही  लगा  दिये हैं  ।  इस  तरह  के  बदलाव  के  काम  5,000  किलोमीटर

 रेल-पथ  में  और  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसके  विद्युतीकृत  खण्डों  में  3,570  किलोमीटर  लम्बी

 दूर  संचार  की  ऊपरी  तार  लाइनों  को  भूगत  काबुल  लाइनों  में  बदल  दिया  गया  है  |

 माल  डिब्बे  :  बढ़ी  हुई  मांग  और  उत्पादन

 रेलवे  माल  डिब्बों  की  मांग  में  वृद्धि  हुई  कुछ  क्षेत्रों  में  माल  डिब्बों  की  सप्लाई

 मांग  से  कम
 है

 ।  मैं  इस  समस्या  के  प्रति  सजग  हूँ  ।  अकुशल  औद्योगिक  यूनिटों  या  असहयोग शील

 व्यापारियों  द्वारा  माल  डिब्बों  को  देर  से  मुक्त  करना  जैसी  कुछ  परिस्थितियाँ  कुछ  हद  तक  माल

 डिब्बों
 के  अधिकतम  उपयोग  में  बाधाएं  उत्पन्न  करती  है  ।  यदि  रुके  हुए  माल  डिब्बे  चालू  रखें

 जायें  तो  माल  डिब्बों  की  उपलब्धता  में  निश्चित  रूप  से  सुधार  होगा  ।  इसके  साथ  ही  रेल  परिवहन
 के  लिए  बढ़ती  हुई  माँग  भी  हमारे  ध्यान  में  है  ।  विकासशील  अथ-व्यवस्था  में  इस  स्थिति  को

 महत्व  देना  होगा  ।  अतः  हमने  माल  डिब्बों  शौर  रेल  इंजनों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 कार्रवाई  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  हाल  ही  में  हमने  15,000  माल  डिब्बे  बनाने  के  लिए
 आडर  दिया  है  ।  ये  उन  26,000  माल  डिब्बों  के  अलावा  हैं  जिनके  लिए  पहले  ही  आमेर  दिया  जा

 चुका  है  और  जिनका  अधिकाँश  पांचवीं  योजना  की  हमारी  आवश्यकताओं  के  लिये
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 गोल्डन  राक  और  समस्तीपुर  के  रेल  कारख़ानों  में  माल  डिब्बों  का  निर्माण  बढ़ा  कर  लगभग

 4,000  माल  डिब्बे  प्रति  ag  किया  जा  रहा  है  ।  रेलें  माल  डिब्बों  की  भली-भाँति  मरम्मत  कर  के

 भी  उनकी  उपलब्धता  बढ़ाने  का  अथक  प्रयास  कर  रही हैं  ।  मरम्मत  डिजाइनों  और

 कारखानों  में  पेनल  में  जोड़  लगाने  और  मरम्मत  की  सुविधाए  पहले  ही  तेज  कर  दी  गई  हैं  ।  इन

 उपायों  के  फलस्वरूप  मूल्यवान  और  टूटने-फूटने  वाली  वस्तुओं  के  लदान  के  लिए  लगभग  750  माल

 डिब्बे  प्रतिदिन  उपलब्ध  किये  जा  रहे  हैं  ।  हमने  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान  के  साथ  पद्धतियों  के

 सम्यक्  विश्लेषण  तथा  कोयला  सचलन  के  महत्वपूर्ण  प्रवाहों  के  अध्ययन  का  भी  प्रबन्ध  किया  है

 ताकि  यह  मालूम  हो  सके  कि  हमारे  चल-स्टाक  और  विभिन्न  सुविधाओं  का  भरपूर  उप  य tn कि  होता

 है  अथवा  नहीं

 उत्पादन  यूनिटें

 रेलों  के  तीन  उत्पादन  कारखाने  हैं  जिनमें  सवारी  डीजल  और  बिजली  के

 रेल  इजन  बनाये  जाते  हैं  ।  रेल  के  कुछ  अन्य  कारखानों  में  2,800  माल  डिब्बों  का  भी  निर्माण

 किया  जाता  है  ।  1973-74  से  इन  हो  क्षमता  बढ़ाकर  4,000  माल  डिब्बे  प्रति  ag  कर  दी  जायेगी  ।

 सवारी  डिब्बा  मद्रास  का  काम  काफी  संतोषप्रद  रहा  है  ।  1971-72  में  इस  कारखाने

 में  पूर्ण  साज-समान  युक्त  635  सवारी  डिब्बे  बनाये  गये  थे  ।  1972-73  में  इनकी  संख्या  बढ़ाकर

 7115  और  1973-74 में  750  हो  जाने  का  अनुमान  ।  डीजल  रेल  इंजन  वाराणसी  में

 डीजल  रेल  इंजनों  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  हो  रहा  है  जिसका  मुख्य  कारण  श्रमिक

 अशान्ति  है  ।  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  बिजली  रेल  इंजनों  का  we पय  त्तत्व  भी  गिरा

 इसका  कारण  वे  तकनीकी  कठिनाइयां  हैं  जो  बिजली  क्षण  मोटरों  के  सम्बन्ध  में  अनुभव  की  गई

 हैं  ।  ये  समस्याए  हमारे  फ्रासीसी  सहयोगियों  के  परामर्श  से  सुलझाई  जा  रही  हैं  ।  फिर  इस

 की कारखाने  में  109  बिजली  रेल  जनों  और  डीजल  शहरों  के  उत्पादन  लक्ष्य  के  प्राप्त  होने

 भाषा  है  जिसे  1973-74  तक  128  तक  बढ़ाया  जायेगा  ।  इसी  वाराणसी  कारखाने  में

 डीजल  और  बिजली  रेल  इ  जनों  का  निर्माण  चालू  वर्ष  के  110  से  बढ़कर  अगले  a  140  हो  जाने

 की  आशा  है  ।

 इसके  निर्यात  के  क्षेत्र  में  सवारी  डिब्बा  कारखाने  ने  कड़ी  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्द्धा

 के  बावजूद  विदेशों  से  arse  प्राप्त  करके  हाल  महीनों  में  एक  महत्वपूर्ण  सफलता  प्राप्त  की

 इस  समय  कारखाने  के  पास  जाम्बिया  को  सवारी  डिब्बे  निर्यात  करने  का  भंडार  है  ।

 रेलवे  के  सवारी  डिब्बों  और  उपस्कर  का  निर्यात

 एशिया  अफ्रीका  और  दक्षिण  अमरीका  के  देशों  को  हमारे  सवारी  रेल  माल

 डिब्बों  और  सिग्नलिंग  उपस्करों  के  निर्यात  की  काफी  गुंजाइश  है  ।  सोवियत  संघ  और  पूर्वी  युरोप

 के  कुछ  देशों  में  भी  हमारे  माल  डिब्बों  की  भारी  मांग  यह  देखने  के  लिए  fe  इस  क्षेत्र

 में  रेलें  अपना  भरपूर  प्रयास  मैं  रेलवे  बोझ  में  एक  विशेष  निर्यात  कक्ष  स्थापित  कर  रहा  हूं  ।

 परिषदों  सेवा

 विगत  वर्षों  में  भारतीय  रेलों  ने  बीहड़  भू-भागों--पहाड़ी  क्षेत्रों-में  लम्बी  सुरंगों  और

 ऊचे  पुलों  तथा  गंगा  और  ब्रह्मापुत्र  जैसी  विशा  नदियों  में  गहरी  कौर  भारी  नींव  पर  लम्बे  स्पैन
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 के  पुल  |  के  निर्माण  में  पर्याप्त  जानकारी  और  ध्रिदेषज्ञता  का  विकास  fear  ।  भारतीय  रेलों  a

 सभी  रेल  चल-स्टाक  कौर  रेल-पथ  के  देश  ही  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  प्रगति  के  लिए

 ठोस  आधार  के  रूप  में  अभिकल्प  और  मानकीकरण  के  लिए  एक  समन्वित  संगठन  का

 भी  विकास  fea  है  ।  यह  संस्था  विभिन्न  क्षेत्रीय  रेलों  को  परामर्श  ale  सलाह  देती  है  और

 परामर्श  सेवाओं  के  लिए  खासतौर  पर  एशिया  और  अफ्रीका  के  बहुत  से  देशों  के  प्रतिभा  और

 और  विशेषज्ञता  का  मुख्य  ata  रही  है  ।  चूकि  ऐसी  परामर्श  सेवाओं  के  लिए  विदेशों  से  भारी  मांग

 की  जा  रही  इसलिए  सरकार  रेलों  में  परामर्श  के  लिए  एक  अलग  युनिट  संगठित  करने  के  बारे

 में  विचार  कर  रही  है  ताकि  श्राथिक  दृष्टि  से  maga  सेवाएं  प्रदान  की  जा  सकें  ।  यह  संगठन

 प्रबन्ध  कौर  ब्योरेवार  क्षेत्र  सर्वेक्षण  आदि  के  बाद  परियोजना  मूल्यांकन  सहित

 अनुशासन  के  सभी  क्षेत्रों  में  परामशं  देने  के  अलावा  विभिन्न  रेल  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 को  के  रूप  में  काम  करेगा  |

 परिचालनिक  अनुसंधान

 मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  रेलों  पर  परि चाल निक  कुशलता  बढ़ाने  तथा  परिवहन  के

 विभिन्न  क्षेत्रों  जहां  व्यावहारिक  हो  किफायत  करने  के  seer  से  हाल  ही  में  रेलवे  बोर्डे  में  एक

 परि चाल निक  अनुसंधान  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  है  ।  यह  कक्ष  रैखिक  परावतंन  विश्लेषण

 जेसी  आध  निक  प्रबन्धकीय  तकनीकों  के  प्रयोग  द्वारा  महत्वपूर्ण  कुशलता  अध्ययन  करेगा  और

 fen  योजना  बनाने  में  सहायता  करेगा  ।  लागत  अध्ययन  कक्ष  भी  स्थापित  किये  गये

 उठाईगीरों  कौर  डकैतियां

 जैसा  कि  सदन  को  मालूम  1972  में  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  और  उठाईगीरी

 रोकने  के  लिए  एक  देशव्यापी  अभियान  चलाया  गया  था  ।  दक्षिण-मध्य  और

 पश्चिम  रेलों  पर  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  दौर  वहां  इस  लेखे  में  1971-72  में  क्षतिपूर्ति  के  दावों  के

 भुगतान
 में  कमी  हुई  है  ।  लेकिन  पूर्वोत्तर  सीमा  कौर  पूर्वोत्तर  रेलों  पर  स्थिति  में

 गिरावट  भाई  है  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  सदस्यों  ने  अनेक  अवसरों  पर  अपनी  जान  जोखिम  में  डाल

 कर  खतरनाक  और  हिंसक  अपराधियों  और  शरारती  लोगों  को  पकड़ने  में  उच्चकोटि  की

 परायणता  दिखाई  है  ।  1971  में  इन  अपराधियों  से  हुई  मुठभेड़ों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  29

 चारी  मारे  गये  और  106  घायल  हो  गये  ।  जनवरी  से  1972  तक  की  अवधि  में  रेलवे

 सुरक्षा  दल  के  5  क्मंचारी  मारे  गये  ate  73  घायल  हो  गये  ।  इसी  अवधि  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  को

 143  अवसरों  पर  गोली  चलानी  पड़ी  जिनमें  60  अपराधी  मारे  गये  और  22  घायल  हुए  ॥

 रेलवे  सुरक्षा  दल  को  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  इसका  पुनर्गठन  किया  जा  रहा

 रेलवे  सुरक्षा  दल  को  और  अधिक  कानूनी  अधिकार  देने  के  प्रश्न  पर  गृह  मंत्रालय  और  विधि

 मंत्रालय  से  परामर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 हाल  चलती  गाड़ियों  में  डालती  और  हत्या  की  घटनाओं  में  चिन्ताजनक  वृद्धि  हुई  है  ।

 1970  में  हत्या  के  (6  और  सकती  के  90  मामले  हुए  थे  जबकि  1971  में  हत्या  के  5.0  कौर

 सकती  के  115  मामले  कौर  1972  में  हत्या  के  101  और  डकैती  के  118  मामले  हुए  इन

 अपराधों  की  रोक-थाम  के  लिए  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  जहाँ-कहीं  सम्भव  सशस्त्र  पुलिस  के

 चारी  तैनात  किये  गए  हैं  ।  मागं-रतियां  की  अचानक  जांच  और  पर्यवेक्षण  का  काम  भी  तेज  किया
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 जा  रहा  है  ।  इस  समस्या  की  ओर  मुख्य  रूप  से  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  का  ध्यान  दिलाया

 जा  चुका  है  ।  उनके  साथ  ate  उनके  गृह  मंत्रियों  और  पुलिस  महानिरीक्षकों  के  साथ  एक  बैठक

 करने  का  भी  मेरा  विचार  है  ।

 हड़तालें  आन्दोलन  कौर  बन्द

 1972-73  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  जनता  द्वारा  हस्तक्षेप  की  विभिन्न  घटनाओं

 जिनका  रेल  संचालन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रेल  परिचालन  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  इस

 वर्ष  मई  att  जून  के  महीनों  में  केवल  qq  रेलवे  पर  ही  गाड़ियों  के  संचालन  में  बाधा  डालने  की

 14  घटनाएं  हुई  ।  अक्तूबर  में  पंजाब  में  विद्याथियों  को  सिनेमाघरों  में  रियायती  टिकट  देने  के  मामले

 में  और  असम  में  भाषा  की  समस्त  और  विश्वविद्यालय  में  शिक्षा  के  माध्यम  के  बारे  में  उपद्रव

 हुए  ।  पंजाब  का  आन्दोलन  एक  महीने  से  अधिक  चला  और  इसके  फलस्वरूप  इस  अवधि  में  लगभग
 र

 3,000  माल  डिब्बे  रुके  पड़े  रहे  ।  असम  में  भ्रान्दो लन  के  फलस्वरूप  परिचालन  में  रुकावट  आयी

 तथा  और  भी  अधिक  संख्या  में  माल  डिब्बे  रुके  रहे  ।  इन  कामों  से  न  केवल  उन्हीं  रेलों  पर  जहां

 आन्दोलन  और  प्रदर्शन  होते  माल  डिब्बों  की  उपलब्धता  कम  हो  जाती  बल्कि  रास-पास  रेलों

 पर  भी  उनकी  कमी  हो  जाती  जहाँ  से  उन  क्षेत्रों  को  लदान  नहीं  किया  जा  सकता  |

 आँध्र  आन्दोलन

 इन  आन्दोलनों  से  रेलों  और  श्री-व्यवस्था  को  जो  क्षति  वह  पिछले  तीन  महीनों

 से  आंध्रा  प्रदेश  में  चल  रहे  आन्दोलन  के  सामने  फीकी  एड़  जाती  है  ।  मुल्की  नियम  विरोधी  आन्दोलन

 की  शुरूआत  सवारी  गाड़ियों  को  रोकने  तथा  कुछ  छोटी-मोटी  घटनाओं  से  लेकिन  जल्दी  ही  इस

 आन्दोलन  ने  हिसक  रूप  धारण  कर  लिया  ate  अनेक  स्टेशनों  ote  केबिलों  को  आग  लगा  दी  गई

 तथा  स्टेशन  के  रिका  और  उपस्कर  नष्ट  कर  दिये  गये  ।  एक  रेल  क्मंचारी  को  जीवित  जला  दिया

 गया  और  42  रेल  कर्मचारी  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  ।  फिश  प्लेटें  हटाने  ate  तोड़-फोड़  की

 कार्रवाइयों  के  परिणाम  स्वरूप  गाड़ियों  के  पटरी  से  उतर  जाने  से  गाड़ियों  के  कर्मीदल  और  यात्री

 भी  घायल  हो  गये  ।  इस  महीने  के  मध्य  तक  तोड़-फोड़  101  और  आगजनी  के  147  मामले  हुए  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  रेलों  पर  ama  तथा  रेल  कर्मचारियों  और  उनके  परिवार  वालों  को  संत्रस्त  किये

 जाने  के  परिणामस्वरूप  उत्तर  और  दक्षिण  तथा  पूर्वे  और  दक्षिण  के  बीच  सवारी  भर

 माल  गाडियों  का  जाना  जाना  कई  दिनों  तक  रुका  rat  ।  मैं  केवल  यह  घटना  का

 उल्लेख  करूगा  ।  पांच  वरिष्ठ  रेल  अधिकारी  जब  कार्यालय  जा  रहे  थे  उनका  अपहरण  कर

 लिया  गया  और  कई  घंटे  रोक  रखने  के  बाद  ही  उन्हें  जाने  दिया  गया  |  एक  उप-मुख्य  नियंत्रक  को

 तो  एक  सप्ताह  के  बाद  छोड़ा  गया  |

 इस  महीने  के  मध्य  तक  दक्षिण-मध्य  और  दक्षिण-पूर्व  रेलों  पर  34  डाक/एक्स-

 प्रेस  गाड़ियां  और  358  सवारी  गाड़ियां  अथवा  अ  की  जा  चुकी  दक्षिण-मध्य

 और  संलग्न  रेलों  पर  लगभग  20,000  माल  डिब्बे  अटके  पड़े  थे  ।  मोटे  तौर  पर  अनुमान  है  कि

 पिछने  31  महीनों  में  रेलें  35  लाख  मीटरिक  टन  माल  नहीं  ढो  जिसके  परिणाम  स्वरूप  रेलवे

 राजस्व  को  लगभग  12  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  सवारी  गाड़ियों  के  लम्बे  ga  तक  रह  रहने  के

 कारण  यात्री  आमदनी  में  लगभग  6  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  चुकी  है  ।  प्रत्यक्ष  क्षति  के  रूप

 आन्दोलन  के  दौरान  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  रेल  सम्पत्ति  को  क्षति  पहुंच  चुकी  है  ।  इस

 अब  तक  रेलवे  भी  व्यवस्था  को  हुई  सामग्र  हानि  लगभग  20  करोड़  रुपये  आँकी  जा  सकती  है  |
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 आध्र  प्रदेश  के  अभाव  ग्रस्त  क्षेत्रों  को  खाद्यान्न  जैसे  जीवनोपयोगी  gery  तक  नहीं  पहुंचाये

 जा  सके  ।  दक्षिण  भारत  के  बिजली  घरों  तथा  अन्य  भ्र नि वाय  उद्योगों  को  कोयले  ढुलाई  पिछले

 कई  दिनों  से  बन्द  है  ।

 हमारे  कुछ  भी  मतभेद  हमें  राष्ट्र  की  प्राणधार  सप्लाई  लाइनों  को  इस  प्रकार  अस्त-व्यस्त

 करके  अर्थ-व्यवस्था  को  पंगु  नहीं  बना  देना  चाहिए  और  ate  की  अर्थ-व्यवस्था  को  तो  कतई  नहीं  ।

 मैं  तराशा  करता  हू  कि  राज्य  में  सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिए  कल  राष्ट्रपति  ने  संसद  के  समक्ष

 अपने  afar  में  जो  अपील  की  तथा  प्रधान  मंत्री  द्वारा  बार-बार  जो  as  की  गई  उन  पर

 आंध्र  के  लोगों  द्वारा  जिनकी  महान  ऐतिहासिक  परम्परायें  अमल  जायेगा  |

 यह  विवरण  इसलिए  विस्तार  से  दिया  गया  है  कि  मननीय  सदस्य  उन  विकट  परिस्थितियों

 को  समझ  सकें  जिनमें  रेल  कर्मचारियों  को  काम  करना  पड़ता  है  ।  वर्ष  के  दौरान  दो  बार  खाद्यान्नों

 तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  ते  परिवहन  के  लिए  देश  की  जीवन-रेखा  के  अनुरक्षण  में  सहायता

 देने  के  निमित्त  एक  बार  वर्ष  के  मध्य  में  दक्षिण  रेलवे  पर  तथा  दूसरी  बार  अत्र  दक्षिण-मध्य  रेलवे

 प्रादेशिक  सेना  को  बुलाना  पड़ा  ।

 बिना  टिकट  यात्रा

 रेलों  को  बिना  टिकट  यात्रा  से  अत्यधिक  हानि  होती  है  ।  इस  समस्या  का  एक  अनुमान

 1968-69  में  लगाया  गया  जिससे  पता  चला  था  कि  रेलों  को  प्रतिशत  इससे  मोटे  तौर  पर

 लगभग  20-25  करोड़  रुपये  की  हानि  होती  क्योंकि  10  प्रतिशत  यात्री  बिना  टिकट  यात्रा  करते

 है  |  इस  सामाजिक  बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  1969  में  एक  अध्यादेश  जारी  करके  बिना

 टिकट  यात्रा  के  लिए  दण्ड  की  न्यूनतम  राशि  को  बढ़ाकर  10  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  इस

 उपाय  से  सफलता  मिली  है  और  जहाँ  बिना  टिकट  पकड़े  जाने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  घटी

 वहां  1970-71  में  टिकटों  की  बिक्री  बढ़ी  है  ।  यह  स्थिति  बहुत  कुछ  1971-72  में  भी  बनी  रही

 बिना  टिकट  यात्ना  की  मात्रा  मालूम  करने  के  लिये  अगले  ag  एक  और  अन्दाजा  लगाने  का  प्रस्ताव

 है  ।  नये  भ्रनुमान  के  आधार  पर  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  विशेष  रुपये  उन  wal  में  जांच

 कार्य  तेज  किये  जायेंगे  जहां  यह  बुराई  बहुत  अधिक  है  ।  इस  बीच  अधिक  संख्या  में  चल  टिकट

 परीक्षक  तैनात  करके  और  रेलवे  पुलिस  भौर  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  सहायता  से  जांच  द्वारा  बिना

 टिकट  यात्रियों  को  पकड़ने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  मानते  हुए  कि  रेलें  स्वयं

 इन  समस्याओं  से  प्रभावी  ढंग  से  नहीं  निबट  एक  बहत  अभियान  चलाने  के  लिये  राज्य

 सरकारों  का  निकट  सहयोग  माँगा  गया  है  ।  पंजाब  और  राजस्थान  राज्यों  में

 राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  बिना  टिकट  यात्रियों  को  पकड़ने  के  लिये  संयुक्त  रूप  से  छापे  मारे

 गये  ।  मेरा  विचार
 है

 कि  ऐसे  अभियान  हर  राज्य  में  चलाये  जायें  और  मुझे  आशा  है  कि  राज्य  सरकारें

 इस  काम  में  पूर्ण  सहयोग  देंगी  ।  मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  टिकट  जांच  को  अधिक  व्यापक  और

 प्रभावकारी  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  टिकट  जाँच  अभियानों  के  लिये

 मजिस्ट्रेटों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जाये  ।

 विद्यार्थियों  को  रियायतें

 मैं  युवा  वर्ग  खासकर  विद्यार्थी  समुदाय  के  लिए  विशेष  सुरविधाश्रों  की  व्यवस्था  करना

 चाहता  हूँ  ।  कम  खर्चीली  यात्रा  से  उन्हें  इस  विशाल  देश  को  देखने  का  श्रोत्साहन  मिलेगा  और

 इससे  उनमें  हमारी  स्वतन्त्रता  के  25  वर्षों  के  दौरान  हुए  विकास  के  विभिन्न  well  के  प्रति  अधिक
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 चेतना  पैदा  होगी  ।  इससे  युवा  वर्ग  में  राष्ट्रीय  एकता  की  अ्रधघिक  भावना  भरेगी  और  वे  हमा

 भौतिक  विकास  के  कार्यक्रम  की  ओर  अधिक  आकर्षित  होंगे  |

 शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  उद  दय  से  रेलें  छात्र  वर्ग  की  यात्रा  के  लिए  आर्थिक  सहायता

 देती  हैं  ।  रेलें  छात्रों  को  किराये  में  रियायतें  देती  हैं  ।  तीसरे  दर्जे  के  लिए  यह  रियायत  50  प्रतिशत

 तक  दी  जाती  है  ।  पहले  दर्जे  और  दूसरे  दर्जे  के  रियायतें  जो  1971  में  वापिस

 ले  ली  गयी  1972  में  फिर  से  बहाल  दूसरे  दर्जे  में  यात्रा  के  लिए  25  प्रतिशत

 ait  पहले  दर्जे  के  लिए  15  प्रतिदिन  दी  जा  रही  हैं  ।  ये  रियायतें  को  उनके  घर  और

 ठीक  संस्थाओं  के  बीच  यात्ना  के  लिए  तथा  शक्षणिक  यात्राओं  के  लिए  दी  जाती  रुपयों  में  इन

 का  मूल्य  लगभग  1.6  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  बैठता  है  ।  यह  समाज  कल्याण  का  दायित्व  है  जिसका

 बहुत  महत्व  है  और  जिसे  रेलें  जनोपयोगी  संगठन  होने  के  नाते  वर्ष  प्रति  वर्ष  वहन  करती  हैं  ।

 खान-पान

 भोजन-यानों  में  परम्परागत  ढंग  से  खान-पान  की  व्यवस्था  के  बारे  में  हमारा  अनुभव  यह

 रहा  है  कि  इस  ढंग  से  कुशलतापूर्वक  और  साफ-सुथरी  सेवा  की  व्यवस्था  नहीं  हो  सकती  |  अतः

 बम्बई-दिल्ली  मागं  पर  एक  नया  तरीका  शुरू  किया  गया  है  ।  सौगातों  पर  बने  रसोईघरों  में  खाना

 पकाया  जाता  है  और  वहां  से  उसे  लेकर  फिर  गाड़ियों  में  गम  डिब्बों  में  रख  लिया  जाता  है  ।  रास्ते

 में  उपयुक्त  समय  पर  उसे  यात्रियों  को  परोस  दिया  जाता  है  ।  इस  तरह  की  सेवा  मद्रा स-दिल्ली

 ग्रांड  ट्रक  एक्स प्र  स  में  भी  शुरू  की  गई  है  ।  इसे  लाइन  पर  भी  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 है  की  इस  व्यवस्था  से  लाभ  यह  होगा  कि  बैट्री  यान  साफ-सुथरे  चलती  गाड़ी  में

 धुलाई  का  काम  नहीं  करना  रास्ते  में  बेपढ़े  और  रसोइये  साफ-सुथरी  वर्दी  में  रह  सकेंगे  और

 भोजन  की  बर्बादी  भी  नहीं  होगी  ।  भोजन-यान  खाली  चला  करता  था  ।  भव  पट्टी  डिब्बे  के  एक

 हिस्से  में  यात्री  चल  सकेंगे  जिससे  गाड़ियों  में  यात्रियों  को  अधिक  स्थान  सुलभ  होगा  कौर  रेलों

 की  आमदनी  बढ़ेगी  ।

 हम  उन  यात्रियों  के  लिए  कम  कीमत  पर  पैक  हुए  भोजन  की  बिक्री  करने  का  भी  विचार

 कर  रहे  हैं  जो  इस  समय  गाड़ियों  में  परोसे  जाने  वाले  भोजन  से  कुछ  कम  व्यंजनों  वाला  भोजन

 लेना  पसन्द  करते  हैं  ।  इसमें  पुड़ी/परांठे  और  साथ  में  सब्जियां  रहेंगी  और  जो  सामिष  भोजन  करना

 उनके  लिए  बिरयानी  होगी  ।

 भाड़-भाड़

 गाड़ियों  में  भीड़-भाड़  रेल  संचालन  का  एक  ऐसा  पहल है  जिस  पर  बहुधा  जनता  की

 दृष्टि  पड़ती  है  ।  जहां-कहीं  व्यावहारिक  वहां  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाकर  और  कुछ  डाक/एक्स-

 प्रेस  गाड़ियों  का  डीजलीकरण  करके  इस  समस्या  को  सुलझाने  का  विचार है  ।  डीजलीकरण  के

 फलस्वरूप  इन  गाड़ियों  में  चार  या  पांच  सवारी  डिब्बे  लगाये  जा  सकते  है ंजो

 तीसरे  दर्जे  के  होंगे  ।  चालू  वीं  में  30  नवम्बर  1972  तक  25  नई  गाड़ियाँ  चलाकर  तथा  15

 मान  गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ा  गाड़ियों  के  दैनिक  चालन  क्षेत्र  में  4,840  गाड़ी  किलोमीटर

 की  वृद्धि  की  जा  चुकी  है  ।  चलाई  गई  गाड़ियों  में  से  निम्नलिखित  के  नाम  उल्लेखनीय

 17  1972  से  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  एक  जोड़ी  नई  दिल्ली-बम्बई  सैंट्रल  राजधानी
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 एक्सप्रेस  14  1972  से  कालीकट  और  कोचीन  grat  के  बीच  एक  जोड़ी  एक्सप्रेस

 1  1972  बम्बई  ato  टी०  भर  बीता  के  बीच  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली

 एक  जोड़ी  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ियाँ  ;  और  26  1973  से  नयी  दिल्ली  और  मंगलूर

 gan  के  बीच  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ियां  ।  मद्रास-मधुर  जनता

 एक्सप्रेस  का  चालन-क्षेत्र  विरधुनगर  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  |

 पहले  दर्जे  में  मध्यम  दूरी  तक  यात्रा  के  लिए  रेलों  द्वारा  नई  किस्म  के  कुर्मी  वाले  सवारी

 डिब्बों  को  भी  आजमाया  जा  रहा  हैं  ।  इन  कुर्सी-यानों  में  प्रति  डिब्बा  48/60  यात्री  बैठ  सकते  हैं  जब

 कि  पहले  दर्जे  के  पारम्परिक  सवारी  डिब्बे  में  केवल  22/24  यात्री  बैठ  सकते  हैं  ।  इसलिए  पहले  दर्जे

 के  दो  डिब्बों  की  जगह  एक  कुर्सी-यान  से  काम  चल  सकता  और  इस  प्रकार  जो  बचत

 उसका  उपयोग  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  तीसरे  दर्जे  के  अधिक  डिब्बे  लगाने  के  लिए  किया  जा  सकता

 रेलों  ने  वातानुकूलक  दो-टियर  शयन  यानों  के  निर्माण  का  भी  कार्यक्रम  बनाया  है  जिनमें  48

 व्यक्ति  आ  सकते  हैं  जब  कि  वर्तमान  वातानुकूल  सवारी  fest  में  11/18  व्यक्तियों  के  लिये  स्थान

 होता  है  ।  ये  सवारी  डिब्बे  धीरे-धीरे  लम्बी  दूरी  गाड़ियों  पर  चलने  वाले  वर्तमान  पहले  दर्जे  के

 और  वातानुकूलक  सवारी  डिब्बों  की  जगह  ले  लेंगे  स्थान  की  बड़ी  हुई  इस  क्षमता  से  अन् तनंग रीय

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  ऊचे  दर्जे  के  डिब्बों  की  संख्या  घटाई  जा  सकेगी  और  इस  प्रकार  जो  डिब्बे

 उपलब्ध  उनका  उपयोग  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिये  किया  जा  सकेगा  ।

 सवारी  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  भी  एक  योजना  शुरू  की  गई  है  ।  अनुमान  है  कि

 अतिरिक्त  यातायात  की  मावइ्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  चालू  वर्ष  तथा  अगले  ag  में  बड़ी

 लाइन  के  1,177  तथा  मीटर  लाइन  के  247  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  करके  उन्हें  काम  में  लाया

 जायेगा  ।  इन  सवारी  डिब्बों  के  1972-74  की  अवधि  में  उपनगरीय  यातायात  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  बड़ी  लाइन  के  288  तथा  मीटर  लाइन  के  24  बिजली

 गाड़ी  के  डिब्बों  को  काम  में  लाये  जाने  सम्भावना  है  ।  चालू  वर्ष  30  1972

 62  नयी  उपनगरीय  गाड़िया  चलाई  जा  चुकी  थीं  और  34  अन्य  गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़या

 जा  चुका  था  |

 उपनगरीय  गाड़ियां  इत  समय  13  करोड़  रुपये  वार्षिक  से  भ्रमित  के  घाटे  में  चल  रही  हैं  |

 जब  तक  कि  उपनगरीय  गाड़ियों  के  लिये  वित्तीय  सहायता  नहीं  मैं  कह  नहीं  सकता  भारतीय

 रेलों  के  साधन  किस  सीमा  तक  महानगरीय  विकास  उनसे  उत्पन्न  होने  वाले  दैनिक  यातायात

 को  सम्हाल  सकेंगे  ।  इस  विषय  में  योजना  आयोग  के  साथ  विचार  faunal  चल  रहा  है  कौर  यह

 मामला  रेलवे  अभिसमय  समिति  के  भी  विचाराधीन  है  ।

 यात्री  सुविधाएं

 यात्री  सुविधाओं  पर  हर  at  लगभग  4  करोड़  रुपये  at  किये  जाते  हैं  ।  पहली

 प्राथमिकता  के  रूप  में  यात्रियों  के  लिए  सभी  स्टेशनों  पर  तीसरे  दर्जे  के

 पीने  का  शौचालय  कौर  छायादार  पेड़  जैसी  बुनियादी  सुविधाओं  की  क्रमशः  व्यवस्था  करने

 की  योजना  बनाई  गई  थी  ।  अब  हमारी  यह  योजना  पूरी  होने  वाली  है  ।  रेलों  ने  लम्बी  दूरी  के

 तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिए  आरामदेह  और  तेज  यात्रा  की  व्यवस्था  करने  की  एक  नयी  योजना

 तयार  की  है  ।  दिल्ली  से  मंगलूरु/एर्णाकुलम  तक  3,020  किलोमीटर  दूरी  में  जयन्ती  जनता  गाड़ी

 चलाकर  इस  दिशा  में  एक  प्रयास  किया  गया  यह  पहली  गाड़ी  है  जिसमें  पूरे  का  पूरा  स्थान
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 आरक्षित  रहता  भोजन  की  व्यवस्था  के  लिये  सुसज्जित  पुस्तकालय
 और

 एक  बुक-स्टाल  है  ।  यात्री  कुल  दो  रुपये  देकर  रास्ते  में  उपयोग  के  लिए  बिछौना  भी  प्राप्त  कर

 सकते  हैं  ।  रेलवे  अभिसार  समिति  और  रेलवे  परामर्श  समिति  के  सदस्यों  ने  भी  दिल्ली  में  इस

 गाड़ी  के  रोक  को  देखा  था  और  इसकी  सराहना  की  थी  ।  हम  प्रयास  करेंगे  कि  अन्य  महत्वपूर्ण  मांगों

 तरह  की  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियाँ  चलाई  जायें  ।

 स्टेशन  परिसर  और  सवारी  डिब्बों  की  सफाई

 रेलें  सवारी  डिब्बों  और  स्टेशन  परिसर  के  समुचित  अनुरक्षण  और  सफाई  की  ओर  विशेष

 ध्यान  देती  रही  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  कने  के  लिये  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  पानी  की  पर्याप्त

 सप्लाई  होती  रहे  शौचालय  और  चिमनियां  साफ  वा  कीटाणमुक्त  रहे  ।  प्रारम्भिक  दौर

 मध्यवर्ती  स्टेशनों  पर  अनुरक्षण  कर्मचारियों  और  सफाई  वालों  द्वारा  fast  की  बत्तियों
 ,

 पंखों

 कौर  सुख-सुविधा  सम्बन्धी  अन्य  फिटिंग  को  अच्छी  हालत  में  रखा  जाता  है  ।  वरिष्ठ  अधिकारी  यह

 देखने  के  लिए  अचानक  जांच  करते  हैं  कि  भ्रनुरक्षण  और  सफाई  कर्मचारी  अपनी  ड्यूटी  ठीक  तरह

 से  करें  और  यात्रियों  को  कोई  शिक्रा प्त  न  हो  ।

 लाइट  tat

 जैसा  कि  सदन  को  मालूम  हावड़ा-शिवाला  और  WSF U-AeItaq-

 पुर  लाइट  रेलों  जो  दो  वर्षो ंसे  भी  प्रतीक  समय  से  बन्द  पड़ी  फिर  से
 चलाना

 सिद्धांत  रूप

 में  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  लेकिन  इन्हें  कब  और  कैसे  चलाया  इस  प्रश्न  पर  रेल

 मंत्रालय  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  संयुक्त  रूप  से  निर्णय  करना  है  |

 इन  लाइट  रेलों  की  परिसम्पत्तियों  जिलं-शिव  हो  गई  हैं  और  खस्ता  हालत  में  हैं  तथा

 इनका  अ्रवशिष्ट  जीवन  बहुत  कम  है  ।  इसके  अ्रलावा  जहाँ  तक  शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  का

 सबब  जिस  पार्टी  ने  कम्पनी  की  परिसम्पत्तियों  खरीद  ली  उसने  रेल-पथ  का  अधिकांश  भ

 उठा  लिया  है  यदि  इन  tat  को  फिर  खोलना  हैं  और  इनका  परिचालन  जारी  रखना  है  तो  भारी

 लागत  से  परिसम्पत्तियों  का  अविलम्ब  बदला  करना  होंगा  |  बदलाव  के  '  लिए  पर्याप्त  पुर्जों  और

 छोटी  लाइन  के  चल  स्टाक  की  खरीद  में  कठिनाई  ननि  सकती  है  ।  इस  परिस्थति  में  और  यातायात

 की  भावी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  रेल  मंत्रालय  हावड़ा-क्षमता  और

 खला  लाइट  रेलों  द्वारा  सेवित  क्षेत्रों  में  बड़ी  लाइन  बनाने  की  व्यावहारिकता  पर  विचार  कर रहा है  ।

 इस  प्रयोजन  से  जूनियर  और  यातायात  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  हैं  या  शुरू  किये  जा  रहे  हैं  ।  सर्वेक्षण

 रिपोर्टों  के  प्राप्त  होने  पर  यह  काम  सर्वोच्च  प्राथमिकता  के  ग्रा घार  पर  शुरू  किया  जायेगा  और
 ०,

 इस  तरह  संसद  में  दिया  गया  आश्वासन  क्रियान्वित  हो  सकेगा  ।  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार

 से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  सभी  अतिक्रमण  व  झंझटों  से  मुक्त  आवश्यक  भूमि  की

 व्यवस्था  करे  ।

 जहां  तक  शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  का  सम्बन्ध  बड़ी  लाइन  बिछाने  की

 रिकता  कौर  वित्तीय  फलितार्थ ों  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।  इस  जांच  के  पुरे  हो  जाने  और  उत्तर

 प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  से  मेरे  प्रस्तावित  विचार-विमर्श  के  परिप्रेक्ष्य  यह  विनिश्चय  किया  जायेगा

 कि  इसे  चलाने  के  लिए  कौन  सी
 व्यर्थ

 ।  सर्वोत्तम  रहेगी  तथा  इसे  फिर  से  पुराने  आमान  पर  चलाया

 जाये  या  बड़े  आमान  पर  |

 160



 20  February  1973
 गा

 Railway
 Budest

 1973.74

 महानगर  परिवहन  परियोजनाएं

 जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  दिल्ली  और  मद्रास  महानगरों  में  रेलें

 नौका  एवं  अधिक  व्यावहारिकता  अध्ययन  कर  रही  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  चौथी  योजना  के

 मूल्यांकन  में  20  करोड़  रुपये  की  अलग  से  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इन  चार  महानगर  परियोजनाओं

 में  से  कलकत्ता  परियोजना  का  काम  आगे  बढ़  चुका  है  ।  इस  परियोजना  पर  140  करोड़  रुपये  की

 लागत  की  सम्भावना  है  और  इसे  पूरा  होने  में  7  वर्ष  के  समय  लगेगा  ।  29  1972  को

 कलकत्ता  में  हमारी  प्रधान  मंत्री  दम  दम  से  टाली  गंज  तक  की  इस  16.5  किलोमीटर  ठ्म्त्री

 महानगरीय  लाइन  की  आघार-शिला  रखी  ।

 सदन  को  यह  जान  कर  भिनकता  होगी  कि  योजना  आयोग  के  अनुरोध  पर  पांच  और

 अर्थात्  हैदराबाद-सिकन्दर  कानपुर  और  पुणे  के  संबंध  में  भी

 संबंधित  राज्य  सरकारों  ने  महानगरीय  यातायात  अध्ययन  आरम्भ  कर  दिये  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 ये  अध्ययन  शीघ्रता  पूर्वक  किये  जायेंगे  |

 मियांदाद  रेल  अधिकरण  रिपोर्ट  का  कार्यान्वयन

 स्थायी  वार्ता  तनवर  योजना  के  गुजरात  उच्च  न्यायालय  के  अवकाश  प्रप्त  मुख्य

 श्री  एन०  एम०  farts  की  अध्यक्षता  में  1969  में  रेल  श्रम  अधिकरण  की  नियुक्ति

 की  गई  थी  ।  अधिकरण  ने  अपने  निर्णयों  की  रिपोर्टें  8  1972  को  सरकार  को  पेश  कर  दी

 थी  ।  fea  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।  अधिकरण  के  विषय

 विशेष  रात्रि  ड्यूटी  कुछ  कोटियों  के  कर्मचारियों  के  दर्जे  कार्य-घण्टा  विनिमय

 की  पुनरीक्षा  और  ने  मिलती  श्रमिकों  को  मजदूरी  से  सम्बन्धित  थे  ।  रिपोर्ट  को  पूरी  तरह

 fiat  करने में  एक  पूरे  वर्ष  में  राजस्व  के  अंतगर्त  12.5  करोड़  रुपये  और  पू  जी  के  अन्तर्गत  7

 करोड़  रुपये  खच  आयेग  |  1973-74  में  इसका  प्रभाव  ।2  करोड़  रुपये  होगा  ।

 प्रत्याशित  अतिरिकत  दोस्तों

 वेतन  आयोग  की  अ  तिम  रिपोर्ट  कभी  मिलनी  बाकी  है  रेलवे  वित्त  पर  इसका

 प्रभाव  न  तो  अभी  बांका  जा  सकता  है  और  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  माँगों  में  इसे  शामिल  किया

 गया  है  ।  रेल  कर्मचारियों  की  परिलब्धियों  में  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  द्वारा  जो  कुछ  वृद्धि

 को  उसके  लिये  रेलों  के  अतिरिक्त  स्रोत  ढूढने  होंगे  ।  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  वर्ष  में  जितने  धन  की  आवश्यकता  उसकी  मंजूरी  लेने  के  हो

 सकता  मुझे  सदन  के  पास  फिर  जाना  पड़े  ।

 लाइसेंसदार  भारिक

 भारतीय  रेलों  पर  38,000  से  भ्रमित  लाइसेंसदार  भारिक  हैं  जो  यात्रियों  का  सामान  ढोते

 1969  में  एक  अध्ययन  दल  ने  इस  श्रमिक  दल  की  काम  की  परिस्थितियों  पर  विचार  किया

 था  कौर  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  कई  सिफारिशें  की  थी  ।  इन  सिफारिशों  में  से  अनेक  को

 कार  कर  लियां  गया  है  और  उन  पर  अमल  किया  गया  है  ।  अब  मैं  मालिकों  के  विश्राम  के  लिए

 उन  स्टेशनों  पर  उपपुक्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  हू  जहाँ  इस

 समय  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 ag  में  श्रमिक  सम्बन्ध

 इस  वर्ष  रेल  श्रमिकों  के  साथ  सम्बन्ध  सौहार्दपूर्ण  रहे  ।  मान्यता  प्राप्त  संघों  के

 साथ  स्थायी  वार्ता  तंत्र  तथा  संयुक्त  परामर्दा  तंत्र  दोनों  के  भ्रन्तर्गत  नियमित  रूप  से  बैठकें  हुई  ग्रोवर

 इन  बैठकों  में  सभी  विवादों  का  निपटारा  किया  गया  ऐसी  बैठकों  के  माध्यम  से  विवादों  के

 धान  के  ag  के  दौरान  श्रमिक  क्षेत्र  मे  सामान्य  वातावरण  ऐसा  रहा  कि  छोटे-छोटे  वर्गों

 द्वारा  भी  काम  रोक  देने  की  जो  पिछडे  वर्षों  में  प्रायः  बार-बार  होती  थीं  कम  हो  गयीं  ।

 रेल  प्रबन्ध  में  श्रमिक  सहयोग  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  उद  द्य  से  प्रबन्धकों  और  श्रमिकों  के  एक

 संयुक्त  उद्यम  दल  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  रेलवे  बोर्ड  और  दोनों  रेलवे  श्रमिक  संघों  के  नेता

 शामिल  किए  गये  हैं  ।  भाषा  है  कि  इस  दल  के  माध्यम  से  प्रबंधकों  और  श्रमिकों  के  बीच  fast

 के  अबाध  आदान-प्रदान  की  सुविधा  होगी  जिससे  भारतीय  रेल  उद्यम  के  अधिक  कुशल  और  सोद्देश्य

 संचालन  में  सहायता  मिलेगी  |  इस  दल  की  प्रारम्भिक  बैठक  1972  में  हुई  थी  ।

 रेलवे  अभिसमय  समिति

 रेलवे  अभिसमय  1971  द्वारा  पेश  की  गयी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  1971-72  कौर

 1972-73  के  दो  वर्षों  के  लिए  सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  के  भूगतान  पर  विचार  किया  गया  था  ।

 समिति  द्वारा  दी  गयी  रियायत  और  छूट  की  मात्रा  1971-72  में  22.06  करोड़  रुपये  और  1972-

 73  में  22.19  करोड़  रुपये  थी  ।

 1972  में  रेलवे  अभिसमय  समिति  ने  लेखा  सम्बन्धी  विषयों  पर  ary  पहली

 रिपोर्टे  प्रस्तुत  की  थी  ।  समिति  की  पहली  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  जिनका  1973-74  के  बजट

 पर  प्रभाव  पड़ा  सदन  ने  1972  में  अनुमोदित  किया  था  ।  पहले  दो  वर्षों  के  लिए

 समिति  द्वारा  अनुमत  तथा  सदन  द्वारा  अनुमोदित  रियायतों  और  छूटों  को  1973-74  तक  के  लिए

 बढ़ा  दिया  गया  है  जिससे  21.93  करोड़  रुपये  की  राहत  मिलेगी  ।

 समिति  ने  कुछ  सामान्य  रेलवे  लेखा  सम्बन्धी  विषयों  पर  भी  विचार  किया  है  और  कुछ

 श्रमिक  अध्ययन  के  लिए  कहा है  और  उन  तरीक ं  को  निर्दिष्ट  किया  है  जिन  पर  ये  अध्ययन  किये

 जाने  हैं  ।  इन  सिफारिशों  के  अनुरूप  कार्रवाई  प्रारम्भ  की  जा  रही  है  ।  मैं  रेलवे  अभिसमय  समिति

 के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  को  उनके  अथक  परिश्रम  तथा  रेलवे  के  कार्य-संचालन  के  विभिन्न  पहलुओं

 पर  उनके  उपयोगी  सुझावों  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 क्षेत्रीय  परामर्श  समितियां

 मैं  चाहता  हूं  कि  अपनी  रेलों  की  नीति  के  विशेष  रूप  से  विभिन्न  क्षेत्नीय

 समस्याओं के  निश्चित  समाधान  के  सम्बन्ध  मैं  संसद  सदस्यों  और  विधायकों  का  निकट  सहयोग

 प्राप्त  करु  ।  क्षेत्रीय  बैठकें  और  भी  अधिक  प्रयोजनपुर्ण  gar  करेंगी  ।  इन  की  उपयोगिता  में

 हमारी  पूर्ण  आस्था  है  और  इस  दृष्टि  से  मेरा  यह  विचार  है  कि  अब  से  होने  वाली  प्रत्येक  क्षत्र

 की  अगली  क्ष  त्रीय  बैठक  में  मैं  स्वयं  उपस्थित  रहूँ  ।

 मुझे  यह  स्वीकार  करने  में  बड़ी  प्रसन्नता  का  अनुभव  हो  रहा  है  कि  चालू  वर्ष  के

 सच  दी
 दौरान  रेल  कर्मचारियों  ने  कत्त  व्य निष्ठा  और  उत्तरदायित्व  की  उ  |  भावना  व  ्  अपनी  गौरवपूर्ण
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 परम्परा  को  बनाये  है  ।  पिछले  सीमा  पार  से  आने  वाले  दारणाधियों  की  अभूतपूर्व  बाढ़

 से  उत्पन्न  कठिनाइयों  are  तनाव  भर  बाद  में  भारत-पाक  से  उत्पन्न  दुष्कर  और  दुस्साध्य

 मांगों  के  बीच  उनके  कार्य  की  सदन  में  और  सदन  से  बाहर  सशहना  की  गई  थी  |  इस  वर्ष  हिसात्मक

 बन्दों  और  आन्दोलनों  से  उत्पन्न  कठिन  परिस्थितियों  के  अपनी  जान  की  परवाह  बिना

 उन्होंने  देश  की  परिवहन  जीवन-रेखा  को  कायम  रखा  है  और  इस  प्रकार  एक  बार  फिर  राष्ट्र  की

 प्रशंसनीय  सवा  की  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  अगले  वर्ष  ae  बाद  में  भी  aga  रेल  कमंचारीगण

 निष्ठापूर्वक  सेवा  के  अपने  उच्च  स्तर  को  बनाये  रखेंगे  |

 समाप्त  करने
 से  पूर्व  मैं  एक  शब्द  और  कहना  चाहूँगा  ।

 रेलें
 हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति

 वे  हमारे  देश  की  मूल्यवान  धरोहर  और  हमारे  आर्थिक  तथा  सामाजिक  जीवन  का  भलियां

 अंग  हैं  अत  यह  उचित  ही  होगा  कि  इस  परमावश्यक  जनोपयोगी  सेवा  जिसे  हम  अपनी

 प्रजातांत्रिक  प्रणाली  के  अनुरुप  जनता  की  सम्पत्ति  मानते  हैं  और  जिसें  जनता  की  ओर  से  चलाया

 जाता
 जन  प्रतिनिधियों  द्वारा  अवश्य  रक्षा  की  जाये  और  उसका  विस्तार  किया  जाये

 धन्यवाद  ।

 समुद्री  तोपखाना  अभ्यास  विधेयक

 SEAWARD  ARTILLERY  PRACTICE  (AMENDMENT  BILL)

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जे०वी०
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता

 समुद्र  तोपखाना  अभ्यास  1949  का  भौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जायेਂ

 यह  एक  साधारण  सा  विधेयक  है  ।  नौसेना  के  कार्यकरण  को  कुशल  बनाने  के  लिये  यह

 आवश्यक  है  कि  तोपखाने  तथा  तट  पर  गोली  चल।ने  का  जल्दी  जल्दी  अभ्यास  कपि  जाये  ।  वर्तमान

 अधिनियम  राज्य  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  श्रावस्ती  अधिसूचना  जारी  करने  का  अधिकार  देता

 वर्तमान  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  भी  है  कि  विशेष  अभ्यास  के  लिये  दो  मास  qa  नोटिस

 दिया  जाये  ।

 श्री  सेल् लियान  पीठासीन  हुये
 Shri  Sezhiyan  in  the  Chair

 नौसेना  के  कार्यकरण  को  सरल  और  कुशल  बनाने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  राज्य

 सरकारों  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  आवश्यक  अधिसूचना  जारी  करने  के  लिये  शक्ति  प्रदान

 करने  हेतु  इस  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जाये  ।

 इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में

 अधिसूचना  जारी  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  शीत  प्रदान  करना  आवश्यक  समझा  तो  वह

 ऐसा  कर  सकती  है  ।  दूसरे  पूर्वे  सूचना  के  लिये  दो  मास  की  अवधि  को  कम  करके  दो  सप्ताह  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए
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 ‘fe  समुद्री  तोपखाना  अभ्यास  1949  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गए  रूप  में  विचार  fear  जाये  ।

 श्री  माध्य  हवलदार  :  विधेयक  में  सूचना  देने  की  अवधि  को  दो  मास  से

 ay  करके  दो  सप्ताह  करने  का  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  ब।त  यह  है  कि  ऐसा

 वैकल्पिक  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  जिससे  तटीय  क्षेत्रों  के  लोगों  अथवा  तटीय  सागर  का  उपयोग

 करने  वालों  पर  कुप्रभाव  न  पड़  |

 यह  सुविदित  है  कि  गरीब  wey  तटीय  क्षेत्रों  में  मछली  पकड़ने  के  लिये  जाते  यह

 उनकी  fast  का  एक  मात्र  साधन  है  ।  यदि  तोपखाने  का  अभ्यास  कुछ  समय  तक  जारी  रहता  है

 तो  ये  मछुवे  जीवकोपाजंन  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।  विधेयक  में  बताया  गया  है  कि  हानि  के  लिये

 क्षतिपूर्ति  दी  जायेगी  परन्तु  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  की  गई  है  कि  क्षतिपूर्ति  किसे  दी  जायेग  ना  ही

 यह  बताया  गया  है  कि  कितनी  क्षतिपूर्ति  दी  जायेगी  ।  विधेयक  में  केवल  इतना  ही  उल्लेख  किया

 गया  है  कि  क्षतिपूर्ति  न्यूनतम  दर  पर  दी  जायेगी  ।  इस  वात  का  स्पष्टीकरण
 न  होने  से  स्थिति  और

 खराब  हो  गई  है  ।  तोपखाने  के  अभ्यास  के  परिणामस्वरूप  गरीब  awa  कुछ  दिनों  के  लिये  बेकार

 हो  मछली  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  नहीं  पहुंचेगी  परिणामस्वरूप  कुछ  और  लोग  बेकार

 हो  जायेंगे  और  इस  सभ्य  जबकि  वस्तुओं  के  नृत्यों  में  वृद्धि  हो  रही  है  मछली  के  मूल्य  भी  बढ़

 जायेंगे  ।  अतः  मै  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हू  ।  यह  अच्छा  होगा  यदि  तोपखाने  का  अभ्यास

 समुद्रतट
 पर  न  करके  तट  से  टूर  किया  जाये  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  A  Point  of  order,  Sir.  there  is  no  quorum

 in  the  House’

 सभापति  महोदय :  घण्टी  बजाई  जा  रही  है  oe eer eee  अब  aga  हो  गई

 श्री  एस०एम०  बनर्जी  |

 श्री  एस०एम.०  बनर्जी  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  तोपखाने  के  अभ्यास  के

 नाम  में  सेना  द्वारा  जो  भूमि  ली  जाती  है  उसका  कभी  कभी  दुरूपयोग  भी  किया  जाता  है  ।  बहुत

 सी  छावनियों  में  जैसे  बबीना  सरकार  द्वारा  तोपखाने  के  अभ्यास  के  नाम  में  जो  भूमि  ली  जाती

 है  उसके  लिए  किसानों  को  दिया  जाने  वाला  मुआवजा  बहुत  ही  असंतोषजनक  बालासौर

 आदि  में  भ्रभ्यास  के  लिए  जो  भूमि  ली  गई  वहाँ  मछुओं  को  कोई  मुआवजा  नहीं  गया  ।  इस

 भूमि  पर  निसार  रहना  ही  उनका  जीविका-उपार्जन  था  |

 इसके  अतिरिकत  जहां  ऐसा  usar  निरन्तर  रूप  से  चलता  है  वहाँ  कुछ  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हो  जाने  का  भय  भी  रहता  है  ।  भ्रभ्यास  की  दिशा  में  व्यक्तियों  के  न  जाने  की  घोषणा  केवल

 कागजों  पर  ही  रहती  है  ।  वास्तव  में  उस  क्षेत्र  के  व्यक्तियों  को  पता  नहीं  चल  पाता  ate  परिणाम

 स्वरूप  बहुत  से  व्यक्तियों  बच्चों  की  मृत्यु  हो  जाती  है  ।  उन्हें  केवल  इसी  आधार  पर  कोई

 मुआवजा  नहीं  जाता  fe  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  अधिसूचना  जारी  की  गई  और

 घोषणा  भी  की  गई  थी  ये  व्यक्तियों  का  दोष  है  सैनिकों  का  नहीं  ।

 *  बंगाली  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered

 in  Bengali
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 सैनिकों  का  अभ्यास  तो  होना  ही  चाहिए  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  उठने  वालो  कुछ  समस्याओं

 की  ओर  मंत्री  महोदय  को  ध्यान  देना  चाहिए  |  अभ्यास  के  नाम  में  उपजाऊ  भूमि  ले  ली  जाती  है  ।

 कुछ  लोगों  द्वारा  वहां  व्यापार  प्रारम्भ  कर  दिया  जाता  है  ।  वे  छोटे  छोटे  बच्चों  को  25,50  wear

 80  पैसे  देकर  धातु  एकत्र  कराते  है  ।  ऐसे  मामले  हुए  हैं  कि  जब  ये  बच्चे  धातु  एकत्र  करने

 जाते  है  तो  गोलाबारी  का  शिकार  हो  जाते  हैं  ।  बबीना  और  जालंधर  में  ऐसे  मामले  हुए  हैं  ।  इस

 विधेयक  को  पास  करने  से  पहले  इन  मामलों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  की  रक्षा  का

 प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  बतायें  कि  भविष्य  में  क्या  प्रक्रिया

 अपनाई  लोगों  को  किस  प्रकार  चेतावनी  दी  जाएगी  भौर  उनकी  विस  प्रकार  रक्षा  की

 जायेगी  ।  ag  ag  भी  बतायें  कि  मुआवजा  कितना  दिया  क्या  यह  तत्कालीन  बाजार  दर

 पर  दिया  जायेगा  ?

 श्री  मोहनराज  कालिगारायर  :  सरकार  इस  संशोधन  विधेयक  को  23  वह  के

 पश्चात  क्यों  लायी  है  ।  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  श्रावद्यकता  नहीं  है  हम  यह  कह  कर

 नियमों  का  संशोधन  कर  सकते  हैं  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  अधिसूचना  जारी  करने  के  लिये  14  दिनों

 की  अवधि  पर्याप्त  दो  माह  की  अवधि  बहुत  अधिक  है  ।

 मुआवजे  के  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहिये  कि  यदि  कोई

 दुर्घटना  होती  है  तो  उसके  लिये  मुआवजे  की  राशि  क्या  होगी  ।  क्या  इस  अवधि  में  कोई  ऐसी

 दुर्घटना  हुई  है  और  इम  संशोधन  को  लाने  का  मुख्य  रद्द  इक  क्या  है  ।

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  (Dhar)  :  Fishermen  rnd  sailors  living  in  Coastal  areas

 belong  to  poor  backward  class.  The  Government  should  consider  giving  them  maximum

 help  if  they  lose  anything  due  to  the  artillery  practice.

 In  view  of  the  present  circumstances  and  in  view  of  enhancing  our  Naval  power,  it

 is  necessary  to  have  such  practices  on  a  large  scale.  But  if  these  coastal  people  are  denied

 their  livelihood  and  are  displaced  due  to  these  practices  the  Government  should  take  care

 to  rehabilitate  then  and  to  help  them.  The  procedure  of  conpenesation  should  also  be

 made  easy.  Some  alternative  jobs  should  be  provided  so  that  these  fishermen  are  not

 kept  out  of  job  because  of  there  exercises,  With  these  words  I  support  the  Bill.

 श्री  पी०  के०  देव  :  इस  विधेयक  में  दो  महत्वपूर्ण  पारिवतेनों  की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।  एक  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  की  शक्तियों  को  लिया  जा  रहा

 है  दूसरे  यह  कि  अधिसूचना  के  लिए  दो  महीनों  की  अवधि  को  कम  करके  15  दिन  किया  जा

 रहा  ह ै।

 यह  बात  मेरी  समय  में  नहीं  ort  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  की  सहायता  के

 श्रभाव  में  तोपखाने  के  अभ्यास  की  सूचना  लोगों  को  किस  प्रकार  देगी  ।  आज  भी  समुद्री  तथा

 मत्स्यपालन  सम्बन्धी  बढ़ी  हुई  गतिविधियों  के  संद  में  तोपखाने  के  अभ्यास  में  जीवन  का  भय

 बना  रहता  है  |

 क्या  मछुओं  और  दूसरे  पोतों  को  सुरक्षित  क्षेत्र  में  पहुँचने  के  लिए  15  दिन  की  पू  सुचना

 पर्याप्त  होगी  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  पर  पुर्नविचार  करना  चाहिएं  ।

 मुआवजे  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  जो  मांग  की  गई  हैं  उन्हें  पुरा  किया  जाना  चाहिये  ।  इस

 अवधि  के  लिये  जिसमें  अभ्यास  चलता  है  मछुओं  के  लिये  वैकल्पिक  आजीविका  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिये  ।
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 केन्द्र  द्वारा  उन  परीक्षण  परियोजनाओं  को  जिन्हें  बालासौर  तट  पर  भानू  बाली  नामक  स्थान

 में  किये  जाने  का  प्रस्ताव  था  इस  राज्य  से  बाहर  ले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  उड़ीसा  के  समुद्र  तट  पर

 बालासोर  में  परीक्षण  केन्द्र  है
 ।  यह  स्थान  इम  कार्य  के  लिये  बहुत  उपयुक्त  समझा  जाता  है  ।  यह

 कार्य  1896  से  चल  रहा  है  वह  1967  से  इसमें  बहुत  वृद्धि  हुई  है  ।  कर्मचारियों  की  संख्या  300  से

 बढ़कर  700  हो  गई  है  ।  बेरोजगारी  की  सदस्यों  को  देखते  हुए  कर्मचारियों  की  छंटनी  नहीं

 की  जानी  चाहिए  जैसाकि  सुझाव  दिया  गया  है  ।  बालासोर  की  चान्दवाली  स्थित  परीक्षण

 नाओं  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  उड़ीसा  के  युवक  इस  कटता  को  सहन  नहीं  कर

 सकेंगे  ।  यह  बात  प्रमाणित  हो  गई  है  कि  इटारसी  के  परीक्षण  केन्द्र  में  एक  मशीन  ने  संतोषजनक

 नहीं  किया  ।  इसके  परिमाण स्वरूप  कुछ  यूनिटें  इटारसी  से  बालासोर  में  स्थानांतरित  कर  दी

 गई  है  ।  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहिए  कि  उड़ीसा  से  किसी  भी  परीक्षण

 जना  को  स्थानातरित  नहीं  किया  जायेगा  ।  दुसरे  वहाँ  पर  ara  करने  वाले  किसी  भी  सिविल

 कर्मचारी  की  छंटनी  नहीं  की  जायेगी  ।  तीसरे  परियोजनाओं  को  स्थानांतरित  करने  के  बजाय

 उन्हें  दुगना  किया  जायेगा  क्योंकि  ag  सर्वोत्तम  स्थल  है  और  यहां  की  परियोजनाएं  संतोषजनक

 रूप  से  कार्य  क्र  रही  हैं  ।

 श्री  ato  ato  नायक  लगभग  एक  पक्ष  पूवे  मंसुर  के  तट  पर  उत्तर  किनारा

 जिले  के  बाहर  नतरानी  नामक  एक  द्वीप  में  14  लोगों  के  द्वारा  नौ  सेना  द्वारा  छोड़ा  हुआ  एक  गोला

 देखा  गया  ।  ये  सभी  14  व्यक्ति  मारे  गये  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  भ्रभ्यास  के  पश्चात

 नौसेना  के  कर्मचारियों  द्वारा  कोई  खोज  की  जाती  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  की  जाँच

 करानी  चाहिये  ।

 विधेयक  का  स्वागत  करते  हुये  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  मसूर  तट  पर

 नेतरानी  द्वीप  में  मारे  गये  14  निर्दोष  व्यक्तियों  के  बारे  में  जांच  की  जानी  चाहिये  और  नौसेना  के

 कमंचारियों  को  अभ्यास  करते  समय  सम्बद्ध  स्थानीय  अधिकारियों  की  सलाह  की  ओर  उचित  ध्यान

 देना  चाहियें  ।

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  प्रस्तुत  विधेयक  से  संशोधनों  द्वारा  सरकार  को  कौर  प्राधिकार

 नहीं  दिये  गये  हैं

 जिस  देश  में  भी  नौसेना  है  वहां  इस  प्रकार  के  अभ्यास  किये  जाते  हैं  ।  हमारे  देश  में  यह

 ag  बात  नहीं  है  ।

 यह  कहना  उचित  नहीं  हैं  कि  व्यक्तियों  को  उचित  मुआवजा  नहीं  जा  रहा  है  ।  ऐसे

 कोई  भी  मामलें  सरकार  के  सामने  नहीं  लाये  गये  हैं  जिनमें  सरकार  ने  उचित  मुआवजा  नहीं  दिया

 वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  मुआवजे  का  भुगतान  किया

 है  ।  केन्द्रीय  सरकार  मुआवजे  की  धनराशि  निर्धारित  नहीं  करती  हैं  ।  राज्य  सरकारें  ऐसा  करती

 हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  मुआवजे  की  राशि  निर्धारित  करने  के  बाद  उसका

 भुगतान  करती  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  दो  मामलों  में  ही  मुआवजे  का  भुगतान  किया  है  ।  तमिलनाडू  में  एक

 मामले  में  लगभग  1,100  रुपये  और  एक  अन्य  मामले  में  लगभग  13,000  रुपये  का  भुगतान

 किया  गया है  ।  मुआवजे के  भुगतान  के  बारे  में  और  कोई  जानकारी  सरकार  के  सामने  नहीं

 लाई  गई  |
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 इस  संशोधन  से  केन्द्रीय  सरकार  को  अतिरिक्त  म्रधिकार  प्राप्त  नहीं  हुए  है  और  राज्य

 सरकारों  से  भी  अधिकार  नहीं  लिये  गये  हैं  ।  विधेयक  में  चण्डीपुर  कौर  बालासोर  जिले  में  जाँच

 az  प्रायोगिक  प्रतिष्ठान  स्थापित  करने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 सम्बद्ध  मछियारों  को  उचित  नोटिस  देने  के  लिये  पर्याप्त  कार्यवाही  की  गई  है  ।  कार्य

 कुशलता  के  हित  में  उन्हें  2  महीने  के  स्थान  पर  15  दिनों  का  नोटिस  दिया  जाता  है  और  चेतावनी

 देने  के  लिए  यह  पर्याप्त  समय  है  |

 नौ  सेना  द्वारा  छोड़  गये  दलों  से  मारे  गये  व्यक्तियों  को  दिये  we  मुआवजे  के

 पन्ना  ler बारे  में  सरकार  अवद्य  जाँच  करेगी  और  उन्हें  मुआवजा  दिलाए  जाने  का  प्रयत्न  किया  न्गा  Lad

 नौ  सेना  के  शरीर  अधिक  कुशलता  से  काम  करने  के  लिये  यह  संशोधन  आवश्यक  है  ।  मेरा

 अनुरोध  है  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 सभापति  महोदय  :  गठन  यह  है
 ।

 कि  समुद्री  तोपखाना  अभ्यास  1949  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Moton  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  खंड  2  और  3  के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  ।  प्रशन  यह  है

 खंड  2  कौर  3  विधेयक  का  अंग  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा

 The  Motion  was  adopted

 खंड  2  nic  3  विधेयक  में  जोड  दिए  गए

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 n  वन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4:--

 1972”  के  स्थान  पर  1973"  रखा  जाये  ॥

 (sit  जे०  बी०

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 खंड  1,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 खंड  1,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  1,  as  amended,  was  added  to  the  Bill
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 अधिनियमन  सुत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  15,

 ‘Twenty-Third’  के  स्थान  पर

 ‘Twenty  four’  रखा  जाये

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  )

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 अधिनियमन  सूत्र  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  Motion  was  adopted

 अधिनियमन  सुत्र  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  ats  दिया  गया

 The  Enacting  Formua,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Title  was  added  to  the  Bill

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।'

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायेਂ

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  नौ  सेना  द्वारा  अभ्यास  करते  समय  नाविकों  और

 मीनारों  को  मछली  पकड़ने  नहीं  दी  जाती  है  जो  उनकी  जीविका  का  साधन  दै  ।  सरकार  इस

 अभ्यास  के  परिणामस्वरूप  उनको  कसे  मुश् नाव जा  देंगी  ?
 इससे  उनके  मत  अधिकारों  का

 उल्लंघन  होता  है  ।  ये  गरीब  लोग  न्यायालयों  में  जाने  में  ane  नहीं  हैं  और  सरकार  के  विरुद्ध

 लेख  याचिका  नहीं  ला  सकते  हैं  ।  सरकार  को  यह  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  यदि  नौ  सेना  द्वारा

 किये  गये  अभ्यास  से  नाविकों  और  मछुआरों  को  अपने  काम  में  बाधा  पड़ती  है  तो  उन्हें  पर्याप्त

 मुआवजा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 थ्री  जे०  बी०  पटनायक  :  इसके  लिए  अधिनियम  पर्याप्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।  ऐसे

 मामलों  में  जिला  मै जिस् ट्र  ट  एक  राजस्व  अधिकारी  की  नियुक्ति  करता  है  जो  उस  विशेष  स्थान  पर

 जाता  है  और  प्रभावित  चाहे  वे  मछिआरे  हों  अथवा  के  लिये  मुआवजा  निर्धारित

 करता  है  |  यदि  प्रभावित  व्यक्ति  निर्धारित  मुआवजे  की  दर  से  सन्तुष्ट  नहीं  होता  तो  ag  जिला

 मजिस्ट्रेट  को  अपील  कर  सकता  है  जो  इसका  पुनरीक्षण  कर  सकता  है  ।

 श्री  ज्योतिमय  बसु  :  अधिनियम  में  लोगों  की  सम्पत्ति  और  फसल  को  हुई  हानि  का

 मुआवजा  देने  का  उपबन्ध  है  ।  मैं  नाविकों  और  मछुआरों  के  व्यावसाय  और  उनके  जीविका  के

 साधन  को  हुई  हानि  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  क्या  यही  सरकार  का  समाजवाद  है  ?

 थ्री  जे०  ato  पटनायक  अ्रधिनियम  में  तोपखाने  द्वारा  अभ्यास  करने  से

 लोगों  की  सम्पत्ति  और  उनके  अधिकारों  ate  विशेषाधिकारों  को  हुई  हानि  का  मुआवजा  देने  की
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 व्यवस्था  है  केन्द्रीय  सरकार  का  इससे  VS  सम्बन्ध  न्हीं  है  ।

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  यह  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  amd  अलग  है

 Shri  Hukam  Chand  kachwai  :  The  hon.  Minister  has  not  Stated  that  at  what

 rate  they  pay  compansation  to  them.

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  :  यह  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  अलग-अलग  है  ।

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  किसी  भी  मामले  में  नाविकों  अथवा  मछुआरों  को  जिला  अधिकारियों

 ने  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  जे०बी०  पटनायक  :  स्थानीय  अधिकारी  मुआवजे  की  राशि  निर्धारित  करते  हैं  और

 केन्द्रीय  सरकार  उसका  भुगतान  करती  है  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  जो  भी  मामले  लाये  गये  हैं

 उनमें  भुगतान  किया  गया  है  )

 ि सभापति  को  संशोधित  रूप  में  प  | दिक ज त  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted

 ee  नल

 राजनयिक  और  कौंसलीय  आफिसर  और

 पर  विधेयक

 DIPLOMATIC  AND  CONSULAR  OFFICERS  (OATHS  AND  FEES)
 EXTENSION  TO  JAMMU  AND  KASHMIR)  BILL

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राजनयिक

 कौर  कौंसलीय  आफिसर  ate  1948  का  जम्मू-कशमीर  राज्य  पर

 विस्तार  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गए  रूप  विचार

 किया  जाये  ही

 राजनयिक  और  state  आफिसर  भर  जम्मू-कसमीर  पर  विस्तार

 1972  का  उद्देश्य  राजनयिक  और  कौंसिल  आफिसर  कौर  जम्मू-कसमीर

 पर  1948  जम्मू  ate  कश्मीर  पर  लागू  करना

 1948  का  क्षेत्र  भारत  के  प्रान्तों  तक  ही  सीमित  था  ।

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उदेश्य  उन  दस्तावेजों  जो  हमारे  कौंसलीय  अधिकारियों  के

 सामने  तयार
 किये  गये  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  न्यायालयों  में  साक्ष्य  के  रूप  में  पेश  करने

 पर  उन्हें  उसी  प्रकार  वैद्य  माना  जाये  जिस  प्रकार  अन्य  राज्यों  के  न्यायालयों  में  माना  जाता  है  |

 इसके  साथ  साथ  1948  के  अधिनियम  के  अधीन  बनाये  गये  नियमों  को  भी  भारत  संघ  के  अन्य

 राज्यों  के  समान  जम्मू  भर  कश्मीर  राज्य  पर  लागू  किया  जाये  ।

 1948  के  अधिनियम  की  धारा  8  के  अधीन  अधिनियम  के  प्रयोजनों  के  लिए  नियम  बनाने

 का  अधिकार  दिया  गया  है  और  ऐसे  विशिष्ट  नियमों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिनके  बारे  में

 नियम  बनाये  जा  सकते  हैं  ।  उक्त  धारा  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि  इन  नियमों  को  संसद  में
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 राजनयिक  और  कौंसिलीय  आफिसर  1  1894

 और
 फीर

 पर  face

 रखा  जाते  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधायक  को  सभा  में  विचार  करने  के  लिए  प्रस्तुत

 करता  हूँ

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 राजनयिक  और  कौंसलीय  आफिसर  और  1948  का

 जम्मू-कर्मी  र
 राज्य

 पर  बिचार  करने  का  उपबन्ध  करने  als  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किये  गए  रूप  विचार  किया  जाय  पी

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  इस  अधिनियम  पर  पुर्नविचार  चाहिये

 क्योंकि  यह  अधिनियम  1948  में  बना  ari  मन्त्री  महोदय  को  यह  उल्लेख  करना  चाहिये  कि

 विधेयक  में  किये  गए  उपबन्धों  को  कितनी  बार  लाग  किया  गया  क्योंकि  भारतीय  विदेशों  में  हमारे

 दूतावास  अथवा  वाणिज्य  दूतावासों  में  जाने  से  घबराते  हैं  क्योंकि  उनके  साथ  वहाँ  सहानुभूतिपूर्ण

 व्यवहार  किया  जाता  है  ।  ;  रकार  को  इस  महत्वपूर्ण  पहलू  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 सिविल  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  अधीन  ऐसे  उपबन्ध  है  कि  शपथपत्नों  की  पुष्टि  किस  प्रकार

 की  जाये  att  न्यायालयों  में  उन्हें  कसे  ख़तूत  किया  जाये  ।  इन  अधिनियमों  को  वास्तव  में  लागू

 नहीं  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  देश  में  न्यायालय  उन  शपथ पत् ों  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  देते  हैं  जो

 अधिनियम  के  भन्तगंत  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  पूरी  जानकारी  देनी

 चाहिये  कि  उक्त  उपबन्ध  कहां  तक  प्रभावी  हैं  ।

 के०एन०  तिवारी  पीठासीन

 Shri  K.N  Tiwari  in  the  chair)

 इन  शपथपत्नों  को  जो  विदेशों  में  सक्षम  अधिकारी  द्वारा  पुष्ट  किये  जाते  हमारे  न्यायालयों

 में  स्थानीय  कार्यवाही  के  दौरान  स्वीकार  नहीं  जाता  है  ।  अराज  की  स्थिति  में  ऐसी  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  कि  विदेशों  में  सक्षम  अधिकारियों  के  सम्मुख  पुष्ट  किये  गए  शपथ-पत्र  को

 कार  कर  लिया  जाए  |

 जहां  तक  विधेयक  के  खंड  2  का  प्रदान  मूल  अधिनियम  और  उसके  अधीन  बनाए  गए

 सभी  नियमों  को  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  पर  लागू  क्रिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  यदि

 इस  नियम  को  भ्रूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया  जाता  है  तो  अधिक  उचित  होता  ।  मंत्री  महोदय

 को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  क्या  विदेशों  में  सक्षम  अधिकारी  द्वारा  पुष्ट  शपथ-पत्र  को  हमारे

 न्यायालयों  में  स्वीकार  कर  लिया  जाएगा  |

 उक्त  नियमों  को  संसद  में  प्रस्तुत  किए  जाने  का  उपबन्ध  प्रशंसनीय  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  को  सभा पटल  पर  रखा  जाए

 जिससे  संसद  श्रावश्यकतानुसार  अधिनियम  की  धारा  8  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  अपने

 कैरों  का  प्रयोग  कर  सकें  ।

 श्री  जि०  माता  गौहर  :  वर्ष  1948  में  पारित  किये  गये  बेईमान  अधिनियम

 को
 जम्मू

 और  काश्मीर  पर  लागू  करने  पर  ह  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  ।  इस  संबोधित  विधेयक  में

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अ  ग्रेजी  agate  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  t  lation  of  the  speech
 delivered  in  Tamil
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 20  February  1973  Diplematic  and  Consular  Officers  (Oaths  and

 ee  _fees)
 (Extention  to  Jammu  and  Kashmir)  Bill

 ae  a

 यह  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  संशोधित  विधेयक  को  दोनों  सभाओं  के  पटल  पर  रखा  जाये  ।

 मंत्री  महोदय  को  ag  बताना  चाहिये  fe  पत्र  तक  उक्त  प्रक्रिया  को  न  अपनाने  के  कारण  हैं  ।

 ऐसा  न  कर  सरकार  इन  वर्षों  में  संसद्  के  अधिकारों  का  उल्लंघन  करने  की  दोषी  है  ।  सरकार  की

 इस  बारे  में  निन्दा  की  जानी  चाहिये  ।  इस  बारे  में  यह  भी  t46E  नहीं  हैं  कि  उक्त  संशोधन  को

 स्वीकार  करने  के  बाद  भी  adara  नियमों  और  बि तिय मतों  को  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा

 अथवा  नहीं  ।

 मंत्री  महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  बिता  समय  नष्ट  किये  संशोधित  विधेयक  लाना  चाहिये  ।

 Shri  R.  V.  Bade  (Khargone)  :  I  welcome  the  Diplomatic  and  Consular  Officers

 (Oaths  and  Fees)  (Extension  to  Jammu  and  Kashmir)  Bill.  This  Bill  has  been  brought
 before  the  House  because  at  present  the  attested  affidavits  are  not  valid  in  the  coast  of
 Jammu  and  Kashmir.  By  bringing  this  Bill  the  Government  has  strengthen  the  hands  of
 the  High  Court  and  other  Courts.  The  Jan  Sangh  has  always  bzen  in  favour  of  abolishing
 Article  370  of  the  constitution.  So  that  there  may  not  be  any  necessity  of  bringing  Bill
 like  the  present  one.

 The  provision  of  the  present  Bill  should  have  retrospective  effect  so  that  the
 affidavits  presented  before  presenting  the  Bill  may  be  held  valid.

 I  do  not  understand  why  Article  370  has  not  been  abolished  so  far.  In  case  it  has
 been  abolished  the  House  would  have  not  wasted  its  useful  time  in  discussing  this  Bill.

 There  should  be  provision  for  enacting  the  old  rules.  It  is  a  great  lacuna  which

 should  be  abolished.  It  should  be  venored  by  bringing  some  amendment.
 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  How  for  the  executive  agencies  benefit  from  the  powers

 delegated  by  the  Parliament  and  to  what  extent  these  are  misused.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  On  a  point  of  order.  There  is  no  quarum  in  the
 house.

 Mr.  Chairman  Bell  is  singing.  There  is  quarum  in  the  House  now.
 Shri  M.  C.  Daga  Under  the  Rules  of  Proceedure  and  conduct  of  Business  it  is

 necessary  that  these  may  be  laid  on  the  table  of  the  House.  The  Act  wrs  passed  in  1948.
 Were  these  rules  which  were  framed  by  the  executive  agencies  were  over  examined  by
 Parliament  through  the  Subordinete  Legislation  Committee.  Thus  the  rules  framed  under
 1948  Act  were  implemented.  Why  does  not  same  committee  examine  these  Rules.

 The  courts  can  examine  these  rules  and  see  whether  these  rules  are  in  accordance
 with  the  Act  or  not.  If  these  Rules  thus  framed  are  implemented  without  examination

 they  are  valid.  Either  the  court  can  examine  its  validity  on  else  the  Parliament  should  be

 given  power  to  examine  them.  The  only  purpose  for  bringing  this  Bill  is  to  implement
 this  on  the  state  of  Jammu  &  Kashmir.

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  केन्द्रीय  सरकार

 को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  अब  जो  विधेयक  लाये  जायें  उनमें  प्रौढ़  काश्मीर  राज्य  को

 छोड़करਂ  यह  शब्द  न  रखे  जायें  |

 श्री  बड़े  ने  बताया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  जम्मू  और  कश्मीर  के  बारे  में  सदा  संवेदनशील

 रहती  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  बारे  में  जनसंघ  सवेरा  संवेदनशील  रहता  है  |

 श्री  कार  वी  बड़  :  अनुच्छेद  370  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  ।

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  मेरी  कठिनाई  यह  है  कि  सदस्य  महोदय  अनुच्छेद  370  को  समझते

 ही  नहीं  हैं  ।  जम्मू  काश्मीर  के  लोग  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  उनकी  भलाई  किस
 बात  में  है  ।

 श्री  आर०  बी०  बड़  तो  चाहते  हैं  कि  जम्मू  और  काश्मीर  पूरी  तरह  से  हिन्दुस्तान

 का  अग  बने  ।
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 राजनयिक  भर  कौंसिलीय  झ्राफिसर  1  (3%)
 और  फीस  )  अ (जग्मू  और-कश्मीर  पर  faery  ण

 भी  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  यदि  देख  अब्दुल्ला  के  साथ  समझौते  द्वारा  वहाँ  की  राजनीतिक

 स्थिति  सुधारी  जाती  है  तो  जनसंघ  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  राज्य  के  लोग  राजनीतिक

 स्थिति  को  सामान्य  बनाना  जानते  हैं  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 व्यक्त  इस  विचार  से  कि  सभी  भावी  विधेयक  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  भी  लागू  से  सहमत  हु  ।

 यदि  जनमत  संग्रह  मोर्चा  प्रगति  शील  दल  में  विलीन  हो  जाता  है  तो  मैं  इसका  अवद्य  स्वागत

 करूगा  |

 यह  विधेयक  हमें  विदेश  जाने  वाले  भारतीयों  के  साथ  किये  जाने  वाले  दुर्व्यवहार  का  स्मरण

 कराता  है  ।  विदेशों  में  हमारे  राजनयिक  निराश्रित  लोगों  को  सहायता  नहीं  देत ेहैं  ।  सम्भवतः  उनको

 इस  बारे  में  हानि  न  हो  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रयत्नों  का  अभाव  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  प्रयत्नों  का  अभाव  हो  सकता  है  ।  हमें  संसार  को  यह  बताना  है  कि

 भारत  एक  संपूर्ण  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  राज्य  है  |

 खेद  की  बात  है  कि  जब  देश  में  बेरोजगारी  भर  भुखमरी  है  तब  विदेशों  में  हमारे  राजनयिक

 इतनी  फजूलखर्ची  क्यों  करते  हैं  ।  सामान्य  रूप  से  हमारे  दूतावास  हमें  सहायता  नहीं  देते  हैं  ।  श्री

 सुब्रह्मण्यम  के
 इंजी  नियरों

 के  विदेशों  से  भारत  बुलाने  के  वक्तव्य  पर  आवेदन  पत्न  मिले  हैं  ।  दूतावासों

 ने  उन  आवेदन  पत्रों  को  भी  भारत  नहीं  भेजा  है  ।  मैंने  इस  पर  दो  तीन  पत्न  लिखे  हैं  ।

 इस  विधायक  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  कोई  भी  शपथ  पत्न  देश  में  स्वीकृत  किया  सकता

 परन्तु  जम्मू  काश्मीर  में  उसे  स्वीकार  रहीं  किया  जा  सकता  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  उच्च

 यालय  ऐसे  शपथ  पत्न  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  ।

 खण्ड  3  में  उपबन्ध  है  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाये  गये  सभी  नियम  संसद  के

 दोनों  सदनों  में  रखे  जायेंगे  ।  मैं  ज।नना  चाहता  हूं  कि  क्या  1948  में  निमित  अधिनियम  के  अनुसार

 सभी  नियम  सभा  पटल  पर  रखे  गये  थे  ।  यदि  उन्हें  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  तो  1972  में

 निमित  अधिनियम  के  अनुसार  बने  नियमों  का  बनेगा  ।  मैं  इस  बारे  में  स्पष्ट  आश्वासन

 चाहता  हूं  ।  मैं  भापसे  भी  इस  बारे  में  आश्वासन  चाहता  हु  ।

 सभापति  महोदय  :  व्यवस्था  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  fag:  मैं  माननीय  सदस्यों  को  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  के  लिए

 धन्यवाद  देती  हू  ।  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  पर  इसे  लागू  करने  सभी  ने  सेन  किया  है  ।

 1948  के  अधिनियम  की  कमियों  का  अध्ययन  करने  का  समय  भा  गया  है  ।  जम्मू  कौर  काश्मीर

 राज्य  के  न्यायालय  देश  के  बाहर  लिये  शपथ  gat  को  स्वीकार  करते

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  इस  बारे  में  कुछ  उदाहरण  हैं  ?

 श्री  ata  पाल  इस  अधिनियम  की  जम्मू  और  काश्मीर  में  क्रियान्विति  में  अभी  तक

 कोई  कठिनाई  सामने  नहीं  आई
 है  ।

 राज दूतावासों  का  सहायक  न  होने  का  मामला  बिल्कुल  अलग  उनका  यह  कत्तव्य  है

 कि  विदेशों  में  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  पूरी  पूरी  सहायता  दी  जा  सके  ।  यदि  इसमें  कुछ  गड़बड़ी
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 है  तो  उस  पर  हम  ध्यान  देने  को  उद्यत  हैं  ।  समग्र  रूप  से  दूतावास  संतोषजनक  ढंग  से  किये  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  बड़  भर  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्ना  ने  जम्मू  और  काश्मीर  के  मामले  को  व्यापक  रूप  में

 लिया  है  ।

 श्री  आर०  वी०  आपने  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  क्यों  नहीं  किया  है  ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  fag:  उन्होंने  मुख्य  रूप  से  अनुच्छेद  370  को  समाप्त  किये  जाने  केलिए  कहा

 है  ।  सदस्यगण  जम्मू  और  काश्मीर  की  सांविधानिक  पृष्ठ  भूमि  से  परिचित  है  ।  क्रमशः  अधिकाधिक

 उपबन्धों  को  राज्य  पर  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  वैसा  ही  भारत  का  अग

 है  जैसा  कि  कोई  भी  अन्य  राज्य  ।

 इस  विधेयक  को  मिलती  प्रभाव  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 1948  के  अधिनियम  के  अनुसार  बने  नियमों  को  यदि  सदस्य  चाहें  तो  सभा  पटल  पर

 रखा  जा  सकता  है  और  वह  तब  उनको  पढ़  सकते  हैं  ।

 प्रशन यह  है  । सभापति  महोदय  :

 राजनयिक  और  कौंसलीय  अ  फिर  भर  1948  का

 कार मीर  राज्य  पर  विस्तार  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए

 गये  रूप  विचार  किया  जाये  हमें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  अब  इस  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगें  ।

 खण्ड  2  और  3  पर  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  ।

 प्रदान  यह  है

 खण्ड  3  कौर  3  विधेयक  का  अ  ग  बने  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 az  2  कौर  3  विधेयक  में  जोड़  दिय  गये

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 खण्ड 1

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  एक  में  श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  का  एक  संशोधन  है  ।

 थी  सुरेन्द्र पाल  मैं  प्रस्ताव करता  हं  कि

 पृष्ट  1,  पंक्ति  4  में

 “1972”  के  स्थान  पर  1973”  रखा  जाये  |

 2)

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न
 यह  है  कि  :

 173
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 और  पर  विस्तार

 ba
 1972"  के  स्थान  में  1973”  रखा  जाये  ।  2)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 सकी  खण्ड  1,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अ  ग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हन्  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  में  दिया  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  1,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  :  म्रधिनियमन  सूत्र  में  भी  श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  का  एक  संशोधन  है  ।

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ‘Twenty  third’  के  स्थान  पर  ‘Twenty  fourth’  रखा

 जाये  ।  1)

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ट  1,  पंक्ति  में  :--

 ‘Twenty  third’  के  स्थान  पर  ‘Twenty  fourth’  )

 रखा  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 aa,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अ  ग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 प्रधिनियमन  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 The  Enacting  Formula,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 The  Title  was  added  to  the  Bill.

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ी

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 of  विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.
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 चल-चित्र  )  विधेयक

 Cinematograph  (Amendment)  Bill.

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  fag)  :  मैं  श्री  आई०  Fo  गुजराल

 की  ओर  से  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सकी  चलचित्र  1952  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा

 पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये

 यह  संशोधन  चलचित्र  अधिनियम  को  जम्मू  ate  काश्मीर  में  लागू  करने  लिए

 लाया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  राज्य  के  1933  के  पुराने  अधिनियम  के  अनुसार  चलचित्रों  का  नियमन

 होता  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मुझे  जम्मू  और  काश्मीर  का  उक्त  अधिनियम

 नहीं  मिला  |

 श्री  धनवीर  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  हमारे  साथ  सक्रिय  सहयोग  कर  रही

 इस  संशोधन  के  पारित  होने  पर  इस  बारे  में  पुरे  देश  में  एकरूपता  आ  जाएगी  ।

 इस  लघु  संशोधन  का  seer  अधिनियम  के  अन्तर्गत  संसद  को  भी  अभि स्वीकृति  देना  है  ।

 मैं  विधेयक  को  विचार  के  लिये  रखता  हूँ  ।

 सभापति  महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 सकी  चलचित्र  1952  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा

 द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये

 श्री  रेण पद  दास  *
 :  मैं  इस  विधेयक  का  पुरा  समर्थन  नहीं  करता  ।  इसके  द्वारा

 मुख्य  1952  के  कारण  देश  भर  में  फले  भ्रष्टाचार  का  जम्मू  और  काश्मीर  में  विस्तार

 किया  जा  रहा  है  ।  अच्छा  होता  यदि  मूल  अधिनियम  में  अपेक्षित  संशोधन  पहले  कर  दिये  जाते  ।

 सरकार  ने  जनता  पर  सिनेमा  के  प्रभाव  को  ठीक  से  अनुभव  नहीं  किया  ।  इस  उपेक्षा  के  कारण

 aap  चलचित्रों  में  ऐसी  अश्लीलता  चल  रही  है  |

 फिल्मों  को  प्रदर्शन  योग्य  घोषित  करने  से  पूर्व  सैंसर  बो  कम  ही  ध्यान  देता  है  जिसके

 कारण  सास्कृतिक  फिल्मों  द्वारा  देश  को  हानि  होती  है  ।  चुम्बन  आलिंगन  आदि  पर

 खुले  रूप  में  चर्चा  करना  भी  हमारी  संस्कृति  के  विरुद्ध  है  ।  आधुनिकता  के  नाम  पर  फिल्मों  में

 दलील  प्रदर्शनों  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  देश  की  अधिकांश  जनसंख्या  गरीब  है

 भर  उस  पर  इस  प्रकार  के  अदलील  प्रदर्शनों  का  अनुचित  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 सरकार  का  ध्यान  साइन  फिल्म  रिफात  एसोसियेशन  आफ  कलकत्ता  ने  फिल्मों

 द्वारा  अश्लील  प्रदर्शनों  की  ओर  दिलाया  है  ।  परन्तु  उसका  कुछ  परिणाम  नहीं  निकला  है  ।

 रामपुर  का  बाबुल  की  डा०

 दोस्त  भीर  दुश्मन  नामक  हिन्दी  फिल्मों  में  अत्यन्त  अश्लील  प्रदान  हुए  हैं  ।

 मैं  समझता  हू  कि  चलचित्र  अधिनियम  1952  ही  इन  बातों  के  लिए
 उत्तरदायी

 उक्त

 *बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarized  translation  version  of  English  translation  of  speech  delivred  in  Bengali
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 चित्र  विधेयक  1  1894  )

 अधिनियम  के  अनुसार  सेंसर  बोझ  के  चेयर  मैन  तथा  अन्य  सदस्यों  की  नियुक्ति  दोष  पूर्ण  ढंग  से  हुई

 वे  लोग  कोई  फिल्म  देखते  हों  ।  यौन  आकर्षण  वाली  फिल्मों  से  ही  हाऊस  भरे  हुए

 रहते  हैं  ।  विभिन्न  समितियों  के  सदस्यों  को  10  रुपए  यात्रा  भत्ता  प्रतिदिन  मिलता  है  10  रुपये

 दैनिक  पर  कसे  सदस्य  मिल  सकते  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूगा  कि  wat  में  कानून  बनाने  की  अपेक्षा  एक  विस्तृत

 कानून  रखा  जाये  जिसमें  मूल  अधिनियम  की  सभी  कमियों  को  दूर  किया  जाये  ।  सैंसर  as  में

 शिक्षित  और  विद्वान  व्यक्ति  रखे  जाये  तभी  ऐसी  मों  का  निर्माण  हो  सकेगा  ।  जिनका  शिक्षा

 तथा  मनोरंजन  की  दृष्टि  से  उचित  प्रभाव  होगा  ।

 at  एम०  कतामुत्त*  :  चलचित्र  विधेयक  1972

 एक  छोटा  सा  विधेयक  है  जिसके  द्वारा  चलचित्र  1952  को  जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य

 पर  लागू  किया  जा  रहा  है  |

 मूल  अधिनियम  21  वर्षों  से  लागू  है  ।  सरकार  को  उसकी  कमियों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त

 ध्रुव  प्राप्त  हुए  होंगे  ।  यदि  उन  कमियों  को  दूर  करते  हुए  व्यापक  विधेयक  लाया  जाता  तो  अधिक

 अच्छा  रहता  ।

 1952  से  अब  तक  चलचित्र  उद्योग  पर  कई  समितियाँ  नियुक्त  हुई  जिन्होंने  उपयोगी  सुभाव

 दिये
 ।  खोसला  समिति  की  सिफारिशों  अधिक  व्यापक  थी

 ।
 मंत्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  इस  बारे

 में  व्यापक  कानून  लाने  का  आदिवासी  दिया  है  ।  ऐसा  ही  उन्होंने  पिछले  क्षेत्र  में  लोक  सभा  में  भी

 आशवासन  दिया  था  ।  परन्तु  इस  बारे  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  |

 मूल  अधिनियम  के  अ  तरंत  1952  से  सरकार  ने  कई  नियम  एवं  विनियम  बनाये  होंगे  ।

 सरकार  के  उन  सबको  सभा  पटल  पर  रखने  में  प्राप़्ति  क्यों  है  मैं  सरकार  से  सभी

 यमों  को  सभा  पटल  पर  रखने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 फिल्मों  का  आजकल  के  जीवन  की  विभिन्न  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  उदार

 समाजवादी  विचारों  के  प्रसार  के  लिए  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  खेद  की  बात  है  कि  ऐसा  नहीं

 होता है
 ।  अपितु  अश्लील  भारी  फिल्मों  का  निर्माण  होता  है  ।  सरकार  इस  माध्यम  का  सही  दिशा  में

 उपयोग  करने  में  विफल  रही  है  ।

 चलचित्र  उद्योग  कुछ  फिल्म  निर्माताओं  के  लिए  धन  कमाने  का  साधन  हुआ  है  ।

 वर्तमान  विधेयक  द्वारा  मूल  अधिनियम  के  दोष  दूर  करने  की  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 गई  है  ।

 चलचित्र  उद्योग  में  प्रमुख  कलाकारों  के  अतिरिक्त  अन्य  are  की  स्थिति  अत्यन्त

 दयनीय  है  ।  खेद  है  कि  उन्हें  अभी  भी  कोई  कानूनी  संरक्षण  नहीं  fear  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय

 से  इस  बारे  में  व्यापक  विधेयक  रखने  का  आग्रह  करता  हूँ  ।

 Shri  Rudra  Pratah  Singh  (Bara  Banki)  :  The  purpose  of  this  Bill  is  to  extend

 the  scope  of  the  original  Act.  to  Jammu  and  Kashmir.  This  would  being  about  uni-

 formity  of  laws  in  the  country.  It  is  a  step  further  to  bring  about  emotional  integra-

 ting  in  the  country.

 *  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अ  ग्र  जी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।
 *  Summarised  translation  version  of  English  translation  of  speech  delivered  in  Tamil
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 20  February,  1972  Business  Advisery  Committee

 I  whole  teartedly  support  this  Bill

 श्री  ato  eto  दंड पाणि  :  इस  विधेयक  का  अत्यन्त  सीमित  उद्देश्य  बीस

 ag  पूर्व  बने  मूल  अधिनियम  में  संशोधन  लाते  समय  सरकार  को  अपने  अनुभवों  से  लाभ  लेना

 चाए कह Q's  था  ।  सरकार  ऐसे  सुधार  लाने  में  agar  विफल  रही  है  ।

 चलचित्र  एक  शक्तिशाली  माध्यम हैं  ।  चर्चा  केन्द्र  का  विषय  है  ।  यह  शिक्षा  का

 ध्यान  होने  के  नाते  राज्य  की  समस्या  है  ।  हमारा  देश  विभिन्न  संस्कृतियों  कਂ  संगम है  ।  अतएव

 केन्द्रीय  अधिनियम  द्वारा  कार्य  सिद्धि  नहीं  हो  सकती  है  ।  इस  लिए  इसे  राज्यों  को  सौंपा  जाना

 चाहिए  ।
 राज्य  सरकारें  जनता  की  इच्छाओं  का  अध्ययन  कर  तदनुसार  कार्यवाही  कर

 सकेंगी  ।

 1952  में  पटेल  समिति  तथा  1970  में  खोसला  समिति  गठित  हुई  थी  ।  परन्तु  खोसला

 समिति  की  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  कीं  गई  है  ।

 सैंसर  बोर्ड  में  सरकार  ने  कुछ  स De  acy  मनोनीत  किये  उनकी  नियुक्ति  की  क्या

 दत  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 काय  मत्नणणा  समिति

 Business  Advisery  committee

 तेईसवां  प्रतिवेदन

 संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री  बी०
 :  मैं  कार्य

 मंत्रणा
 समिति  का

 तेईसवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 er

 इसके  पदचात  लोक  बधवार  2  फरवरी  1973,  2  फिल्मी  1894  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourhed  till  Eleven  of  the  clock  on  Wednesday,  Farbruary  21

 1971  Phalguna  2,  1894  (Sake)
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